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 खंड  16,  छठा  2001/7923  ]

 अंक  26,  20  2001/30  1923

 विषय

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 प्रश्नों  के  मौसखिबक  उत्तर

 *तारांकित  प्रश्न  481,  482,  486  और  489

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  483  से  485,  487,  488  और  490  से  500  .

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5025  से  5242

 नये  आकाशवाणी/दूरदर्शन  केन्रों  की  स्थापना  के  बारे  में

 दिनांक  18  2000  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4025

 के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  *

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 श्रम  और  कल्याण  संबंधी  स्थायी  समिति

 बारहवां  और  तेरहवां  प्रतिवेदन  ह

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  वितरण  संबंधी  स्थायी  समिति

 दसवां  और  ग्यारां  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही  सारांश

 शहरी  तथा  ग्रामीण  विकास  संबंधी  स्थायी  समिति

 चौबीसवां  और  पच्चीसवां  प्रतिवेदन  .

 विज्ञान  और  पर्यावरण  और  वन  संबंधी  स्थायी  समिति

 अठासीवां  और  नवासीवां  प्रतिवेदन  .

 सभा  का  कार्य

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 बीसवां  प्रतिवेदन  .

 रेल  की  मांगें

 विनियोग  संख्यांक  2  विधेयक-200॥

 विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  नीतीश  कुमार

 खंड  2,  3  और  1

 पारित  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 सदस्य  के  नाम  पर  अंकित  +  चिहन  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  सभा  में  उस  प्रश्न  को  उस  सदस्य  ने  ही  पूछ

 कॉलम
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 लोक  सभा

 लोक  सभा  पूवाह्न  ग्यारह  बजे  समवेत

 च्ज्क्क्ती
 ey] महोदय  पीठासीन

 निधन  संबंधी  उल्लेख

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय

 सम्मानित  सहयोंगी  श्री  पी

 देनी

 मुझ  सभा  को  हमार  एक

 कोलन्दरवेलु  के  दुःखद  निधन  की
 कु

 भतपवच

 सचना

 श्री  कोलन्दईवेलु  1984  से  1989  तक  आठवों  लोक  सभा

 के  सदस्य  थे  ओर  उन्होंने  तमिलनाडु  के  गोबीयट्टीपलायम्‌  संसदीय  निर्वाचन

 क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व

 इससे  पूर्व  श्री  कोलन्दईवेलु  197  से  1980  और  1980  से  1984

 तमिलनाडु  विधान  सभा  के  सदस्य  उन्होंने  1977  से

 तमिलनाडु  में  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  तथा  1980  से

 ग्रामीण  विकास  और  स्थानीय  प्रशासन  मंत्री  के  रूप  में  कशलतापूर्वक

 कार्य

 तक
 1980

 1984  तक तक तक

 एक  सक्रिय  श्री  कोलन्दईवेलु  ने  अनेक  संसदीय  समितियों

 के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  किया  और  वे  1989-90  के  दौरान  लोक

 लेखा  समिति  के  सभापति  भी

 एक  सक्रिय  सामाजिक  ओर  राजनीतिक  कार्यकर्त्ता

 भूदान  आन्दोलन  से  जुड़े

 श्री  कोलन्दईवेलू  ,

 नई  दिल्‍ली पेशे  से  वकील  श्री  कोलन्दईबेलु  1993  से  9५

 में  तमिलनाडु  के  विशेष  प्रतिनिधि  भी

 श्री  पी०  कोलन्दईवेलु  का  निधन  63  वर्ष  की  आयु  में  12

 2001  को  कोयम्बट्र  में  एक  सड़क  दुर्घटना  में  हुआ  ।

 हम  अपने  इस  सम्मानित  मित्र  के  निधन  पर  गहरा  दुःख  व्यक्त

 करते  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  सभा  शोक  संतप्त  परिवार  कं

 प्रति  संवेदना  व्यक्त  करने  में  मेरे  साथ

 अब  सदस्यगण  दिवंगत  आत्मा  के  सम्मान  स्वरूप  थोड़ी  देर  मौन

 खडे

 पूर्वाह्व  11.02  बजे

 तत्यजचान  ७4  Se  व
 ४7५२९  चातू  सदत्यमा  ॥/  थधाडा  रःभनीं  हा  स्छ

 श्री  मोहन  रावले  (  मुम्बई

 ने  हिन्दुस्तान  के  ऊपर  हमला

 कोह  निवेदन  नहाँ

 य्य  पालिया  अफयस  पभिनिस्टर

 य  लाग  तहलक्रा-तहलका  हमामा
 #

 (  व्यवधान  )

 (  अनवाद  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मोहन  रघवंश

 सकते

 अब  प्रश्न  सू  481,  श्री  मानासह  पटल  उर्पास्थत  नहीं  &।

 माने  |

 डॉ  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  -  उपाध्यम्ष

 नोटिस  दिया  बंगलाटेश  में  हमारे

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  आपका  नोटिस  स्पीकर  साहये

 कर  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्वश्चन  आवर

 में  इस  पर  स्पीकर  सहाब  का  डिसीजन  हो  गया
 '

 एलाऊ  नहीं

 “
 454  गाउउात्ात्  मे  मो  रत डॉ  रघवंश  प्रसाद  सिंह  :  श॒न्यकाल  में  तो  हम

 मामला  उठाएंगे  1...(  व्यवधान )

 किया  व्णय्धान

 दक्षिण  :  उपाध्यक्ष  महोदय

 सरकार  की  तरफ  से

 होने
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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 स्टाक  एक्‍्ससेंज  को  नियत्रित  करने

 हेतु  नये  दिशानिर्देश

 शरत्न  ;

 कस  पर्या  ज्प  ण्प्या  फ  हा  +कतक  जल  पर्चा वित्त  गत्री  गह  बताने  था  पा  ऋर्ग  कि

 अर  न  ड्  ५  के  ऑल या  शयर  बाज़ार  भे  आन  बाला  आाचानक्र  मंद्रा  आर  सुथ

 प्यार  वासश  भाजां  भ  शगत  का  गग्धिति  का  हेग्त
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 एर  ६  भारतीय  प्रतिभति  तथा  विनियम  बोड़

 किया  हैं  मि  शेयर  ग्रांफ  ग  फ़ो  ग़रशा  तथा  निपटान  को

 |  प्रागाीएसत  काने  सभ्र॑  ।  मे  मेत्री  ने  अनेक  उपाय
 गग  नाच  ।  ऊँ

 सजा  पत  गी  (एमसीएफएस।॥/स्वचलित  उधार

 गने  और  देने  का  तंत्र  तथा  उधार  तथा  देः

 मो  परत्तिभति  योजना  में  सभी  स्किऐों  पर  दिनांत

 प्यहा  बिका  स्थिति  पर  10  प्रतिशत  अतिरिक्त

 पराजन  12  2001  से  इसे  बढ़ाकर
 5  पतिशत  बाग  डिया  गया

 निवेशक  7?  अचख्थिरता  माजिन  की  प्रयोज्यता
 1  के  नहीं  दो  जाएगी  तथा  अस्थिरता  माजिन  वित्तीय

 था  संस्थागत  निवेशकों  तथा  म्यचूअल  फंडों

 आखिरी

 की  बिक़ी  स्थिति  पर  प्रयाज्य  हाम  तक  किए

 कि
 पक  -  ग्रीन  नहीं  लाया  गया साजिन  के  अध्यधान  नहां  लोया  गया

 लिए  आरंभिक  सीमा  80  प्रतिशत  र

 लतजिलकतप्या  चत्त
 घटाकर  60  प्रतिशत  कर  दी  गह  ताकि  जन

 की  दहायों  में  अधिक  स्क्रियों  को  लाया  जा

 8  200  प्रभावी  सभी  बिक्री  लेने-टेन  सपदः

 पेभ्मंधित  होंगे  तक  कि  उसी  या  किसी  अन्य  एक्सराज

 में  उमी  क्लायंट  के  नाम  में  बिक्री  लेने  देन  से
 पत्र  का

 नह  काम
 पता  ४

 गशि  लड््ार  कय जा  वप्ठ्ा  A:  A RIGHT |  पड  हु
 से  कम  समकल  सोश  का  क्र  कया  गयी  स

 द्वारा  स्वामित्व  कारोबार  पर  भी  यह  प्रंयोज्य  रेसा

 स्व-्प्रमाणन  आधार  पर  किया  जाएगा  तथा  उप-दलाल
 तथा

 बलायंट  स्तर  पर  एक्सचेंज  के  ऑफ  साईट  निरीक्षण  कं

 अध्यर्ीन  प्रमाणन  को  सुकर  बनाने  के  लिए  एक्सचेंज

 सूचना  का  आदान-प्रदाना  यह  एमसीए

 एलबीएम  तथा  ब्लैस  एवं  अन्य  आस्थगित  (  डेफरल  उत्पादों

 प्रयाज्य का  सस्क्रपा  पर

 0।  से  बार  स्क़िय  बार मोजुदा  मार्जिनिंग  प्रणाली  एक  जुलाई

 डल  में  बदल  दी  जाएगी  ।

 स्टाक
 स्टाक  एक्सचेंज एक्ससेंज/गप्ट्रीय

 किसी  स्टाक  एक्ानाज

 तंथा  निपटान  गारंटी

 के  मद्देनजर  उन्हें  इस  शर्त  के  दायरे  में  बाहर  रखा  गया

 टाक  एबसचेंजों  के  सदस्यों  के  लिए  सकल  देनदार

 का  एक्सपोजर  )  सीमा  एनएसइ  के  मामले  में  200

 से  घटाकर  आधार  पंजी

 संबंधित  सदस्य  को  चूककर्ता  घोषित  करने  से  निपटान

 में  सदस्यों  द्वारा  निधि  देयताओं  की  अनापूर्ति/आंशिक  पूर्ति

 की  बजह  से  हुई  कमियों  को  प्रा  करने  के  लिए  स्टाक

 एक्सचेंजों  को  उनके  द्वारा  अनुरक्षित  निपटान  गारंटी  कोप

 का  उपयोग  करने  की  एनएसई  द्वारा

 अनुमति दी यह अनुपालन को जा रही प्रथा के समनुरूप है तथा प्रथा के अनुसार भी है अंतर्राष्ट्रीय फरवरी तथा शुरूआती के दौरान मृल्य में कतिपय कंपनियों द्वारा हे > आय कतिपय की मल्य हेरगफरी मुल्य अच्वेषण के विसूपण



 5  प्रश्नों  के  30

 केतन  पारेख  समूह  से  संबंधित  कंपनियों  की  प्रथम  दृष्टया  संलिप्तता

 के  संकेत  मिलने  सेबी  ने  इन  कंपनियों  को  दलाल  अथवा  मर्चेंट

 किसी  भी  रूप  में  मध्यवर्तियों  के  तौर  पर  नए  कारोबार  क्रियाकलाप

 करने  से  4  अप्रैल  तथा  अप्रैल  को  बंचित  कर  दिया

 बाजार  हेराफरी  की  प्रारंभिक  जांच  के  अनुसरण  में  18  2001

 को  सेबी  ने  निर्मल  बैग  शंकर  शर्मा  एवं  देविना  मेहता  ग्रुप  तथा

 क्रेडिट  सुस्से  फर्स्ट  बोस्टन  सेक्रिटिज  प्राइवेट  लिमिटेड  से  जुड़ी

 कुछ  कंपनियों  को  भी  दलालों/उप-दलालों  के  रूप  में  अथवा  बैंककारों

 के  तौर  पर  मध्यवर्तियों  के  रूप  नए  कारोबार  कार्यकलाप  करने

 से  मना  कर  दिया  अपंजीकृत  उप-दलाल  पालोम्बे  सेक्रिटीज

 को  प्रतिभूति  बाजार  कार्य  करने  से  मना  किया  गया

 और  सेबी  के  सेबी  द्वारा  ऊपर  उठाए  गए

 कदमों  के  परिणामस्वरूप  सभी  स्टाक  एक्सचेंजों  में  हाल  में  निषटानों

 के  पे-इन  तथा  पे-आउट  समय  पर  हुए  इसके  शेयर

 बाजारों  में  संस्थानात्मक  प्रक्रमों  तथा  कारोबार  प्रथाओं  में  सुधार  के  लिए

 सरकार  ने  निम्नांकित  उपायों  की  घोषणा  की  है  :

 1.  स्टाक  एक्सचेंजों  को  परस्परीकरण  रहित  करना  जिसके  द्वारा

 प्रबंधन  और  कारोबार  सदस्यता  को  एक-दूसरे  से

 अलग  किया

 -
 .  एक्सचेंजों  के  प्रबंध  को  और  पेशेवर  करने  तथा  हितों

 के  टकराव  को  समाप्त

 —
 .  कंपनी  अभिशासन  की  सर्वोत्तम  प्रथाओं  के  अनुपालन

 में  सुधार  और

 -
 .  एक्सचेंजों  के  आधुनिकौकरण  तथा  बेहतर  निवेशक

 सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  बाजार  से  निधियां  जुटाने

 की  स्टाक  एक्सचेंजों  की  क्षमता  का  संवर्धन  करने

 में  मदद  मिलेगी  ।

 2.  2001  तक  संशोधित  अग्रेनीत  योजना  में  श्रेणी

 के  200  स्वचलित  ऋण  देने  तथा  उधार  लेने  क॑

 तंत्र  और  उधार  लेने  और  देने  की  प्रतिभूति  योजना  को  चल

 निपटान  के  अन्तर्गत  शामिल

 इसके  अनुसरण  में  सेबी  ने  सभी  स्टाक  एक्सचेंजों  को  निम्नांकित

 निर्देश  दिए  हैं  :-

 -
 .  किसी  स्टाक  एक्सचेंज  में  एएलबीएम/ब्लैस/एमसीएफएस

 के  अन्तर्गत  शामिल  सभी  स्क्रिपों  में  2  2001

 से  राष्ट्रव्यापी  आधार  पर  अर्थात्‌  सभी  स्टाक  एक्सचेंजों

 में  अनिवार्य  रूप  से  कंवल  चल  निपटान  के  अन्तर्गत

 कारोबार  किया  जाएगा  ।

 -.  इसके  अतिरिक्त  अगर  कोई  स्क्रिप  बीएसई  200  सूची

 में  शामिल  लेकिन  उपर्युक्त  सूची  में  नहीं  तो

 1923  मौखिक  उत्तर  &

 उसे  भी  राष्ट्रव्यापी  आधार  पर  अनिवार्य  रूप  से  चल

 निपटान  के  अन्तर्गत  लाया  जाएगा  ।

 -.  अगर  स्टाक  एक्सचेंज  अपने  एक्सचेंजों  में  ऑन-स्पॉट

 आधार  से  भिन्न  किसी  रूप  में  स्क्रिपों  का  कारोबार

 करना  चाहते  तो  स्टाक  एक्सचेंजों  को  इसके  लिए

 2  2001  से  पहले  सॉफ्टवेयर  विकसित  करना

 आवश्यक  उपयुक्त  अवसंरचना  का  सृजन

 करना  होगा  ।

 3.  सेबी  को  समुचित  रूप  से  सशक्त  बनाने  के  लिए  सेबी

 1992  में  विधायी  परिवर्तनों  का

 शेयर  बाजार  में  अचानक  मंदी

 है

 *486.  श्री  रघुनाथ  झा  :

 श्री  रामजीवन  सिंह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  द्वारा  बजट  प्रस्तुत  किए  जाने  के  तुरंत  बाद  विभिन्‍न

 स्टाक  एक्सचेंजों  में  शेयर  बाजार  में  अचानक  मंदी  आ  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  स्टाक  एक्सचेंज-वार  ब्यौरा  क्‍या  है

 अचानक  मंदी  के  क्‍या  कारण  हैं  ओर  इस  संबंध  में  सरकार

 द्वारा  कराई  गई  जांच  का  व्यौरा  क्‍या

 क्‍या  आग्रकर  विभाग  राजस्व  प्रवर्तन  निदेशालय

 ओर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  जैसी  विभिन्‍न  जांच  एजेंसियों  ने  देश  के  विभिन्‍ल

 भागों  में  अनक॑  शेयर  दलालों  में  आवासों  पर  छापे  मारे  हैं

 (5)  यदि  तो  इन  शेयर  दलालों  से  बरामद  किए  गए

 संपत्ति  के  लेन-देन  आदि  का  शेयर  दलाल-वबार  ब्योग  क्‍या

 क्‍या  मरकार  ने  स्टाक  एक्सचेंजों  के  कार्यकरण  को  सुचारू

 बनाने  के  लिए  अनेक  उपाय  अमल  में  लाना  शुरू  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्री  यशवन्त  :  से  एक  बिवरण

 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 और  27  2001  को  अर्थात्‌  बीएसई

 सूचकांक  4069.68  एनएसई  निफ्टी  1295.55  पर  तथा  सीएसई  फिफ्टी

 सूचकांक  128.94  पर  बंद  बीएसई  एनएसई

 निफ्टी  तथा  सीएसई  फिफ्टो  का  उतार-चढ़ाव  निम्मानुसार  था
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 तिथि  संवेदी  सूचकांक  एनएसई  निफ्टी  सीएसई  सूचकांक

 बंद  मूल्य  बंद  मृल्य  बंद  मृल्य

 27  01  4069.68  1295.55  128.94

 28  01.  4247.04  1351.40  132.95

 ०१  0१  4271.65  1358.05  137.05

 02  01  4095.16  1306.35  133.92

 05  01  3998.12  1271.45  130.50

 07  01  4046  .89  1290.50  130.61

 08  01  4056.94  1292.85  132.03

 09  01
 3881.96

 1254.75  129.40

 12  01  3767.89  1197.95  125.23

 )3  01
 3540.65

 1124.70  117.60

 जैसा  कि  स्पष्ट  है  कि  2.3.2001  को  अत्यधिक  गिरावट  आई

 तथा  उसके  बाद  गिरावट  का  रूझान  जारी  रहा  ।

 आखिरी  फरवरी  के  तथा  शुरूआती  मार्च  में  बाजार  उतार-चढ़ाव

 के  संदर्भ  कतिपय  कंपनियों  द्वारा  स्टाक  मूल्य  हेराफेरी  के  बारे  में

 आशंकाएं  सेबी  ने  15  2001  को  वित्त  मंत्रालय  को  इस

 संबंध  में  प्रारंभिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 -  की

 और  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है

 कि  निम्नलिखित  दलालों  के  कारोबारी  तथा  आवासीय  परिसरों  पर  दिनांक

 23.3.2001
 को  तलाशी  को  कार्रवाई  की  गई  ;-

 1  केतन  पारेख  का

 2...  निर्मल  बेंग

 3.  आनंद  राठी

 4...  राकेश  झुनशझुनवाला

 5.  शंकर  शर्मा

 6.  दमानी

 तलाशी  अभियान  के  परिणामस्वरूप  जब्ती  का  ब्यौरा  निम्नानुसार

 कैफियत  के  मिला  धरने

 फैतने  प्रेस  0.60  लाख  रुपए

 20  2001  मौखिक  उत्तर  8

 राकेश  झुनझुनवाला  9.50  लाख  रुपए

 दमानी  3.00  लाख  रुपए

 जेवरात

 आनंद  राठी  6.38  लाख  रुपए

 अन्य  परिसंर्पत्तियां  :  शेयर

 आनंद  राठी  14.77  लाख  रुपए

 उपर्युक्त  के  कुछ  अभिशांसी  दस्तावेज  भी  जब्त  किए

 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  न ेसूचित  किया  है  कि  मुख्य  सतर्कता  अधिकारी

 बैंक  आफ  मुंबई  से  मिली  एक  विशेष  शिकायत  के  आधार

 माधवपुरा  मर्सैन्साइल  कोऑपरेटिव बैंक  लि०  मांडवी  मुंबई

 के  पे-आर्डर  के  इस्तेमाल  द्वारा बैंक  आफ  स्टाक  एक्सचेंज  शाखा

 मुंबई  से  137  करोड़  रुपए  की  धोखाधड़ी  करने  के  लिए  कंतन  पारेख

 तथा  10  अन्य  क॑  विरुद्ध  मामला  आर.सी.3/ई/200।-बीएसएफसी/एमयूएम

 दर्ज  किया  मुंबई  में  केतन
 पारेख  तथा  एसोसियेट  फर्मों  के  कार्यालय

 तथा  आवासीय  परिसरों  में  तलाशी  ली  मामले में  जुड़े अनेक  अभिशंसी

 दस्तावेज  जब्त  कोई  नकदी  अथवा  जेवरात  जब्त  नहीं  किए

 और  शेयर  बाजारों  में  संस्थानात्मक  प्रक्रमों  तथा  कारोबार

 प्रधाओं  में  सुधार  के  लिए  सरकार  ने  निम्नांकित  उपायों  की  घोषणा

 की  है  :-

 1...  स्टाक  एक्सचेंजों  को  परस्परीकरण  रहित  करना  जिसके  द्वारा

 प्रबंधन  और  कारोबार  सदस्यता  को  एक-दूसरे  से

 अलग  किया

 -  .  एक्सचेंजों  के  प्रबंध  को  और  पेशेवर  करने  तथा  हितों

 के  टकराव  को  समाप्त

 -
 .  कंपनी  अभिशासन  की  सर्वोत्तम  प्रथाओं  के  अनुपालन

 में  सुधार  और

 -  एक्सचेंजों  के  आधुनिकीकरण  तथा  बेहतर  निवेशक

 सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  बाजार  से  निधियां  जुटाने

 के  सस्‍्टाक  एक्सचेंजों  की  क्षमता  का  संवर्धन  करने

 में  मदद

 2...  2001  तक  संशोधित  अग्रेनीत  योजना  में  श्रेणी

 के  200  स्वचलित  ऋण  देने  तथा  उधार  लेने  के

 तंत्र  और  उधार  लेने  और  देने  की  प्रतिभूति  योजना  को  चल

 निपटान  के  अन्तर्गत  शामिल  करना  ।
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 इसके  अनुसरण  में  सेबी  ने  सभी  स्टाक  एक्सचेंजों  को  निम्नांकित

 निर्देश  दिए  हैं  :-

 -
 .  किसी  स्टाक  एक्सचेंज  में  एएलबीएम/ब्लैस/एमसीएफएस  के

 अन्तर्गत  शामिल  सभी  स्क्रिपों  में  2  2001  से

 व्यापी  आधार  पर  अर्थात्‌  सभी  स्टाक  एक्सचेंजों  में  अनिवार्य

 रूप  से  केवल  चल  निषटान  के  अन्तर्गत  कारोबार  किया

 जाएगा  ।

 -
 .  इसके  अगर  कोई  स्क्रिप  बीएसई  200  सूची  में

 शामिल  लेकिन  उपर्युक्त  सूची  में  नहीं  तो  उसे  भी

 राष्ट्रव्यापी  आधार  पर  अनिवार्य  रूप  से  चल  निपटान  के

 अन्तर्गत  लाया  जाएगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  सं०  48  तथा  486  एक  ही  प्रकार  के

 प्रश्न  श्री  रघुनाथ  झा  ने  समान  प्रकार  का  प्रश्न  पूछा  इसलिए

 मैं  दोनों  प्रश्नों  को  एक  साथ  मिला  रहा

 श्री  शिवाजी  माने  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से

 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यानी

 केतन  पारिख  की  जो  10  फेवरिट  कम्पनियां  उनमें  यू:टी.आई.  का

 नर  1600  करोड़  रुपये  यह  जानकारी  सही

 नहा  :  उपाध्यक्ष  जो  शेयर्स  की

 सदस्य  ने  कहीं
 वह

 सही  है
 कि  यू:टी.आई.  ने  लगभग

 4368  करोड़  रुपये का  इन्वेस्टमेंट  इन शेयरों  में  किया  जिसको

 जीचे  हुआ  हक तो  वह  कैप  घटा  है चूंकि  इन  शेयर्स  का

 लेकिन  मैं  इतना
 ही  चाहूंगा  कि  शेयर  मार्केट  जैसे  ऊपर  नीचे

 कि  ठीक  नहीं  हम  लोगों  को  साल  भर  में  जो  का

 बिजनेस  हुआ  उसको  देखकर  तय  करना  पड़ेगा  कि  उन्होंने  मुनाफा

 कमाया  या  उन्हें  घाटा  हुआ  और  का  वर्ष  समाप्त  होता  है

 (GUA)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  अपनी  बात  पूरी  करने

 (

 30  1923  मौखिक  उत्तर  10

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उन्हें  जबाब  देने  यह  क्‍या

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  आप  लगातार  टिप्पणी  मत  वे  जवाब

 दे  रहे  आप  पहले  उनका  जबाब  आप  पहले  जवाब  सुन

 लीजिए  ।

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  ;  उपाध्यक्ष  में  कह  रहा  था  कि

 का  वर्ष  30  जून  को  समाप्त  होगा  और  30  जून  को  साल

 भर  का  उनका  एकाउण्ट  सामने  उससे  पता  चलेगा  कि  इस

 धन्धे  में  उनको  मुनाफा  हुआ या  घाटा  हुआ  ।

 श्री  शिवाजी  माने  :  माननीय  उपाध्यक्ष  में  आपके  माध्यम

 से  दूसरा  सप्लीमेंटरी  पूछना  चाहता  1991  में  सेबी  की  स्थापना  हो

 गई  और  उसके  बाद  हर्षद  मेहता  काण्ड  लेकिन  आज  तक  हर्षद

 मेहता  को  कोई  सजा  नहीं  बाहरी  देशों  में  हम  देखते  हैं  कि  जो

 फाइनेंशियल  मैटर्स  होते  वे  महीने  के  अन्दर  डिस्पोज  ऑफ  होते

 हमारे  यहां  10  साल  हो  गये  ये  फाइनेंशियल  गुनहगार  लेकिन

 उनको  आज  तक  कोई  सजा  नहीं  हुई  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  ये  मैटर्स  जल्दी  से  जल्दी  डिस्पोज  ऑफ  करने  के  लिए

 सरकार  कानूनी  कार्रवाई  करने  कानूनी  प्रावधान  में  कोई

 संशोधन  करने  जा  रहो  हैं  था

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  उपाध्यक्ष  जो  1992  का  स्कैम  हुआ

 उसमें  एक  केस  को  छोड़कर  बाकी  सारे  74  केसेज  में  चार्टशीट

 दाखिल  हो  चुकी  हैं  या  उस  पर  दूसरे  प्रकार  की  कार्रवाई  हो  गई

 के  लिए  स्पेशल  कोर्ट्स  बनी  ये  सारे  मामले  स्पेशल  कोर्ट्स  के

 विचाराधीन  तीन  मामलों  में  कन्विक्शन  हुआ  जो  अपील  में  पैंडिंग

 है  और  इसलिए चूंकि  यह  अब  कोर्ट  कचहरी  का  मामला  हम  अपनी

 तरफ  से  उसमें  पूरा  जोर  लगा  रहे  हैं  कि  जल्दी  से  जल्दी  फैसला

 लेकिन  चूंकि  यह  न्यायालय  में  लम्बित  हम  इसमें  इतना  ही  कर

 सकते

 श्री  किरीट  सोमैया  :  माननीय  उपाध्यक्ष  जिस  प्रकार  से

 शेयर्स  के  भाव  बढ़ाए  गए  एक  रुपए  क॑  शेयर  की  प्राइस  1500-1600

 रुपए  तक  की  दस  रुपए  के  शेयर  की  प्राइस  पांच  हजार  रूपए

 तक  की  सम्बन्ध  में  सेबी  द्वारा  जो  जांच  वह  क्‍या  हुई

 क्या  वह  पूरे  को  कवर  करेंगी  और  छोटे  निवेशकों  को  न्याय  द्विलाएगी  ?

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  जी  में  यू.टी.आई

 के  बारे  में  जवाब  में  उनको  का  करेक्ट  फिगर  देना

 का  3  2000  तक  टोटल  नेटवर्क  76547

 करोड़  रुपए  3  2001  तक  12  महीने  पूरे  होने  के  बाद

 जो  76547  करोड़  रुपए  वह  58017  करोड़  रुपए  रह  गया  और

 18,000  करोड़  रुपए  की  लूट  हूई  मैं  बित्त  मंत्री  जी  को  जवाब

 देना



 11  प्रश्नों  के

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  जवाब  सवाल  पूछें  ।

 श्री  किरीट  सोमैया  :  जो  शेयर  iss  रुपए  में  आज  वह

 21  रुपए  का  हो  गया  क्या  वित्त  मंत्री  जी  की  एक्टीविटी

 की  पूरी  जांच

 श्री  यशवंत  सिन्हा  :  उपाध्यक्ष  सेबी  कौ  जो  जांच  हुई

 है  या  जो  जांच  चल  रही  बह  दोनों  पक्षों  को  लेकर  जो  मार्केट

 में  मैनीपुलेशन  हुआ  है  शेयर्स  की  कीमतों  को  ऊंचा  करने  में  और  जो

 मार्केट  में  मेनीपुलेशन  हुआ  है  शेयर्स  को  कीमतों  को  नीचा  लाने

 इन  दोनों  बातों  की  जांच  सेबी  इस  समय  कर  रही  जैसा  मेने  बार-बार

 कहा  है  कि  सेबी  ने  कई  लोगों  के  खिलाफ  कार्रवाई  भी  की

 जांच  पूरी  होने  के  बाद  हर  दोषी  व्यक्ति  के  खिलाफ  कार्रवाई  की

 जहां  तक  का  प्रश्न  मैंने  कहा  कि  शेयर  खरीदने

 और  बेचने  का  धंधा  करती  है  और  बहुत  सारी  स्कीम्स  के  अंतर्गत

 करती  अगर  कहीं  किसी  प्रकार  की  रांग  डुइंग  की  स्पेसिफिक  खबर

 आती  है  तो  उस  पर  जांच  जा  सकती  लेकिन  एक  जनरल

 फिशिंग  क्योंकि  मार्केट  ऊपर  जाती  नीचे  आती  किसी

 दिन  बेल्यू  कम  होगी  और  किसी  दिन  ज्यादा  होगी  इसलिए  रोज-रोज

 इन्क्वायरी  करना  सम्भव  नहीं  इसलिए  मेंने  कहा  कि  हम  साल  भर

 के  उसके  नतीजे  लेकिन  कहीं  पर  उसके  बिजनेस  ट्रांजेक्शन  के

 बारे  में  किसी  प्रकार  की  रांग  डुइंग  की  खबर  आती  है  या  कोई  और

 खबर  आतो  है  तो  उस  पर  हम  जांच  कराने  को  तैयार

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मंत्री  महोदय  इस  बात  से

 वाकिफ  हैं  कि  3  मार्च  को  मैंने  एक  सार्वजनिक  वक्तव्य  दिया  था

 कि  विंग  बुल  ऑपरेटर  केतन  पारेख  ने  बैंकों  से गलत  तरीके  से  काफी

 मात्रा  में  भुगतान  की  सीमा  से  बाहर  ऋण  लेकर  गड़बड़ी  को  आशंका

 पैदा  कर  दी  किन्तु  मंत्री  महोदय  ने  सभा  में  कहा  कि  भुगतान

 की  कोई  समस्या  नहीं  उन्हें  इसे  स्पष्ट  करना

 हमारे  पास  आनंद  राठी  का  टेप  किया  हुआ  वार्त्तालाप

 आनंद  राठी  को  बम्बई  एक्सचेंज  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  इस  सूचना

 को  प्राप्त  करने  का  कोई  वैधानिक  अधिकार  नहीं  परन्तु  उन्होंने  सिर्फ

 ऐसा  ही  नहीं  किया  बल्कि  अंदरूनी  व्यापार  के  लिए  इसका  दुरुपयोग

 भी

 मंत्रिमंडल  ने  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  हमारी  मांग  पर

 विचार  श्री  प्रमोद  महाजन  ने  सरकार  के  प्रवक्‍ता  के  रूप  में

 इस  देश  के  समक्ष  कहा  कि  सरकार  इस  घोटाले  की  सयुकत  संसदीय

 समिति  द्वारा  जांच  कराने  के  लिए  तैयार  क्‍या  वित्त  मंत्री  महोदय

 घोटाले  की  संयुक्त  संसदीय  समिति  द्वारा  जांच  कराने  हेतु  अपनी  सहमति

 की  घोषणा

 श्री  यशवंत  सिन्हा  :  माननीय  जयपाल  रेडड़ी  ने  तोन  प्रश्न  उठाए

 केतन  पारेख  तथा  3  मार्च  को  इस  सभा  में  दिए  गए  अपने

 वक्तव्य  के  संबंध  में  मैंने  उस  वक्‍त  हस्तक्षेप  किया  था  और  कहा
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 था  कि  भुगतान  की  कोई  समस्या  नहीं  मुझे  आज  इस  सभा  को

 यह  बताते  हुए  प्रसत्रता  हो  रहो  है  कि  कुछ  सप्ताह  बीतने  के  बाद  भी

 भुगतान  की  कोई  समस्या  नहीं  कलकत्ता  स्टाक  एक्सचेंज  में  भुगतान

 की  कुछ  समस्या  थी  पर  उसे  भी  दूर  कर  लिया  गया  बाजार  में

 कहीं  भी  भुगतान  की  कोई  समस्या  नहीं

 जहां  तक  कंतन  पारेख  का  सवाल  है  उसके  पूरे  मामले  की  सेबी

 द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  और  माध्रवपुरा  शहरी  सहकारिता  बैंक  से

 उसके  संबंधों  की  जांच  द्वारा  की  जा  रही

 जहां  तक  आनंद  राठी  के  मामले  का  सवाल  उपाध्यक्ष

 टेप  किया  हुआ  उनका  वार्तालाप  को  उपलब्ध  करा  दिया  गया

 सेबी  इस  वार्त्तलाप  की  जांच  कर  रहा  में  मानीय  सदस्य  की

 इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  बम्बई  स्टाक  एक्सचेंज  की  ओर  से

 यह  बिल्कुल  अविवेकपूर्ण  कार्य  था  और  यही  कारण  है  कि  सेबी  ने

 उन्हें  पद  से  हटाने  का  निर्णय

 जहां  तक  इसके  वैधानिक  या  अवैधानिक  होने  का  सवाल  है  इस

 समय  इस  पूरे  मामले  की  तहकौकात  सेबी  द्वारा  की  जा  रही  इसलिए

 आगे  की  कोई  कार्रवाई  करने  से  पहले  हम  सेबी  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा

 में  यह  भी  बताना  चाहूंगा  कि  उन्हें  सिर्फ  स्टॉक  एक्सचेंज  के

 अध्यक्ष  पद  से  ही  नहीं  हटाया  गया  है  बल्कि  सेबी  के  एक  आदेश

 द्वारा  एक्सचेंजों  में  उनकी  कम्पनियों  के  कारोबार  पर  भी  रोक  लगा

 दी  सेबी  की  जांच  के  पश्चात्‌  ही  आगे  की  कार्रवाई  की

 जहां  तक  सयुक्त  संसदीय  समिति  की  माग  का  सवाल  में  समझता

 हूं  अब  हम  समस्या  की  रूपरेखा  को  समझ  पाए  सेबी  इस  संबंध

 में  अनेक  कदम  उठा  चुका  सरकार  ने  स्वयं  ऐसे  कई  उपायों  की

 घोषणा  की  है  जिन्हें  वह  अगले  कुछ  महीनों  में  करना  चाहती  है  और

 बाजार  में  हो  रहे  अन्य  अपराधों  के  संबंध  में  कार्यवाही  की  जा  चुकी
 अतएब  जहां  तक  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  मांग  का  प्रश्न  है

 हमारे  सहयोगी  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  कांग्रेस  पार्टी  की  इस  मांग  पर

 सकारात्मक  उत्तर  दिया  अब  यह  सभा  पर  निर्भर  करता  है  कि

 वे  क्‍या  करना  चाहते

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  बात  सभा  के  उपर  निर्भर  नहीं

 करती  इसपर  निर्णय  सरकार  को  लेना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  मेरी  बात

 (

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  इस  मुद्दे  पर  सरकार  किस  तरह

 से  पीछे  हट  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  मेरी  बात  आप  मेरी  बात

 क्यों  नहीं  सुन  रहे  में  बोल  रहा  कृपया  अपने  स्थान  पर

 (  व्यवधान  )



 भय  श््थ  il,  ys  ्ज  हे  ;

 |

 नक्ननप्रज्नतज :  उपाध्यक्ष  सरकार  सारे  दोषियों ५
 ~

 सरकार  इस  मामले  में

 कवर  अखिलेश  सिंह

 को  बचाने  का  काम  कर  रही

 लीपापोती  कर  रही  व्यवधान  )

 [

 श्री  ए०सी०  जोस  :  पुरा  विपक्ष  संयुक्त  संसदीय  समिति

 के  लिए  तेयार  सरकार  को  इस  पर  सहमत  होना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपने  स्थान  पर  बेठ  प्रश्न  काल

 सही  ढग  से  चलने  में  इसे  पसंद  नहीं

 (  व्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कया  आप  प्रश्न  काल  चलने  टेना  चाहते
 यह  क्‍या

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्पया  आप  अपने  म्थान  पर  बल

 में  खड़ा

 (  व्यवधान  )

 श्री  कांतिलाल  भूरिया  :  सदन  को
 गुमराह

 किया  जा  रहा

 (

 क्षणभर  के  त्निए  मेरी उपाध्यक्ष  महोदय

 (  व्यबत्रधान  /

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरी

 क्यों  नहीं

 कबर  आखलश  आप  पहल  बात

 6  व्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  फिर  खड़े  हो  रहे  आप  अपने  स्थान

 पर  बेठते  क्यों  नहीं

 ]

 कुंवर  अखिलेश  सिंह  :  आनंद  राठो  का  (

 (  अनुवाद  ] +

 क्या  आप  अपने  स्थान  पर  बटने

 सीमा  होती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री

 की  कृपा  किझोी  वात  की

 (  व्यवध्रान  )

 आशा  है  न््न रे  व  हन्टा

 /  जन्टा  | जी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसा  प्रश्न  पर

 आप  सभी  को  मोक्रा  टिया

 (  व्यवधान

 धा्ाशा श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  सरकार  मे  जी  सायजानक

 की  थी  उससे  से  पीछे  हटे  रहे  हैं।...ध

 श्री  यशवंत  सिन्हा  -
 कृपया  मंशी  बात  मृठो  यह  प्रणंत

 स्पाट  करने  में  ऐसी  किसी  भी  घोषणा  से  पोछे  नहीं  हट  रहा

 हूं  जो  मेरें  सहयोगी  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  को

 बात उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उनवोी

 दिया  कि  हशयका  निणंय

 इस  प्रर

 श्री  यशवंत  सिन्हा  :  सदि  मेंने  बाह

 को  लेना  है  तो  मेंने  कौम  सो  पाप  यार

 कह  व्यवधान  )

 निएंय  गंगा

 करेगी  ।.

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  श्री  र्ममांथ  झा  वो  सक्‍तत्य  मो  अलावा  कह

 भी  कार्यंबाही  में  सम्मिलित  सहों  किया

 |  अ्पत्रः  न  है

 )

 श्री  रघुनाथ  झा  :  उपाध्यक्ष  महोदय

 ब्रेंकों  से  जो  रुपया  स्टाक  एवगचेंत्र  में

 को  तोड़  कर  आ  रहा

 नहीं  एक  तरह  से  रिजर्व  बेंक  उसमें

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं

 विदेशी  बंकों

 रही  #  बड़

 श्जित  बेंक  का  काईं

 ह।॥  में  भेत्री

 कि  क्या  इस  सबंध  में  गिरफ्तारी  हे

 जिस  पः  नियन्त्रण

 अगफल  रहा

 अगर  गिरफ्तारी  हुईं  ती  उसका  नाम  क्‍या  है  और  क्या  हस  बारे

 में  सदन  को  जानकारी  Sra)  व्यत्धान  )

 (  अनुवाद  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  हसी  प्रश्न  पर  अलूपरक  प्रश्न

 पृछ  सकते

 |

 कुंवर  अखिलेश  सिंह  ;  सुर्ट

 क्रोशश  का  जा  रही  टेप  बगामद  हुआ  व्यतधान

 /  अनूवाद  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  कब  अखिलेश

 पछने  का  अवसर  आप  यहां  धार

 -  वत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं



 15  प्रश्नों  के

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  को  समुचित  रूप  से  चलने

 उपाध्यक्ष  महोदय  5:  उन्हें  उत्तर  देना

 )

 उपाध्यक्ष  महोदंय  :  यह  क्‍या

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  नहीं  चाहते  कि  माननीय  मंत्री  जी  प्रश्न

 का  उत्तर

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  बात  की  एक  सीमा  होती  कृपया
 *

 अपने  स्थान  पर  वह  माननीय  सदस्य  द्वारा  पहले  उठाए  गए  प्रश्न

 का  उत्तर  दे  रहे

 )

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  यह  शून्यकाल  नहीं  इस

 बात  को  कितनी  बार  कहना

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  जो  भी  कहना  शून्यकाल  में

 क्वैश्चन  आवर  को  चलने

 )

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  माननीय  मंत्री  जी  के  भाषण

 के  अतिरिक्त  अन्य  कोई  बात  सम्मिलित  नहीं  की

 )
 "

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  जो  भी  कहना  शून्यकाल  में

 क्वेश्चन  आवर  में

 (  व्यवधान  )

 में  सम्मिलित  नहीं  किया

 20  2001  मौखिक  उत्तर  16

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  प्रश्नकाल  में  अनुमति  नहीं

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही-वृतान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं

 किया

 )*
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राजेश  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 आप  प्रश्न  काल  भी  नहीं  चलने

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  उपाध्यक्ष  रघुनाथ  जी  ने  जो  सवाल

 पूछा  है  उसके  संदर्भ  में  मुझे  यह  कहना

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  माननीय  मंत्री  जी  के  कथन

 के  अतिरिक्त  अन्य  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं
 किया

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  आरबीआई  के  निर्धारित  मापदंडों  के  अनुसार
 कोआपरेटिव  बैंक  स्टॉक  मार्केट  में  लगाने  के  लिए  पैसा  नहीं  दे
 -(  उनके  ऊपर  मनाही  थी  कि  वे  स्टॉक  मार्केट  में  पैसा  नहीं

 (  व्यवधान )

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुंवर  अखिलेश  आप  अपना  स्थान  ग्रहण
 करेंगे  ?

 (  व्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राजेश  मैं  आपके  आचरण  पर  गंभीरता

 से  ध्यान  दे  रहा

 (  व्यवधान  )

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुंवर  अखिलेश  में  बोल  रहा  कृपया

 अपना  स्थान  ग्रहण  श्री  पप्पू  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं

 किया  जाएगा  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पप्पू  मैं  आपके  आचरण  को  बहुत

 गंभीरता  से  देख  रहा  हूं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्‍या  कर  रहे  लोक  सभा  को  असेम्बली

 बना  रहे

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  ;  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो

 प्रश्न  पूछा  है  उसके  उत्तर  में  मुझे  यह  कहना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  माननीय  मंत्री  जी  के  भाषण  में

 व्यवधान  न

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  कुंवर  अखिलेश  मुझे  आपको  चेतावनी

 देनी  प्रत्येक  बात  की  एक  सीमा  होती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  सदन  आपके  इंटरप्ट  करने  के  लिए

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  को  चलाना  असंभव

 (  व्यवधान  )

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 30  1923  मोखिक  उत्तर  18

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  वरिष्ठ  सदस्य

 आप  इसे  शून्य-काल  में  प्रश्न-काल  में  नहीं  ।

 )

 माननीय  मंत्री  महोदय  प्रश्न-काल  में  उत्तर  दे  रहे  हैं  और  आप

 सभा  की  कार्यवाही  में  व्यवधान  डाल  रहे  हैं  ।

 (  व्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  इतना  महत्वपूर्ण  प्रश्न

 (  व्यवधान  )

 श्री  श्रीचन्द्र  कृपलानी  :  रघुबंश  हर  मामले  में  इस  तरह  करते

 (  इस  तरह  सदन  नहीं  चल

 ]

 माननीय  मंत्री  जी  की  बात  के  अतिरिक्त  अन्य  कुछ  भी  कार्यवाही

 वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )*

 श्री  यशवंत  सिन्हा  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न

 के  उत्तर  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  आरबीआई  के  आदेश  के  अनुसार

 कोआपरेटिव  बैंक  को  यह  इजाजत  नहीं  थी  कि  स्टॉक  मार्केट  में  अपना

 पैसा  इसलिए  जिन्होंने  स्टॉक  मार्कोट  में  पैसा  लगाने  का  काम

 किया  उन्होंने  आरबीआई  के  सिद्धान्तों  का  खुले  रूप  से  उल्लंधन

 किया  हमारी  सूचना  के  अनुसार  माधवपुरा  कोआपरेटिव  जो

 एक  इंटरस्टेट  कोआपरेटिव  बैंक  उसने  स्टॉक  मार्केट  में  पैसे

 जितना  उसका  डिपोजिट  था  उससे  ज्यादा  पैसा  उसमें  इससे  एसी

 स्थिति  पैदा  हुई  कि  वह  बैंक  तकलीफ  में  पड़  इस  सारी  बात

 के  ऊपर  ने  चीफ  मैट्रोपोलिटन  अहपदाबाद  के

 यहां  केस  दायर  किया  है  और  उसके  जो  मैनेजिंग  डायरेक्टर  थे  थे

 गिरफ्तार  किए  (  व्यवधान )

 (

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ऐसा  न  यह  क्‍या

 )

 *कार्यवाही-बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया



 19  प्रश्नों  के

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  में  आपके  प्रश्न  का  उत्तर  नहीँ

 (  व्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  अब  व्यवधान  न

 |

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  ;  बैंक  ऑफ  इंडिया  ने  क्‍योंकि  अलग  से

 इसकी  शिकायत  से  की  थी  इसलिए  ने  भी  उसकी

 जांच  शुरू  की  और  उसने  केतन  पारीख  को  गिरफ्तार  किया  और

 इसकी  जांच  चल  रही

 श्री  रघुनाथ  झा  :  उपाध्यक्ष  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि

 कोलकाता  स्टॉक  एक्सचेंज  में  समानांतर  सटटेबाजी  का  काम  चल  रहा

 है  और  उसको  रोकने  में  सरकारों  विभाग  और  उसके  पदाधिकारी  तथा

 ब्रेंकिग  उद्योग  बिल्कूल  असफल  रहा  इस  बारे  में  क्या  सरकार  कुछ

 बताने  का  काम

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  उपाध्यक्ष  हमारे  पास  जो  सेवी  की  व्यवस्था

 के  बह  स्टॉक  एक्सचेंज  के  भीतर  जो  कारोबार  होता  है  उसको  देखने

 की  स्टॉक  एक्सचज  के  बाहर  भी  कुछ  लोग  कारोबार  करते  हैं

 जो  गेरकाननी  है  और  उसमें  यह  गड़बड़  होती

 श्री  रघुनाथ  झा  ;  कोलकाता  में  जो  यह  व्यापक  ढंग  से  हो  रहा

 उस  पर  कोई  कार्यवाही

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  उस  पर  देश  का  जो  सामान्य  कानून
 है  बह  लागू  बयोंकि  वह  स्टॉक  एक्सचेंज  के  बाहर  का  परामला

 हे  ।

 (  अनूृवाद |

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  उपाध्यक्ष  में  मासनीय  मंत्री  जी

 से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  जिसमें  कि  निर्दोष  लोग  मारे  गए

 हैं  तथा  लाखों  लोग  बरबाद  हो  गए  के  विषय  में  माननीय  संसदीय

 कार्य  मंत्री  के  संयुक्त  ससदीय  समिति  के  गठन  के  संबंध  में  सरकार

 की  इरादे  संबंधी  वक्‍तव्य  के  सरकार  ने  इस  समिति  के  गठन  हेतु

 माननोय  अध्यक्ष  तथा  राज्य  सभा  के  सभापति  से  सपर्क  करने  हेतु  क्‍या

 कदम  उठाए

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  मेंने  उस  प्रश्न  का  उत्तर  पहले

 हो  दे  दिया

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  क्या  आपने  कोई  कदम  उठाए

 यह  आपके  उत्तर  में  स्पष्ट  नहीं  हुआ

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  जहां  तक  सरकार  के  संयुक्त  ससदीय

 समिति  के  गठन  सबंधी  दृष्टिकोण  का  प्रश्न  है  इसका  उत्तर  मैंने  पहले
 हक  न

 ही  दे  दिया

 20  2001  मौखिक  उत्तर  20

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  मेरा  प्रश्न  सरकार

 ने  सयुकत  संसदीय  समिति  के  गठन  के  लिए  माननीय  अध्यक्ष  तथा  राज्य

 सभा  के  सभापति  से  संपक  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्‍होंने  अपनी  पहले  कही  बात  को  दोहराया

 ध्श

 (  व्यवधान  )

 श्री  एम०"ओन्‍एच०  फारूक  :  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  तथा

 माननीय  सदस्य  द्वारा  जो  पूछ  जा  रहा  है  उसमें  बहुत  अधिक  अन्तर

 क्‍या  आपने  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  गठन  का  निर्णय  ले  लिया

 श्री  एसीਂ  जोस  :  यह  सरकार  सभी  भ्रष्ट  लोगों  का

 पक्ष  ले  रही  वे  संयुक्त  संसदीय  समिति  से  भयभीत

 श्री  राशिद  अलवी  ;  उपाध्यक्ष  में  माननीय  प्रधान  मंत्री

 बित्त  मंत्री  जी  ओर  कानून  मंत्री  जी  को  सेबी  के  बारे  में  पिछले  6

 महीनों  से  लगातार  पत्र  लिख  रहा  हूं  कि  इनसाइड  ट्रेडिंग  कोई  ऑफेंस

 है  या  वित्त  मंत्री  ने  जो  पत्र  मुझे  लिखा  है  उसमें  लिखा  है  कि

 इनसाइड  ट्रेडिंग  ऑफेंस  सेबी  का  चेयरमेन  मुझे  पत्र  लिखता  है  कि

 इनसाइड  ट्रैंडिग  कोई  ऑफेंस  नहीं  है  तथा  रिजर्व  बैंक  ऑफ  इंडिया

 का  चेयरमैन  लिखता  है  कि  इनसाइड  टेडिंग  ऑफेंस  में  माननीय

 मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की

 जा  रही  है  या  करीब  10  हजार  करोड  रुपये  का  घपला  रिलाइंस

 कंपनी  ने  कर  रखा  है  लेकिन  इस  बारे  में  मुझे  आज  तक  कोई  टीक

 से  जवाब  नहीं  आ  रहा  सेबी  का  चेयरमेन  मुझे  लिखकर  भेजता

 है  कि  जिस  समय  का  मामला  आपने  उठाया  है  उस  समय  न  तो  मैं

 सेवी  के  अंदर  था  न  ही  दूसरे  अधिकारी  सेबी  के  अंदर  क्‍या  यह

 उचित  उत्तर

 सेबी  एक  संस्था  चेयरमन  तब  थे  या  नहीं  इससे

 कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  जो  ऑफेंस  सेबी  कर  रहा  रिलायंस  कम्पनी

 कर  रही  उसके  बारे  में  में  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 इनसाइड  ट्रेडिंग  ऑफेंस  है  या  नहों  ?  अगर  ऑफेंस  है  तो  उसके  खिलाफ

 क्या  कारवाही  की  जा  रहो

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  उपाध्यक्ष  इनसाइड  ट्रेंडिग  ऑफेंस

 माननीय  सदस्य  का  जो  पत्राचार  सभी  के  साथ  हुआ  है  मैं  उन

 सभी  से  अवगत  नहीं  उन्होंने  हमें  जो  पत्र  लिखे  और  मैंने  उन्हें

 जो  पत्र  लिखा  उससे  में  अवगत  मैं  स्पष्ट  रूप  से  सदन  के  फ्लोर

 पर  कहना  चाहगा  कि  सरकार  किसी  के  बचाव  में  कोई  रुचि  नहीं

 रखती  जो  जांच  वह  जांच  चल  रही  है  और  दोपियों  के

 खिलाफ  कार्रबाही  होगी  ।
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 श्री  मोहन  सवले  :  उपाध्यक्ष  आजकल  शेयर  बाजार  में

 सभी  सामान्य  लोग  अपनी  सारी  पूंजी  लगाते  आज  वे  बहुत  डर

 गए  वे  और  एजेंट्स  आत्महत्या  कर  रहे  इसमें  घाटा  होने  पर

 कई  लोगों  ने
 आत्महत्या  माधोपुरा  बैंक

 से
 ओवर  ड्राफ्ट  निकाले

 मैंने  पेपर  में  पढ़ा  कि  ने  उसे  अवेयर  किया  था  कि

 ऐसे  ओवर  ड्राफ्ट  निकलने  जा  रहे  इसके  बावजूद  भी  ओवर  ड्फ्ट

 निकाले  यह  एक  फ्रौड  इस  बारें  में  सरकार  की  क्‍या  नीति

 कोआपरेटिव  बैंकों  में  गगोब  और  सामान्य  लोगों  के  ज्यादा  से  ज्यादा

 पैसे  लगे  होते  इसमें  केसे  निगरानी  रखी  जाती  है  और  अपकी  क्‍या

 गाइडलाइन्स  ओवर  ड्राफ्ट  से  ओवर  ऑल  कितना  घाटा  हुआ

 हपंद  मेहता  ने  नेशनलाइज्ड  बैंकों  से  पैसा  लेकर  शेयर  बाजार  में  लगाए

 और  शेयरों  के  दाम  बढा  आपकी  इस  बारे  में  क्या  गाइडलाइन्स

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  ;  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  एक

 अच्छा  प्रश्न  पूछा  इनके  प्रश्न  के  पहले  भाग  के  बारे  में  में  कहना

 चाहंगा  कि  जहां  तक  छोटे  निवेशकों  का  एश्न  छोटे  निवेशक  डे

 ट्रेडर्स  नहीं  छोटे  निवेशक  ब्रोकर्स  नहीं  हैं  जो  प्रोपराइटी  सेल  करते

 छोटे  निवेशक  यदि  स्टॉक  मार्किट  में  पैसा  लगाते  हैं  तो  जान-बूझकर

 लगाते  हैं  क्योंकि  सभी  जानते  हैं  कि  स्टॉक  मार्किट  हाई  रिस्क  हाई

 टेड  यह  ऐसी  स्थिति  है  जहां  बहुत  फायदा  भी  हो  सकता  है  लेकिन

 उसके  साथ-साथ  कुछ  खतरे  भी  इस  बात  को  जानते  हुए  लोगों

 ने  पैसे  लगाने  का  काम  किया  लेकिन  में  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  इस

 सदन  में  कहना  चाहूंगा  कि  छोटे  निवेशकों  को  चाहिए  कि  बह  मार्किट

 में  रुके  डटे  रहें  क्योंकि  मार्किट  में  उतार-चढ़ाव  होता  है  लेकिन

 वे  अगर  नीचे  जाते  हुए  मार्किट  में  उन्हें  बेचने  का  काम  करेंगे  तो  निश्चित

 रूप  से  उनको  घाटा  अगर  वे  सामान्य  रूप  से  लौंग  टर्म

 इनवैस्टर्स  मुझे  पूरा  विश्वास  हैं  कि  इंडियन  स्टाक  मार्किट  में  लौंग

 टर्म  में  घाटा  नहीं  होता  इसलिए  छोटे  निवेशकों  को  यह  एडवाइस

 देना

 [  अनुवाद ]

 उन्हें  बाजार  में  बने  रहना  जब  बाजार  में  मंदी  है  तो  उन्हें

 उससे  बाहर  नहीं  जाना  बाजार  में  पहले  से  ही  सुधार  हो  रहा

 माननीय  सदस्य  ने  दूसरा  प्रश्न  कोआपरेटिव  बैंकों  के  बारे  में

 मैंने  उसका  अभी  उत्तर  दिया  कि  के  आदेश  बिल्कुल  म्पप्ट

 अगर  उन  आदेशों  का  किसी  ने  उल्लंघन  किया  तो  उसके  खिलाफ

 कार्ंवाई  क्लीयरिंग  का  जो  पेमेंट  ऑर्डर  जाता  सारे  बेंक  मिल

 कर  क्लोीयरिंग  हाउस  बनाते  उसमें  उनकों  सहलियत

 देता  है  और  लाखों  इनस्ट्रमेंट्स  का  वहां  रोज  आदान-प्रदान  होता  है  और

 करोड़ों  का  सादा  होता  की  यह  जिम्मेदारी  नहीं  है

 कि  वह  हर  सौदे  को  देखे  कि  उसके  खिलाफ  उम्रका  बैंक  में  डिपाजिट

 बैलेंस  है  या  यह  का  काम  नहीं  इसलिए  माधोपुरा
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 बैंक  ने  जो  किया  वह  सरासर  फ्रौड  उसने  एक  काननी  अपराध

 किया  उसके  खिलाफ  इसोलिए  कानूनी  कारंबाई  की  जा  रही

 उपाध्यक्ष  अभी  कल  रिजर्ब  ब्रेक  आफ  इंडिया  की  नई  क़ेडिट

 पॉलिसी  आईं  है  जिसमें  उसने  अर्बन  को-आपेटिव  ब्रेंक  को  बारे  में

 दो  प्रकार  के  सझाव  दिये  एक  तो  यह  है  कि  उसने  नार्म्स  को

 दृढ़  किया  दूसरा  उन्होंने  एक  सुझाव  रखा  है  कि  अगर  अरबन

 को-आप्रेटिव  ब्रेंक  एक  हो  स्टेट  में  है  तो  उस  पर  स्टेट  गवर्नमेंट  का

 कंट्रोल  होता  अगर  बह  इंटरस्टेट/मल्टीस्टेट्स  है  तो  उस  पर  सेंट्रल

 रजिस्ट्रार  और  रिजर्व  बैंक  आफ  इंडिया  का  कंट्रोल  होता  इसलिये

 इस  डुयल  था  टिपल  कंट्रोल  को  दूर  करने  के  लिये  हम  लोगों  को

 एथिबस  आर्गनाइजेशन  बनाना  चाहिए  जो  सूृपरवाइज  इसके  साथ

 ही  हम  इस  बात  की  जांच  करेंगे  ओर  उस  पर  उचित  कदम  उटायेंगे

 ताकि  देश  के  सहकारी  ब्रेंक  ओर  विशेषकर  अरबन  को-आप्रेटिय  बैंक

 सही  ढग  से  चल  में  इतना  कहंगा  कि

 हमें  एक  की  गलती  के  लिए  सभो  को  सजा  नहीं  देनी

 अगर  एक  अरबन  को  आप्रेटिय  बरेंक  गलतों  करता  है  तो  सारे

 अरबन  को-आप्रेटिव  बैंक  के  बारे  में  हम  लोगों  को  शिकायत  नहीं

 करनी  चाहिये  क्‍योंकि  उसमें  बहुत  सारे  बेंक  अच्छा  काम  कर  रहे

 )

 |

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  महोदय  सारा  विपक्ष  सयुकत  ससदीय

 समिति  के  लिए  सहमत  है  लेकिन  सरकार  इसको  लिए  सहमत  नहीं

 (  व्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  482,  श्री  सनीले  खा  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  यह  प्रश्न  काल

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  ;  सरकार  सयुक्त  ससदौय  समिति

 के  लिए  महमत  नहीं  (  व्यवधान )

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  अब  मैंने  अगले  प्रश्न  को  लिया

 (  व्यवधान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  संयुवत  संसदीय  समिति  के  थार  में  पहले

 ही  उत्तर  दे  चुके  में  अब  कुछ  नहीं  क्र

 6  व्यवधान  /
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  इस  समय  प्रश्न

 काल

 /

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  अफसोस  है  कि  में  आपको  अनुमति  नहीं

 दे

 (  व्यवधान  /

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  यह  प्रश्न  काल  आपने  प्रश्न

 पूछा  और  वे  इसका  उत्तर  पहले  ही  दे  चुके

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  पहले  ही  उत्तर  दे  चुके  वे  संयुक्त  संसदीय

 समिति  के  बारे  में  कह  चुके

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  कालਂ  में  उठा  सकते

 प्रश्न  काल  पूरा  होने

 (  व्यवधान )

 श्री  ए०्सी०  जोस  :  हमें  आपका  संरक्षण

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  में  आपको  संरक्षण  केसे  दे  सकता

 आपने  एक  प्रश्न  पूछा  हे  और  वे  इसका  उत्तर  पहले  ही  दे

 चुके  आप  मुझसे  संरक्षण  चाहते  आपको  और  क्‍या  संरक्षण

 चाहिए  ?

 .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  भी  विधान  सभा  में  अध्यक्ष  रहे  कोई

 प्रश्न  पूछा  जाता  है  और  उसका  उत्तर  दिया  जाता

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इस  प्रकार  व्यवधान  न  मैं  आपसे

 व्यवधान  न  डालने  को  कह  रहा

 )

 श्री  ए०सी०  जोस  ;  आपको  मुझे  संरक्षण  देना

 आपको  विपक्ष  को  संरक्षण  देना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  ऐसे  में  केसे  संरक्षण  दे  सकता  जब

 प्रश्न  पूछा  गया  है  और  उत्तर  भी  दिया  गया

 )
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मुझे  प्रश्नकर्त्ता  को  संरक्षण  देना  कृपया

 आप  मुझे  प्रश्नकर्त्ता  को  संरक्षण  देने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  बैठ  कृपया  अपना

 स्थान  ग्रहण

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  आप  इसे  शून्य  काल  में

 उठा  सकते  प्रश्न  काल  के  पूरा  होने  में  केवल  15  मिनट  शेष

 )

 े
 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  वे  हर  बचन  से  मुकर  रहे

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  अपना  स्थान  ग्रहण

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  मैंने

 आपको  बता  दिया  कि  मंत्री  महोदय  पहले  ही  उत्तर  दे  चुके  हैं  तथा

 उन्हें  इस  संबंध  में  और  कुछ  भी  नहीं  कहना

 )

 श्री  यशवन्त  सिन्हा  :  मैं  और  स्पष्टीकरण  देने  के  लिए

 तैयार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  स्पष्ट  करना  चाहते  अब  अपना  स्थान

 ग्रहण
 ह

 )

 श्री  ए०सी०  जोस  ;  सत्ता  पक्ष  को  वे  शोर  मचा

 रहे  (

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  मंत्री  किसी  भी  समय  उत्तर  दे  सकते

 कृपया  इस  प्रकार  प्रश्न  न

 )

 ]

 डा०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  उपाध्यक्ष  जब  अगला  क्वश्चन

 ले  लिया  गया  है  तो  फिर  दोबारा  यह  पहला  वाला  कहां  से  आ

 .-(  व्यवधान

 )
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 [  अनुवाद |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  स्पष्ट  कर  रहे  वह  किसी  भी  समय

 अपना  स्पष्टीकरण  दे  सकते  उनका  कहना  है  कि  वह  और  स्पष्ट

 चाहते

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं

 किया

 )
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  श्री  में  बोल  रहा  मैंने  श्री  सुनील

 ,  खां  का  नाम  पुकारा  था  जिनके  नाम  के  आगे  अगला  प्रश्न  सूचोबद्ध

 उसी  समय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  वह  स्थिति  को  स्पष्ट  कर

 सकते

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरे  बीच  में  व्यवधान  न  मैंने

 उन्हें  अनुमति  दी  है  और  माननीय  मंत्री  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  के  लिए

 खडे

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 आप  केरल  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  रह  चुके  हैं  और  आप

 पीठ  के  साथ  इस  प्रकार  का  बर्ताव  कर  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  क्‍या  कर  रहे  क्‍या

 आप  मेरी  अनुमति  से  खड़े  हुए  मैंने  उन्हें  अनुमति  इसलिए  दी  थी

 क्योंकि  माननीय  मंत्री  किसी  भी  समय  स्पष्टीकरण  दे  सकते  वह

 स्थिति  को  स्पष्ट  करना  चाहते  उसके  पश्चात्‌  दोनों  पक्ष  खडे  हो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  में  अब  दोनों  पक्षों  से  अपने  स्थान  पर

 बैठने  का  अनुरोध  कर  सकता  यदि  माननीय  मंत्री  स्थिति  स्पष्ट

 करना  चाहते  तो  वह  ऐसा  कर  सकते  ताकि  हम  कार्यवाही  को

 आगे  बढ़ा  यदि  आप  ऐसा  नहों  तो  इसमें  में

 कुछ  नहीं  कर

 )

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्री  यशवंत  सिन्हा  :  आपको  इस  सभा  का  सबसे  अधिक

 अनुभव  (  व्यवधान )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उनकी  बात  में  व्यवधान  न

 (  व्यवधान  )

 श्री  यशवंत  सिन्हा  :  मैं  अपने  सीमित  अनुभव  से  बता

 सकता  हूं  कि  ऐसा  अवसर  कभी  नहीं  आया  जबकि  प्रश्न  काल  के

 दौरान  संयुक्त  संसदीय  समिति  का  गठन  हुआ  व्यकधान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उन्हें  बात  समाप्त  करने

 (

 श्री  यशवंत  सिन्हा  :  यह  सरकार  किसी  बात  से  मुकर  नहीं  रही

 सरकार  किसी  बात  से  नहीं  मुकर  रही  परन्तु  उप

 ओर  के  माननीय  सदस्यों  को  भी  मालूम  है  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति

 के  गठन  की  एक  प्रक्रिया  है और  इस  मामले  में  भी  उस  प्रक्रिया  का

 पालन  करना  यदि  यह  सभा  संयुक्त  संसदीय  समिति  का  गठन

 चाहती  मैं  यही  कहना  चाहता

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  माननीय  मंत्री  सभा  को  गुमगह

 कर  रहे  व्यवधान )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  उत्तर  दिया  है  और  उसे  दोहराया

 मैं  उन्हें  उत्तर  देने  के  लिए  मजबूर  नहीं  कर  सकता  ।

 व्यवधान  )

 श्री  लक्ष्मण  सिंह  :  यदि  आप  सभा  से  बाहर  कुछ  कह  सकते

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उनके  भाषण  में  व्यवधान  न

 ग्रश्न  काल  के  सिर्फ  दस  मिनट  बचे  यह  एक  महत्वपर्ण  प्रश्न

 (  व्यवधान  )

 श्री  लक्ष्मण  सिंह  ;  इस  बात  को  माननीय  मंत्री  सभा  में  क्‍यों

 नहीं  कह  (  व्यवधान )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सुनील  खां  ने  जो  कुछ  कहा  उसके

 अतिरिक्त  और  कुछ  कार्यवाही-वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया

 (  व्यवधान )
 *

 औद्योगिक  विकास  की  गति  में  कमी

 "482.  श्री  सुनील  खां  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  सम्मिलित  नहीं  किया



 जप  प्रश्नों  के

 क्या  योजना  आयोग  द्वार  नोवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 मध्यावधि  मृल्यांकन  से  औद्योगिक  विकास  की  गति  में  कमी  के  कारणों

 का  पता  लगाया  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योग  क्‍या

 इन  कारणों  की  निगरानी  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए
 है

 और

 इनसे  औद्योगिक  विकास  की  गति  में  कमी  पर  किस  सीमा

 तक  रोक  लगी

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 एक  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 और  योजना  आयोग  द्वारा  नौरवी  पंचवर्षीय

 योजना  की  अपनी  मध्यवर्ती  मूल्यांकन  रिपोर्ट  में  औद्योगिक  विकास  में

 कमी  होने  संबंधी  विनिर्दिष्ट  किए  गये  मुख्य  कारण  नीचे  दिये  गये

 है

 समग्र  मांग  में  कमी  निम्नलिखित  कारणों  से  है  :-

 विश्व  व्यापार  में  समग्र  मंदी  के  कारण  गिरती  निर्यात  विकास

 दक्षिण  पूर्व  एशियाई  मुद्राओं  में  अत्यधिक  मूल्य  हास  के

 कारण  भारतीय  निर्यातों  में  प्रतिस्पर्धात्मक  लाभ  का  क्षय  ।!

 वर्ष  1997-98  में  कम  कृषीय  उत्पादन  के  कारण  ग्रामीण

 मांग  में

 —  .  अवसरंचनात्मक  परियोजनाओं  में  वास्तविक  निवेश  में

 धीमी  प्रगति  ।

 -
 पूंजीगत  बाजारों  तथा  में  निरंतर

 मंदी  के  कारण  निधियों  की

 --  अवसंरचनात्मक  अडचनों  का  जारी

 और  ओद्योगिक  क्षेत्र  का  कार्यनिष्पादन  अनेक  बाह्य

 तथा  आंतरिक  कारकों  पर  निर्भर  करता  सरकार  ने  दक्षता  में  सुधार

 करने  और  औद्योगिक  विकास  को  बढ़ाने  के  अन्य  बातों  के

 निम्नलिखित  उपाय  शुरू  किये  हैं  :-

 —
 .  कच्चे  माल  और  मध्यवर्ती  चस्तुओं  के  मामले  में  मूल  सीमा

 शुल्क  घटा  दिया  गया

 -  उत्पाद  शुल्क  को  सेनवेट  की  एक  दर  और  की

 एक  दर  के  साथ  युक्तियुक्त  बना  दिया  गया
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 -  वचत्त्र  आधुनिकीकरण  की  गति  बढ़ाने  के  लिए  प्रौद्योगिको

 उन्नयन  निधि  योजना  के  अधीन  बजटीय

 प्रावधानों  में  वृद्धि  की  गयी

 -  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  उद्योग  हेतु  तरलता  बढ़ाने  और  ऋण

 की  लागत  कम  करने  सहित  नकद  आरक्षित  अनुपात  ओर

 बेंक  दर  कम  करने  के  लिए  उपाय  किए

 -
 .  नयी  निर्यात-आयात  नीति  आयात  की  तुलना  में  घरेलू

 उत्पादकों  को  समान  कारोबार  का  क्षेत्र  प्लेइग

 सुनिश्चित  करने  का  ध्यान  रखा  गया

 -  उद्योग  के  लिए  संचालन  का  माहोल  सुधारने  हेतु  उपयुक्त

 वैधानिक  परिवर्तन  करने  के  प्रस्ताव  भी  किए  गए  हैं  ।

 औद्योगिक  विकास  में  गिरावट

 हे  औो

 *489.  डा०  जसवंतर्सिह

 श्री  सदाशिवराव  दादोबा

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  कई  क्षेत्रों  मे ंओद्योगिक  उत्पादन  में  आई  तेजी  से  गिरावट

 के  कारण  2000-2001  के  औद्योगिक  विकास  का  निर्धारित  लक्ष्य

 पूरा  नहीं  किया  जा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तथ्य  क्‍या

 2000-2001  के  दौरान  किन  क्षेत्रों  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना
 में  सकारात्मक  औद्योगिक  वृद्धि  दर  दर्ज  की  गई  और  वह  कितनी-कितनी

 थी  $

 उक्त  अवधि  के  दौरान  विशेषकर  वर्ष  2001  के

 फरवरी  मासों  में  किन-किन  क्षेत्रों  ने  नकारात्मक  वृद्धि-दर  दर्शाई  और

 इसके  क्‍या  कारण  और

 औद्योगिक  विकास  दर  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  से

 एक  विवरण-पत्र  सभा  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 और  योजना  आयोग  ने  ओद्योगिक  क्षेत्र  के  लिए

 8.2%  औसत  वार्षिक  विकास  दर  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  जबकि

 2000-01  की  अवधि  के  दौरान  औद्योगिक  उत्पादन  की

 संचयी  विकास  दर  5.1%  रही
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 29  प्रश्न  के  है

 और  2000-01  की  अवधि  की  क्षेत्रवार

 1923  मोखिक  उत्तर  50

 विकास  दरें  नीचे  दी  गंगी

 अप्रेल-फरवरी 00  01

 ।

 00  01  फरवरी

 १999-00  2000-

 खनन  0.4  3.5  3.9  2.5  0.8  4-2

 विनिर्माण  5.6  2.9  8.5  0.6  7:0  5.3

 विद्युत  3.2  8.8  74

 सामान्य  4.9  2.8  8.2  0.6  6.5

 सरकार  ने  औद्योगिक  विकास  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  मेरा  अनुपरक  प्रश्न  चमड़े  की  साबुनों  और  डिटर्जेंट्स

 उपायों  की  शुरूआत  की  है  *-

 कच्चे  माल  और  मध्यवर्ती  वस्तुओं  के  मामले  में  मूल  सीमा

 शुल्क  घटा  दिया  गया

 उत्पाद  शुल्क  को  सेनवेट  की  एक  दर  और  की

 एक  दर  के  साथ  युवितियुक्त  बना  दिया  गया

 बस्त्र  आधुनिकीकरण  की  बढ़ाने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  उन्नयन

 निधि  योजना  के  अधीन  बजटीय  प्रावधानों

 में  वृद्धि  की  गयी

 लघु  वचतों  पर  ब्याज  दरें  कम  कर  दी  गयी

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  तरलता  बढ़ाने  और  ऋण  की  लागत

 कम  करने  के  लिए  नकद  आरक्षित  अनुपात  और  ब्रेंक  दर

 कम  कर  दी

 नयी  निर्यात-आयात  नीति  आयात  की  तुलना  में  घरेलू

 उत्पादकों  को  समान  कारोकार  का  क्षेत्र  प्लेइंग

 सुनिश्चित  करने  का  ध्यान  रखा  गया

 उद्योग  के  लिए  संचालन  का  माहौल  सुधारने  हेतु  उपयुक्त

 वैधानिक  परिवर्तन  करने  के  प्रस्ताव  भी  किए  गए

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  प्रश्न  संख्या  482  और  489  एक  जैसे  प्रश्न

 हैं  ओर  में  उन्हें  इकट्ठा  कर  रहा

 श्री  सुनील  खां  :  एक  नेपाली  किसी  मद  का  निर्यात

 कर  सकता  है  बशर्ते  कि  वह  पचास  प्रतिशत  नेपाल  में  बनी  (

 कोई  भी  यह  नहीं  जानता  कि  वे  किन  चीजों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं

 हमारे  यहां  खाद्य  तेल  पर  आयात  शुल्क  75  प्रतिशत  है

 जबकि  नेपाल  में  यह  मात्र  एक  प्रतिशत  (  वे  भारतीय  बाजार

 में  अपनी  वस्तुएं  40  प्रतिशत  आयात  शुल्क  पर  भेज  रहे  हैं

 में  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  स्थिति  में

 हम  उनसे  किस  प्रकार  प्रतिस्पर्धा  कर  सकते  (

 .  हमार  देश

 के  बारे  में  हम  इन  वस्तुओ  में  विदेशी  व्यापारियों  का  मुकाबला

 किस  प्रकार  कर  सकते  व्यवधान  )

 श्री  ए०सी०  जोस  :  संयुक्त  संसदीय  सर्मिति  के  गठन

 की  क्या  प्रक्रिया

 श्री  सुनील  खां  :  मेरा  तीसरा  प्रश्न  यह  है  कि  माननीय

 मन्नी  ने  ऐश  को  तो  संरक्षण  प्रदान  किया  है  परन्तु  कास्टिक  साड़े

 को  ग्रेनाइट  और  संगमरमर  को  भी  उसके  समान  समझा  जाना

 (  आपने  पुराने  ट्रेक्टरों  क॑ आयात  पर  कोई  आबात

 शुल्क  नहों  लगाया  है  और  विदेशी  बाजारों  से  इनका  आयात  किया

 जा  सकता  (  हमारा  ट्रैक्टर  उद्योग  बर्बाद  हो  हमारे

 अपने  उद्योग  का  क्‍या

 यदि  पुराने  ट्रेक्टरों  को  भारत  में  लाने  की  अनुमति  दे  दी  जाती

 तो  हमारा  स्वदेशी  ट्रेक्टर  उद्योग  बर्बाद  हो

 क्या  माननीय  मंत्री  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारत  में

 मंडी  चावल  का  उत्पादन  ग्रामीण  क्षेत्र  में  गरीब  विधवाओं  द्वारा

 किया  जाता  हिन्दी  में  इसे  मूढ़ी  कहा  जाता  मुम्भई  में  लोग

 इसे  कहते  गरीब  विधवायें  इसको  तैयार  करक॑  और  इसे

 बेचकर  अपनी  जीविका  अर्जित  करती  यदि  इसके  आयात  की  अनुमति

 दो  जाती  तो  गरीब  बिधवायें  जीविकार्जन  में  असमर्थ  हों

 आयातित  मृड़ी  चाबल  अद्यतन  प्रोद्योगिकी  से  बनाये  हालांकि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  ब्राली  गरीब  बिंघवाये  इसे  परंपरागत

 तरीके  से  बनाती  वे  इस  क्षेत्र  में  विदेशी  व्यापारियों  से  किस  प्रकार

 प्रतिसस्‍्पधां  कर  सकती

 श्री  मुरासौली  मारत  ;  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  अनेक

 प्रश्न  उठाये  मुख्य  प्रश्न  का  संबंध  आऔद्योगिक  उत्पादन  से  जबकि

 माननीय  सदस्य  ने  आयात  और  निर्यात  के  बारे  में  प्रश्न  जो

 भी में उनक॑ प्रश्न का जबाब दूंगा । माननीय सदस्य ने कहा है कि बहुत सी वस्तुओं का नेपाल से देश में आयात किया जा रहा हमारी सीमा उनसे लगती हुई



 31  प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 और  नेपाल  के  साथ  हमारी  मेत्री-संधि  भी  इस  वर्ष  के  अन्त  में

 उस  संधि  की  समीक्षा  को  जानी  नेपाल  विश्व  व्यापार  संगठन

 का  सदस्य  बनना  चाहता  है  और  इसके  लिए  उसे  भारत  के  साथ  समझौता

 करना  हमें  आपसी-हितों  को  कोई  नुकसान  पहुंचाये  बगेर  कुछेक

 बातें  स्पष्ट  करनी  उदाहरण  के  लिए  निर्माण  अथवा  उत्पादन  की

 कोई  परिभाषा  नहीं  है  और  मृल-उत्पत्ति  संबंधी  कोई  नियम  नहीं

 मेरे  विचार  हम  उन  दिनों  यह  बात  नेपाल  सरकार  के  साथ  उठा

 सकते  हमें  दोनों  देशों  के  हितों  का  ध्यान  रखना

 श्री  सुनील  खां  :  इस  वर्ष  715  मदों  और  गत  वर्ष  714  मदों

 से  मात्रात्मक  प्रतिबंध  हटा  कुल  मिलाकर  ये  1429  मर्दे

 इसके  क्‍या  मत्री  महोदय  का  विश्वास  है  कि  भारतीय

 लघु-उद्योग  को  संरक्षण  मिल

 श्री  मुरासोली  मारन  :  पुनः  पूछा  गया  प्रश्न  मुख्य  प्रश्न

 से  संबंधित  नहीं  परन्तु  में  उसका  जवाब  देने  के  लिए  तैयार

 हम  1980  से  स्वयं  ही  मात्रात्मक  प्रतिबंध  हटा  रहे  ऐसा  हम

 ने  पहली  बार  नहीं  किया  लघु  उद्योगों  का  कोई  नुकसान

 नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  जसवन्त  सिंह  आप  अपना  अनुप्रक
 प्रश्न  सं»  489

 )

 डा०  जसवंतर्सिह  यादव  ;  उपाध्यक्ष  सरकार  औद्योगिक

 लक्ष्य  के  विकास  को  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहो  है  और  उस

 हेतु  अच्छे-अच्छे  काम  कर  रही  लेकिन  औद्योगिक  विकास  दर  के

 लक्ष्य  8.2  की  तुलना  में  अभी  तक  फरवरी  से  अप्रैल  तक  केवल

 5.1  तक  ही  औद्योगिक  विकास  दर  पहुंची  इसलिए  मेरा  सिम्पल

 सा  क्वश्चन  है  कि  शुगर  इंडस्ट्रीज  के  लिए  जो  15  किलोमीटर  के

 एरिया  का  रिस्ट्रिकशन  जिसके  अनुसार  यदि  कोई  शुगर  मिल  जिस

 एरिया  में  स्थापित  उसके  15  किलोमीटर  के  एरिया  में  दूसरी  शुगर

 मिल  स्थापित  नहीं  की  जा  सकती  तो  क्या  सरकार  इसको  खत्म

 करने  की  सोच  रही  ताकि  शुगर  मिलें  और  बढ़  नई-नई  मिलें

 और  लग  सकें  क्‍योंकि  हो  यह  रहा  है  कि  लाइसेंस  तो  जारी  कर  दिए

 गए  लेकिन  पुरानी  शुगर  मिल  वाले  नई  शुगर  मिलों  को  लगने

 नहीं  देना  चाहते  क्या  सरकार  इस  15  किलोमीटर  की  शर्त

 को  हटाने  के  लिए  कुछ  कर  रही  है  या

 श्री  मुरासोली  मारन  :  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  का  अंतिम

 भाग  मुख्य  प्रश्न  से  संबंधित  नहीं

 चीनी  मिलों  का  हमने  विकेन्द्रीकौाण  किया  केन्द्र  सरकार

 का  उनसे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  औद्योगिक  स्थिति  में  हालांकि  कुछ

 मंदी  का  दौर  रहा  परंतु  पिछले  तीन  महीने  से  उसमें  कुछ  गति  आई

 20  2001  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कल  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  गवर्नर  ने  कहा  है  कि  हमारे  घोल

 उत्पाद  की  दर  6  प्रतिशत  हो  सकती  उसमें  कोई  शक  नहीं

 ने  भी  अनुमान  लगाया  है  कि  हमारे  की  दर  में

 6  प्रतिशत  की  वृद्धि

 मध्याह्  12.00  बजे

 एशियाई  विकास  बैंक  ने  कहा  है  कि  यह  छह  प्रतिशत  तक

 यदि  आप  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  तो  मैं  यह  कहूंगा  कि

 यदि  हम  छह  प्रतिशत  की  विकास-दर  को  प्राप्त  कर  लें  तो  हम  विश्व

 की  सबसे  तीव्र  गति  से  विकसित  हो  रही  दस-अर्थव्यवस्थाओं  में  से

 एक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  अगर  सेकिड  सप्लीमैंट्री  पूछना  तो

 वह

 डॉ०  जसवन्त  सिंह  यादव  ;  उपाध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  समाधान

 हो  गया  मंत्री  जी  ने  सही  जवाब  दिया  है  इसलिए  मैं  उनको

 धन्यवाद  देता

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ]

 किसानों  द्वारा  विश्व  व्यापार  संगठन  के  साथ

 समझौते  के  विरुद्ध  आन्दोलन

 *483.  श्री  अशोक  ना०

 श्री  ए०  बेंकटेश

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  विश्व  व्यापार  संगठन  के  साथ  किए  गए

 समझौतों  के  विरुद्ध  कृषक  संगठनों  द्वारा  देश  भर  में  दिए  गए/दिए  जा

 रहे  धरनों  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  कृषक  संगठनों  ने  कृषि  को  विश्व  व्यापार

 संगठन  समझौते  से  अलग  रखने  की  मांग  की

 _
 यदि  तो  क्‍या  कृषक  संगठनों

 ने
 सरकार  को  इस

 संबंध  में  कोई  ज्ञापन  भी  दिया

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  देश  के  किसानों  को

 नुकसान  न  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्वाई  की  गई



 33  प्रश्नों  के

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुगासोली  से

 .  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  यह  मांग  को  गई  है

 fe  कि  भारत  को  अपनी  खाद्य  सुरक्षा  और  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  के

 लिए  नीतिगत  विकल्प  प्राप्त  करने  के  लिए  कृषि  को  डब्ल्यू  टी
 ओ

 :-  से  बाहर  रखने  का  प्रयास  करना  यह  भी  अभ्यावेदन  दिया  है

 कि  डब्ल्यू  टी
 ओ  करारों  से  हमारे  घरेलू  नौतिगत  विकल्पों  को  गंभीर

 an  बाधा  पहुची  है  और  इससे  विकसित  देशों  को  लाभ  मिला  है

 :.  और  विकासशोल  देशों  के  घरेलू  उत्पादकों  के  हितों  पर  गभोर  समझौता

 .  किया  गया

 ....  और  भारत  डब्ल्यू  टी  ओ  का  एक  संस्थापक  सदस्य

 जो  1.1.1995  को  टैरिफ  एवं  व्यापार  संबंधी  सामान्य  1947

 ..  के  स्थान  पर  लागू  किया  गया  कृषि  संबंधी  करार  उरूग्वे

 :  दौर  के  करारों  में  से  एक  है  जिस  पर  भारत  ने  1994  में

 हस्ताक्षः  किए  डब्ल्यू  टी  ओ  एक  निश्चित  नियम  आधारित  बहुपक्षीय

 :  व्यापार  प्रणाली  प्रदान  करता  है  जो  अपने  अधिक  शक्तिशाली  व्यापारिक
 agent

 साझेदारों
 के
 दबाव  से  सदस्य  देशों  की  रक्षा  करता  डब्ल्यू  टो  ओ

 एक  सदस्य  होने  के  नाते  भारत  अपने  निर्यातों  के  लिए  ही

 परम  मित्र  राष्ट्र  और  राष्ट्रीय  व्यवहार  प्राप्त  करते  का  हकदार  डब्ल्यू

 टी  ओ  में  सदस्यों  के  बीच  होने  वाले  किसी  विवाद  को  सुलझाने  के

 _  लिए  एक  मजबूत  विवाद  निपटान  तत्र

 कृषि  सबंधी  करार  के  तहत  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  के  लिए

 :  भारत  के  घरेलू  नीतिगत  विकल्पों  में  कोई  बाधा  नहीं  आयी  कृषि
 .

 संबंधी  करार  को  लागू  करने  के  अनुभव  से  अनेक  मुद्दे  उभर  कर
 :

 आए  हैं  जिन्हें  पुनः  संतुलित  करने  की  जरूरत  है  और  भारत  ने  चल

 -.  रही  ठयशुदा  वार्ताओं  के  भाग  के  रूप  में  डब्ल्यू  टी  ओ  को  प्रस्तुत

 अपने  व्यापक  प्रस्ताव  में  इनका  विस्तासपूर्वक  खुलासा  किया  भारतीय

 :  प्रस्तावों  का  लक्ष्य  अपनी  खाद्य  सुरक्षा  और  आजीविका  सुरक्षा  की  रक्षा

 करना  और  अपनी  बेशों  कृषि  उपज  के  निर्यातों  के  लिए  अवसर  पेदा

 करना

 ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  भारतीय  कृषकों  को  किसी  प्रकार

 को  परशानी  न  सरकार  ने  संवेदनशील  वस्तुओं  के  आयातों  पर  निगरानी

 रखने  के  लिए  एक  समुचित  तंत्र  की  स्थापना  की  है  और  विभिन्‍न

 ४
 डब्ल्यू  टी  ओ  के  अनुकूल  उपायों  को  बहाली  कर  घरेलू  उत्पादकों  को

 30  1923  लिखित  उत्तर  उ

 पर्याप्त  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  प्रतिबद  है  जिनमें  शामिल  हैं--निर्धारित

 टैरिफ  दरों  के  भीतर  लागू  दरों  में  समुचित  संशोधन

 प्रतिसतुलनकारी  शुल्क  लगाना  और  कतिपय  विनिर्दिष्ट  परिस्थितियों  में

 सुरक्षोपाय  कार्रवाई

 सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  धनराशि

 *484.  योगी  आदित्यनाथ  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  नाबार्ड  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  विभिन्न

 विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  को  ग्रामीण  अवसंरचना  विकास  निधि  (  आर:आई.

 डी  के  अतर्गत  सिंचाई  परियोजनाओं  को  लिए  कोई  घनराशि  प्रदान

 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ग़ाज्य-बार  ब्योरा  व्या  ४;

 यह  घनराशि  राज्य-वार  कितनी  परियोजनाओं  पर  खर्च  की

 गईं

 क्या  सरकार  का  बिचार  वर्ष  2001  2002  के  दौरान  राज्यों

 को  सिंचाई  परियोजनाओं  को  लिए  अतिरिक्त  धनशशि  प्रदान  करने  का

 और

 (5)  यदि  ता  तत्सबंधी  राज्य  बार  ब्योरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  बिकास  बैंक

 ने  ग्रामाण  आधारिक  बिकास  निधि  के  तहत  उत्तर

 प्रदेश  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  की  सिंचाई  परियोजनाओं  को  लिए  ऋण  दिया

 पिछले  तीन  वर्षों  क  दोरान  ग्रामीण  आधारिक  बिक्राश  निधि  की

 विभिन  श्रृंखलाओं  क॑  तहत  सिचाई  परियोजनाओं  की  कुल  संख्या  और

 उनके  लिए  मंजूर  एवं  सवितरित  ऋण  के  वार  ब्यीरे  बिवरण  ।

 और  ॥  में  दिए  गए

 और  कंन्‍्द्रीय  वित्त  मंत्री  ने  वर्ष  2001  2002  के  अपने

 बजट  भाषण  में  घोषणा  की  है  कि  वर्ष  2001  2002  के  लिए

 आरआइंडीएफ-५॥  के  तहत  संग्रह  को  बढ़ाकर  5000  करोड़

 रुपए  कर  दिया  इससे  सिंचाई  परियोजनाओं  को  लाभ  मिलेगा

 और  उन्हें  इसमें  शामिल  किया

 वर्ष  1998-99,  1999-2000  और  2000-2001  के  दोरान  नाबार्ड  द्वारा  ग्रामीण  आधारिक  विकास  निधि  के  तहत  सिचाह

 को  लिए  मंजूर  परियोजनाओं  की  कुल  संख्या  ऑर  ऋण  राशि  के  राज्य-वार  ब्योँरे

 /  लाख  रुपए  )
 tae  कक  ७जल  नल  «जननी  नानी  नन-निनननन  लिन  जन  न  सफीन-विननन  पिन  नननन+  सन  be  नल  Ape  ee  समन  बजजक-++  ०+न  कह  ०

 क्रम  राज्य  1998  -99  1999  -  2000  2000  2001

 :  नबी

 की
 मे

 ड़

 रु
 2  3  4  $  140७७  Mie
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 2.

 6.

 9.

 10.

 11.

 12.

 अरूणाचल  प्रदेश

 अमम

 बिहार

 गोवा

 गूजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्माटक

 कंरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालेण्ड

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 सिक्किम

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बगाल

 0

 ।

 0

 0

 ho 2

 लिखित  उत्तर

 964?  C ]
 5

 452.97  7101

 9906.72  है

 2811.27  206

 149.19  13

 102.60  36

 1480.35  95

 14210.48  52

 0.00  30

 (2  ८  ।  पलक  in
 ।

 |
 (3

 0.00  0

 0.00  0

 0925.32  20

 0.00  20

 0.00  |

 0.00  0

 ]

 La)
 ।

 3720.46



 KO

 प्र

 चर

 an

 जहा  शी  )  ९  शक वर्ध  1998-99,

 आरआईंडीएफ
 हि

 नाब्ाड

 te

 आन्ध्र  प्रदेश

 अरूणाचल  प्रदेश

 अमम

 बिहार

 गोवा

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 महाराष्ट्र

 मध्य  प्रदेश

 मणिपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालैंण्ड

 उड़ीसा

 पंजाब

 गाजस्थान

 1999  -  2000

 विवरण-॥

 को  तहत  सिंचाई  क्षेत्र  के

 द्वारा  वार  संवितरण

 1998 -  9९

 (32

 6-46

 24.04

 |क ञः  &

 1999-  200

 79.78

 0.00

 12  2
 49°  *  04)
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 है  . |  न  ध

 1.  सिक्षिकम  0.00  0.00  9.00

 22.  तमिलनाडु  है  0.96  4.15

 त्रिपरा ब्फ  कु 23.  त्रिपर  8.७0  0.00  0.00

 24.  उत्तर  प्रदश्  55.49  07.74  48.29

 25५.  पश्चिम  बंगाल  14.16  26-71  28.91

 कल  490.97  747.42  BIS.89

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  मोदाम

 श्री  राम  टहल  चौधरी  :  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  कुछ  गज्यों  मे॑  भारतीय  खाद्य  मिगम  के  गोदाम  खस्ता

 हालत  में  हैं  जिसके  कारण  आवश्यक  गस्वाद्यान्नों  का  भंडारण  बहुत  मुश्किल

 हों  गया

 यटि  तो  तह्रंयंभी  ब्मीग  क्यो  है

 (1)  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोह  सर्वेक्षा  कराया

 यदि  ते  उसका  क्‍या  परिणाम  और

 ) ५  =  भारतीय  खाद्य  मिगम  के  हन  गोदामों  को  मरम्यत/पु्नर्तिमांण

 के  लिए  क्‍या  कंदम  उठाए  गए

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  शांता

 प्रश्न  नहीं  -

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  अपने  गोटामों  की  स्थिति

 का  पता  लगाने  के  लिए  अक्तृबर  -  1998  के  दौरान  एक  सामान्य

 सर्वेक्षण  किया  गया

 (4)  एग्मोर  में  9600  टन  और  शक्तिनगर

 में  10,000  टन  की  क्षमता  के  गोदामी  को  जीणं-शीर्ण  ग्थिति  में  पाया

 इन  दोनों  गोंदामों  की  मरम्मत  आर्थिक  रूप  से  व्यवहाय॑

 नहीं  इन  गोदारमों  को  गिराने  परे  बिचार  किया  जा  रहा  है

 स्थान  का  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  निर्माण  के  लिए  इस्तेमाल  करने  का

 प्रस्ताव  सभी  अन्य  गोदामों  को  प्रभावशाली  ढंग  से  नियमित  तौर

 पर  पमरम्पत  की  जा  रही  है  और  रख  रखाब  किया  जा  रहा

 और  उस
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 सीमेंट  कारपोरेंशन  ऑफ  इंडिया

 *487.  श्री  प्रभात  सामन्तराय  ;  कया  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  की  रूएणता  के  लिए  जिम्मेदार

 कारक  क्‍या

 सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  की  प्रत्येक  इकाई  के  बंद

 हो  जाने  की  स्थिति  में  कितने  श्रमिकों/कर्मचारियों  के  प्रभावित  होने  की

 संभावना  और

 उनके  पु्ननियोजन/पुनर्वास  के  लिए  प्रस्ताविक  योजना  क्‍या

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  मनोहर

 सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  के  निष्पादन  में

 धीरे-धीरे  गिरावट  दर्शाने  वाले  विभिन्न  कारकों  में  बाजार  में  सीमेंट  की

 भरमार  सीमेंट  उद्योग  को  नियत्रण  से  मुक्त  अक्सर  विद्युत
 की  कमी  पुरानी  प्रौद्योगिको  के  कारण  उत्पादन  लागत  का  उच्च

 कामगारों  का  अधिक  नगदी  की  समस्या

 इत्यादि  का  होना  शामिल  है  जिसके  कारण  सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ

 इंडिया  रूग्ण  हो  गई  तथा  इसे  अप्रैल  1996  में

 बीआईएफआर  को  संदर्भित  कर  दिया

 सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  की  विभिन्‍न

 यूनिटों  में  कामगारों/कर्मचारियों  की  संख्या  सलग्न  विवरण  में  दी  गई

 बीआईएफआर  निदेशों  के  तहत्‌  आपरेटिंग  एजेंसी  इस  समय

 सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  की  एकल  बचूनिट  या

 समग्र  रूप  से  बिक्री  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगा  रहो

 कामगारों  के  हित  सरकार  ने  जहां  कहों  भी  पुनरूद्धार

 अपेक्षित  है  वहां  एक  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  स्कीम  तथा

 जहां  कहीं  इकाई  को  बंद  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  वहां  स्वेच्छिक

 पृथक्करण  स्कीम  तैयार  की  सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ

 इंडिया  में  पहले  से  ही  वीआरएस  लागू  राष्ट्रीय

 नवीकरण  निधि  की  योजना  के  तहत्‌  सेवानिवृत्त/पृथक्कृत

 कामगारों  को  पुनः  प्रशिक्षण  और  रोजगार  भी  दिया  जाता

 विवरण

 इकाई  का  नाम  कर्मचारियों  की  संख्या
 रा

 )  2

 4  कर्ण

 ककरटा  397

 अकलतारा  428

 चरखी  दादरी  393

 अदिलाबाद  404

 तंदूर  395

 दिल्ली  सीमेंट  ग्राइंडिंग  यूनिट  145

 राजबन  465

 बोकाजन  658

 कारपोरेट  कार्यालय  एवं  अन्य  636

 कुल  4877 ~

 त्रुटिपूर्ण  विदेशी  सामान

 *488.  श्री  एम०वी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :

 श्रीमती  श्यामा  सिंह  :

 क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यरः

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  12  2001  के  टाइम्स

 ऑफ  में  मच  लीगल  रिमेडी  फॉर  यूजर्स  ऑफ  डिफेक्टिव

 फारेन  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किय

 गया

 क्या  त्रुटिपूर्ण  विदेशी  वस्तुएं  विभिन्‍न  बाजारों  में  खुलेआम
 बिक  रहीं  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्योरा  क्‍या  हैं

 क्या  त्रुटिपूर्ण  विदेशी  सामान  को  बिक्री  रोकने  के  लिए

 सरकार  का  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  संशोधन  करने  का

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  शांता

 और  सरकार  को  विभिन्‍न  बाजारों  में  त्रुटिपृर्ण
 विदेशी  वस्तुओं  के  खुलेआम  बेचे  जाने  के  बारे  में  कोई  जानकारी

 नहीं

 और  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  उपभोक्ता

 को  बेची  गईं  त्रुटिपूर्ण  चाहे  वे  विदेशी  हों  या  के  मामले
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 ने  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  उपभोक्ता  विवाद  प्रतितोष  एजेंसियों  को

 आक्तियां  प्रदान  करने  वाले  पर्याप्त  उपबंध  निहित  बशते  उपभोक्ता

 के  पास  वस्तु  को  खरीदे  जाने  के  साक्ष्य  के  रूप  में  दस्तावेजों  प्रमाण

 उपलब्ध  इन  राहतों  में  वस्तुओं  की  त्रुटियों  को  दर  त्रुटिपूर्ण

 चस्तुओं  को  बदलना  और  उपभोक्ता  द्वारा  उठाए  गए  घाटे  अथवा  उसको

 प्रहुंची  चोट  के  लिए  मुआवजा  देना  शामिल  उपभोक्ताओं  को  बेहतर

 संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  का  अधिनियम  में  और  आगे

 झंशोधन  करने  का  भी  प्रस्ताव

 सामान्य  भविष्य  निधि/कर्मचारी  भविष्य  निधि

 की  ब्याज  दर

 “490.  श्री  आर०एस०  पाटिल

 श्री  जी०  पुट्टास्वामी  गौड़ा

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सामान्य  भविष्य  निधि/कर्मचारी  भविष्य  निधि  की  व्याज

 दर  12  प्रतिशत  से  घटाकर  9.5  प्रतिशत  तक  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 क्या  सरकार  का  यह  कदम  कर्मचारियों  को  बचत  करने

 से  हतोत्साहित  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कोन  से  सुधारात्मक

 कदम  उठाए

 वित्त  मंत्री  यशवंत  सामान्य  भविष्य  निधि

 ओर  इसी  प्रकार  की  अन्य  निधियों  पर  वज्याज  दरें  1  2000  से

 ।2  प्रतिशत  से  खटाकर  11  प्रतिशत  कर  दी  गई  और  उसके  बाद  1

 2001  से  11  प्रतिशत  से  घटाकर  9.5  प्रतिशत  कर  दी

 ।  2001  से  कर्मचारी  भविष्य  निधि  पर  व्याज-दरों  का

 संशोधन  तित्त-मंत्रालय  के  पण्ममर्श  से  श्रम-मंत्रालय  के  विचाराधीन

 भविष्य  निधि  आर  अन्य  अल्प  बचत  स्कीमों  पर  व्याज

 की  वास्तविक  दरें  अधिक  समझी  गई  जो  अर्थव्यवस्था  में  व्याज

 को  अन्य  दरों  को  कम  करने  से  रोकती

 भविष्य  निधि  और  अन्य  अल्प  बचत  स्कीमें  सरकारी  गारंटी

 ओर  कर-प्रोत्साहन  प्राप्त  करती  इसलिए  जोखिम-आय  समीकरण

 अनुकूल  बना  हुआ

 प्रश्न  नहीं

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  खुदरा

 बिक्री  केन्द्रों  में  भ्रष्टाचार

 *491.  श्री  विजय  गोयल  :  क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृषा  करेंगे  कि

 1923  )  लिखित  उत्तर  42

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विभिन्‍न

 राज्यों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  में  भारी

 पैमाने  पर  भ्रष्टाचार  व्याप्त

 यदि  तो  सरकार  को  पिछले  तीन  ब्षों  के  दौरान

 प्रति  वर्ष  प्रत्येक  राज्य  में  जनता  से  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 और

 उन  दोषी  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई

 जहां  आरोप  सिद्द  हो  गए

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  शांता

 :  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  केन्द्र  और  राज्य

 सरकारों  की  संयुक्त  जिम्मेदारी  के  अधीन  एक  बडे  पेमाने  का  काम

 जिस  देश  में  लगभग  4.63  लाख  उचित  दर  दुकानों  सहित  अनेक

 एजेंसियां  कर  रही  केन्द्र  सरकार  नामत  डिंपुओं  तक  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  की  जिससों  की  भंडारण  और  हलाएं  करने  और

 उन्हें  राज्यों  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  जिम्मेदार  उचित  द्वर  दुकानों

 के  जरिये  उपभोक्ताओं  को  वितरण  करने  और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 का  प्रशासन  चलाने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र

 के  प्रशासनों  क्री  होतो  चूंकि  इस  प्रणाली  में  सार्वजनिक  खचितरण

 प्रणाली  की  दुकानों  का  बड़ा  नेटवर्क  लगा  हुआ  इसलिए  उचित

 दर  दुकान  और  अन्य  स्तरों  पर  भ्रष्टाचार  की  सभावना  से  इन्कार  नहीं

 किया  जा  सकता

 सरकार  को  जनता  से  प्राप्त  शिकायतें  सामान्यतया  उचित  दर  दकानों

 पर  सार्वजनिक  बितरण  प्रणाली  की  वस्तुएं  उपलब्ध  न  होते  और  अनियमित

 आपूर्ति  उचित  दर  दुकानों  के  मालिकों  द्वारा  अधिक  दाम  लेने  और

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  जिनसो  की  कालाबाजारी  होने  से

 संबंधित  होती  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  खुदग  दकानों  के

 संबंध  में  इस  मंत्रालय  में  जनता  से  प्राप्त  शिकायतों  की  राज्यवार  संग्ख््या

 निम्मानुसार
 है

 क़र्ःसं  राज्य  वर्ष

 1998  1999  )(

 +o:
 .  $#  ७४  ४

 1.  दल  ऋएएणएइन  हु

 2.  उत्तर  प्रदेश  ८  1

 मध्य  प्रदश  !

 हिमाचल  प्रदेश  -- हि >>

 हग्याणा  रद  जे

 6  बिहार
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 7.  राजस्थान  |  ज्  हक

 8.  पंजाब  -  --

 9.  केरल

 10.  चंडीगढ़

 11.  महाराप्ट  -

 12.  कनटिक

 13.  उड़ीसा  -  -

 14.  पश्चिम  बगाल  2  न  बा

 15.  अरूणाचल  प्रदेश  1  --  तन

 कल  ५  22  865

 ऐसी  जिनमें  सामान्यतया  आपराधिक  मामला  अतग््रस्त  होता

 संबंधित  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रा  के  प्रशासनों  को  यथा  आवश्यक

 उचित  कार्रवाई  के  लिए  भेज  दी  गई  प्राप्त  रिपोर्टो  के

 यदि  शिकायतों  में  लगाए  गए  आरोप  साबित  होते  हैं  राज्य  सरकोरें

 कानून  के  अधीन  उचित
 '
 कार्रवाई  करती

 गुजरात  को  करों  से  छूट

 *492.  श्रीमती  जयाबहन  बी०  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  क्रि

 कया  गुजरात  की  राज्य  सरकार  ने  राज्य  के  भूकंप  प्रभावित

 भागों  की  क्षतिग्रस्त  औद्योगिक  इकाइयों  के  लिए  पांच  वर्ष  के  लिए

 करों  से  छुट  तथा  आयकर  में  पूरी  छुट  ओर  सीमेंट  तथा  स्टील  से

 भिन्‍न  भवन  निर्माण  सामग्रियों  पर  उत्पाद  शुल्क  में  छट  देने  का  भी

 अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 आर

 गुजरात  की  सरकार  के  अनुगेध  &  अंतिम  निर्णय  कब

 तक  ले  लिए  जाने  की  सभावना

 वित्त  मंत्री  यशवन्त  गुजरात  की  राज्य  सरकार

 से  ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  प्रश्न  नहीं

 2001  लिखित  उत्तर

 चावल  के  निर्यात  के  लिए  शुल्क  में  छूट

 *493.  डा०  राजेश्वरम्मा  व॒ुक्कला

 श्री  के०  येरननायडू  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  विशेषकर  आमन्ध्र  प्रदेश  चादर

 के  भारी  भंडार  को  देखते  हुए  गैर-सरकारी  पार्टियों  को  चावल  नियाः

 हेतु  शुल्कों  और  करों  में  छुट  की  व्यवहार्यता  की  जांच  की  ओः

 यदि  तो  इस  मामले  में  कया  निर्णय  लिए  गए  हेंः

 वित्त  मंत्री  यशवन्त  :  संविधान  के

 23०  के  राज्य  के  किसी  भी  कानून  द्वारः  माल  की  बिक्री  अथद

 खरीद  पर  कोई  कर  नहीं  लगाया  जा  सकता  और  न  ही  किसी

 ऐसा  कर  लगाने  के  लिए  प्राधिकृत  ही  किया  जा  सकता  है  जब  ऐप

 बिक्रो  अथवा  खरीद  भारत
 कं  क्षेत्र  से  बाहर  के  निर्यात  के  दौरान  व

 प्रश्न  नहीं

 सरकारी  विभागों  में  फालतू  खर्च

 "494.  डा०  रेमश  चंद  तोमर  :

 श्री  अन्नासहेब  एम०के०  पाटील  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  सरकारी  विभागों  में  फालव

 खर्च  को  कम  करने  के  लिए  कोई  ठोस  कदम  उठाये  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 कया  उन  क्षेत्रों  की  पहचान  कर  ली  गई  है  जिनमें  सरकारी

 विभागों  में  फालतू  खर्च  अधिकतम

 यदि  तो  तत्संबधो  व्योरा  क्‍या

 क्‍या  पिछले  वर्ष  भी  सरकार  द्वारा  ऐसे  निर्णय  लिए  गए

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  व्योगा  क्या  है  और  उसकी  उपलब्धियां

 वित्त  मंत्री  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  परिहार्य  प्रशासनिक  व्यय  पर  अंकुश  लगाना  और  उसे  नियंत्रित

 करना  सरकार  को  सतत  प्रार्थामकता  रहो  इस  संबंध  में  पहले  भी

 समय-समय  पर  अनुदेश  जारी  किए  जाते  रहे  सरकार  ने  हाल  हीं

 में  24.9.2000  को  अनेक  मितव्ययिता  उपायों  को  रेखांकित  करते  हुए

 दिशानिर्देश  जारी  किए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन  उपायों  में



 आड़  प्रश्नों  के

 सभी  मत्रालवों/विभागों  और  स्वायत्तशासोी  संस्थानों  के  गैर-योजनागत

 व्यय  के  लिए  वजटीय  आबटन  में  19  प्रतिशत  की  अपरिहार्य॑

 1.1.92  को  यथासस्तुत  पदों  में  10  प्रतिशत  कटोती  संबंधित

 का  क्रियान्वयन  और  एक  साल  से  अधिक  समय  तक  रिक्त

 प्रेंड़  पदों  की  एक  साल  के  लिए  सभी  मंत्रालयों/तिभार्गों,

 संस्थानों  में  नए  पदों  के  खजन  पर  स्टाफ

 कार  और  सरकारी  बाहनों  के  उपयोग  पर  विदेश  यात्रा  पर

 सरकारों  वचनबद्धता  तक  प्रतिबध  ओर  विदेशी  दौरों  के

 लिए  स्वीकार्य  देनिक  भने  में  25  प्रतिशत  की  कमी  तथा  सभाओं/सेमीनारों/

 क्रो  आयोजित  करने  में  किफायत  बग्तना  आदि  शामिल

 हे

 सरकारी  व्यय  के  परे  परिदृश्य  की  पनर्समीश्षा  के  लिए  एक  व्यय

 सुधार  आयोग  भी  स्थापित  किया  गया  है  जिसे  सरकार  के  प्रशासनिक

 क्रियाकलापों  ओर  गतिविधियों  में  क्रमो  लाने  थो  लिए  दिशा-निर्देश

 केंद्रीय  मंत्रालयों/विभागों  इत्यादि  के  अन्तर्गत  स्टाफ  की  संख्या

 की  पयात्तता  को  पुनर्समीक्षा  करता  ओर  विभिन्‍न  सेवाओं  के  स्टाफ  और

 संवर्ग  को  तकसंगत  बनाने  के  उपायों  पर  सलाह  स्वायलशासी  निकायों

 के  गठन  की  प्रक्रिया  और  उनके  वित्तपोम्ण  को  पद्धति  की  पुनर्समीक्षा

 करना  और  सुधार  के  प्रभावी  होने  तथा  बजटोीब  सहायता  में  कमी  के

 उपायों  का  सुझाना

 सीमेंट  के  मूल्य

 *495.  श्री  जी०  मल्लिकार्जुनप्पा  ;

 श्री  वाई०एस०  विवेकानन्द  रेड्डी

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि

 क्या  एकाधिकार  तथा  अबरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग

 ने  सीमेंट  कंपनिया  द्वारा  कथित  उत्पादक  संघ  बनाये  जाते  पर  दस  सीमेंट

 उत्पाठकों  के  विरूद्ध  जांच  नोटिस  जारी  किये  हैं

 यदि  तो  क्‍या  इन  कपनियों  को  सीमेंट  का  मूल्य  15

 2000  को  प्रचलित  मृल्य  स्तर  तक  नीचे  लाने  का  भी  निदेश

 गया  है

 यदि  तो  इन  सीमेंट  उत्पादकों  द्वारा  किस  सीमा  तक

 घटाये  गये  हैं

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यायारिक  व्यवहार  आयोग  द्वाग़ा

 की  गई  जांच  के  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 ४  (8)  सीमेंट  मृल्यों  को  वहनीय  बनाने  क॑  लिए  सरकार  ड्रारा  क्या

 की  गई

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 द्वारा  सीमेंट  बिनिर्मात  एसोसिएशन  और  10  अन्य

 सीमेंट  कंपनियों  के  विरूद्ध  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
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 1969  की  घारा  10  और

 के  अभीन  नोश्सि  जारी  किये  गये

 नहीं  ।  इस  संबंध  में  द्वारा  अभी  तक

 कोई  निर्देश  जारी  नहों  किसे  गये  हैं  ।

 2000  और  2001  में  सीमेंट  के  मूल्य
 अधिकतम  स्तर  पर  पहुंच  गये  13  2001  की  अनुसार
 अधिकांश  केंद्रों  पर  य  मुल्य  प्रति  बैग  2  रुपये  से  17  रूपये  तक  गिर

 गये  हैं  ।

 की  कारंवाई  न्यायिक  स्वरूप  की  होती

 इस  मामले  को  सनवाई  हेतु  10.4.2001  के  लिए  सूचीबद्ध  किया

 गया  था  ओर  उक्त  मामले  का  अब  26.4.2001  तक  की  अर्वाधि  के

 लिए  स्थगित  कर  दिया  गया

 सरकार  का  ध्यान  इस  समस्या  को  ओर  है  और  मूल्यों

 की  सृक्ष्मता  से  निगरानी  की  जा  रही  इस  संबंध  में  सीमेंट  विनिर्माताओं

 के  साथ  ब्रेठकें  आयोजित  की  गयी  हैं  और  तब  से  मृह्य  बृद्धि  रुक

 गयी  कूछ  स्थानों  घर  इसमें  सीमास्तिक  कसी  भी  आयी  मृल्यों

 में  स्थिरता  लाने  की  दृष्टि  में  सरकार  ने  सीमेंट  पर  आयात  शुल्क  को

 35%  में  घटाकर  25%  कर  दिया  यदि  जनहित  के  विरुद्ध  कोई

 क्रियाकलाप  किया  जाता  है  तो  सरकार  उपयक्त  कदम  उठाने  में  भी  नहीं

 हिाकिचायेगी  ।

 )

 स्वरापफ  औषधियों  की  तस्करी

 “496.  श्री  पी०ए्आर०  खूंटे  ;  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  औषधि  नियंत्रण  देश  के  विभिन्‍न

 भागों  में  स्वापक  औषधियों  क्री  तस्करी  रॉकने  में  सक्षम  नहीं  रहा

 यंटि  तो  इसके  बया  कारण  हैं

 वर्ष  2000  के  दौरान  तम्करी  के  सामने

 दर्ज  किए  गए  ओर  कितनी  मात्रा  में  स्थवापक  ओऔपषधियां  जब्त  की  गई

 ९०,

 तम्करी  के  लिए  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया
 है  और  कितनों  झो  दाॉड्ित  किया  गया  है

 ()  क्या  सरकार  का  विचार  ओऔषधि  नियंत्रण

 को  सुदृद्  करने  हेतु  कोई  विशेष  योजना  तैयार  करने  का  है

 ग्रटि  तो  तत्संबंधी  ब्योग  क्‍या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 वित्त  मंत्री  यशवन्त  :  और

 पहली  2000  से  31  2001  तक  को  अवधि

 के  दौरान  स्वपाक  औपधियों  की  जब्ती  के  12655  मामले  दर्ज  किए

 गए  थे  और  इनके  परिणामस्वरूप  12,441.350  किलोग्राम

 एफीड्रीन  ओर  एम्फीटेमाइन  और  9,777

 लिटर  एसेटिक  एनहाइड्राइड  जब्त  की  गई

 पहली  2000  से  3।  2001  तक  की  अवधि

 के  दौरान  स्वापक  ओपधिया  के  अवध  व्यापार  के  सिलसिले  में  गिरफ्तार

 ओर  दोपी  सिद्ध  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  15,284  और

 4,447

 से  श्री  गिरोश  सक्सेना  की  अध्यक्षता  में  आसचना

 तंत्र  के  बारे  में  कार्यकारीदल  द्वारा  स्वापक  नियत्रण  ब्यूरो  की  भावी

 भुमिका  की  जांच  की  गई  इसके  बाद  दल  की  सिफारिशों  पर

 मंत्रियों  के  समूह  द्वारा  विचार  किया  गया  था  ओर  इस  समय  ये  सरकार

 के  विचाराधीन

 भारतीय  उद्योग  में  मंदी

 “497.  श्री  अजय  सिंह  चौटाला  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  उद्योग  धीरे-धीरे  मंदी  की  ओर  बह  रहा  है

 यदि  तो  उद्योगों  के  वे  कौन-कौन  से  क्षेत्र  हैं  जो  इस

 समय  मंदी  की  गिरफ्त  में  हैं  ओर  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  अगले  दो  वर्षो  के  दौरान  कछ  आर  उद्योगों  द्वारा  विश्व

 व्यापार  संगठन  की  समझौते  के  लागु  होने  के  बाद  मंदी  का  सामना

 किए  जाने  की  संभावना  और

 (५)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  मंदी  पर  काबू  पाने  और  उद्योगों

 को  मंदी  से  बचाने  हेतु  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  अथवा  किए  जाने

 का  प्रस्ताव

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  ;  भारतीय

 अर्थव्यवस्था  को  6%  अथवा  इससे  अधिक  विकास  दर  के  साथ  विश्व

 की  सर्वाधिक  विकसित  हो  रही  अर्थव्यवस्थाओं  में  से  एक  माना  गया

 केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  एस  द्वारा  जारी  किये  गये

 अनुमानों  के  अनुसार  1998-99  और  1999-2000  के  दौरान

 6.6%  और  6.4%  की  विकास  दरों  की  तुलना  में  2000  01  के  दोरान

 सकल  घरेलू  उत्पाद  की  विकास  दर  6%  रहने  की  आशा

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  भारतीय  अर्थव्यवस्था  मदी  के  दौीर

 में

 समग्र  औद्योगिक  उत्पादन  गत  वर्ष  वणी  इसो  अवधि  के  दोरान

 6.6९  हुआ  जबकि  इसकी  तुलना  में  2000-01  को

 20  2001  लिखित  उत्तर  नव बह

 अवधि  के  इसमें  5.1%  की  वृद्धि  हुई  200!

 में  उद्योग  के  सभी  प्रमुख  क्षेत्रों  ने  साकारात्मक  विकास  दर  दिखाब॑

 जिसके  संबंध  में  अद्यतन  आंकड़े  उपलेब्ध

 उद्योग  के  लिए  क्षेत्र-वार  संचयी  विकास  दरें  नीचे  दी  गयी

 1999-00  2000-01

 खनन  0.8  4-2

 ह

 विनिमाण  7.0  5.3

 विद्युत  7.4

 सामान्य  6.6

 दो  क्षेत्रों  विनिर्माण  और  विद्युत  ने  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  कुछ

 कम  विकास  दर  दिखायी  इसके  निम्न  कारण  हैं-अवसंरचनात्मक

 सुविधाओं  की  कमी  का  बने  सामान्य  निवेश  वातावरण
 में

 इस  वर्ष  अपेक्षाकृत  कमजोर  जिसका  समग्र  मांग  पर

 विपरीत  प्रभाव  पड़ा  हैं  जिससे  चालू  वर्ष  के  दौरान  कमी  आयी  है

 अंतर्राष्ट्रीय  तेल  की  कीमतों  में  असाधारण  पूंजीगत  सामान

 ओर  मध्यवर्ती  वस्तु  क्षेत्रों  में  खराब  कार्य-निष्पादनਂ  और  अमेरिकी

 अर्थव्यवस्था  में  मंदी  की  जो  कि  भारत  का  प्रमुख  व्यापारिक

 साझेदार

 मात्रात्मक  प्रतिबंधों  को  हटाये  जाने  से  न  तो  आयबातों  की

 समग्र  बृद्धि  दर  में  ओर  न  हो  उनके  स्वरूप  में  कोई  परिवर्तन  हुआ

 चालू  वर्ष  के  दोरान  गर-तेल  आयातों  की  विकास

 दर  (  )  8.2%  रही  इसके  नयी  निर्यात-आयात  नीति  में

 घरेलू  उत्पादकों  के  लिए  आयातों  के  सापेक्ष  समान  अवसर  सुनिश्चित
 करने  का  ध्यान  रखा  गया

 उद्योगों  का  कार्यनिष्पादन  अनेक  बाहरी  तथा  आंतरिक  कारकों

 पर  निर्भर  रहता  सरकार  ने  दक्षता  में  सुधार  करने  और  औद्योगिक

 विकास  को  बढ़ाने  के  लिए  अन्य  बातों  के  निम्नलिखित

 उपाय  शुरू  किये  हैं  :-

 -
 .

 कच्चे  माल  और  मध्यवर्ती  वस्तुओं  के  मामले  में  मूल  सीमा

 शुल्क  घटा  दिया  गया

 -  उत्पाद  शुल्क  को  सेनवेट  की  एक  दर  और  की

 एक  दर  के  साथ  युक्‍क्तियुक्त  बना  दिया  गया

 -  वस्त्र  आधुनिकीकरण  की  गति  बढ़ाने  के  लिए  प्रौद्योगिकी

 उन्नयन  निधि  योजना  के  अधीन  बजटीय

 प्रावधानों  में  वृद्धि  की  गयी

 -“-
 लघु  बचतों  पर  ब्याज  दरें  कम  कर  दी  गयी  हैं  ।



 49  प्रश्नों  के

 -
 .  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  तरलता  बढ़ाने  और  ऋण  की  लागत

 कम  करने  के  लिए  नकद  आरक्षित  अनुपात  और  बैंक  दर

 कम  कर  दिए  हैं  ।

 —
 .  नयी  निर्यात-आयात  नीति  आयात  की  तुलना  में  घरेल

 उत्पादकों  को  समान  कारोबार  का  क्षेत्र  प्लेंडग

 सुनिश्चित  करने  का  ध्यान  रखा  गया  है  ।

 -.  उद्योग  के  लिए  संचालन  का  माहौल  सुधारने  हेतु  उपयुक्त

 वैधानिक  परिवर्तन  करने  के  प्रस्ताव  भी  किए  गए  हैं  ।

 (  अनुवाद ]

 चावल  निर्यात  में  गेर-सरकारी

 क्षेत्र  की  भागीदारी

 498.  श्री  गुथा  सुकेन्दर  रेड्डी  :

 डा०  मन्दा  जगनताथ  ;

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  आपध्र  प्रदेश  सहित  विभिन्‍न  राज्यों

 में  चावल  के  विशाल  भण्डार  को  देखते  हुए  चावल  के  निर्यात  म॑

 गेर  सरकारी  क्षेत्र  की  भागीदारी  को  प्रोत्साहित  करने  का  और

 यदि  तो  राजसहायता  सहित  क्या-क्या  प्रोत्साहन  दिए

 जाने  का  प्रस्ताव

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 एग्जिम  नीति  के  अनुसार  कृषि  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास

 प्राधिकरण  में  ठेकों  के  पंजीयन  के  अधीन  चावल  और

 गेर-बासमती  के  मुक्त  रूप  से  निर्यात  को  अनुमति  दी  गई

 इसके  वर्ष  2000-2001  के  लिए  सरकार  ने  एफसीआई  द्वारा

 केन्द्रीय  पूल  के  लिए  रखे  गए  स्टॉकों  में  से  भी  20  लाख  टन

 के  निर्यात  की  अनुमति  दी  चावल  कं  निर्यातकों  सहित  निर्यातकों

 को  अन्यो  क॑  साथ-साथ  प्रदान  किए  जा  रहे  कुछेक  अन्य  प्रोत्साहनों

 में  शामिल  हैं  :-

 प्रायोगिक  विपणन  उत्पाद  सूचना  एवं  बाजार  संबर्द्धन  के  प्रयोजन

 से  उत्पाद  नमूनो  की  आपूर्ति
 «

 नमनों  की  लागत  अथवा

 भाड़ा  अथवा  दोनों  क॑  बारे  में  निर्णय  मामला  दर  मामला

 आधार  पर  किया  जाएगा  जो  50,000  रुपए  प्रति  लाभग्राही

 की  सोमा  के  अधीन

 उत्पाद  साहित्य  और  प्रचार  सामग्री  को  तेयार  करन  में  प्रचार

 व  संबर्द्धन  :  लागत  का  40%  प्रत्येक  लाभग्राही  के  लिए

 2  लाख  रूपए  की  सीमा  तक  ।

 विज्ञापन  के  जरिए  ब्रांड  प्रचार  :  लागत  का  40%,  प्रत्येक

 लाभग्राहीं  के  लिए  1  लाख  सरूपए्ठ  की  सीमा

 30  1923  लिखित  उत्तर  50

 बाजार  विकास  सहायता  ।

 5%  की  रियायतोी  सोमाशुल्क  दर  पर  कृषि  से  संबंधित

 पूंजीगत  माल  के  आयात  के  लिए  ईपोसीजो  लाइसेंस  प्रदान

 करना  1

 एक  अग्रिम  लाइसेंस  का  मंजरा  जो  स्टेण्डडं  इनपुट  आउटपुट

 नार्मस  के  अनुसार  कृषि  उत्पादों  के  नियात  के  लिए  शुल्क

 मुक्त  निविण्टियों  की  हकदारी  प्रदान  करता  है  ।

 ईओय/ईपीजेड/गसहजेड  योजना  को  तहत  कृपि  क्षेत्र  भी  भिर्यात

 कर  सकते  हैं  ।

 [  हिन्दी  )

 आकाशवाणी  का  कम्प्यूटरीकरण

 “499.  श्री  सुन्दर  लाल  तिवारी  ;

 श्री  सत्यव्रत  चतुर्वेदी  :

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  बिचार  बेहतर  सेबाए  प्रदान  करने  वो  लिए

 आकाशवाणी/दृरदर्शन  कंन्द्रों  का  ऊम्प्यूटररीकरण  करने  का

 यदि  तो  प्रत्येक  कंद्र  पर  आने  बाली  अनुमानित  लागत

 का  ब्योग  क्‍या  और

 इस  संबंध  मे  अन्तिम  निणय  कब  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :  से

 सस्राधनों  को  उपलब्धता  पर  निभर  करते  आकाशवाणी

 और  दृरदशन  केन्द्रा  क्ा  कम््यटरीवारण  चरणबद्र  रूप  से  किया  जा  रहा

 कई  आकाशवाणा  कंन्द्रों  तथा  दृरदशन  कंन्री  और  कार्यालयों  में

 पहले  ही  कार्यालय  कार्यक्रम  सूचना  के  ऑनलाइन

 आदान-प्रदान  आदि  के  लिए  कम्प्यूटा  तथा  कम्प्यूटा  आधारित

 सुविधाएं  उपलब्ध  करा  दी  गई  हाल  ही  में  3.69  करोड़  की

 पुजीगत  लागत  पर  200  विद्यमान  क्रम््यूटरों  के  उन्नयन  के  साथ-साथ

 विभिन्‍न  दरदर्शन  कंन्द्रों  तथा  कार्यालयों  के  लिए  260  कम्प्युटर  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  एक  स्कोम  स्वीकृत  कर  दो  गई  हुस  स्क्रीम  को

 चाल  वित्तीय  वर्ष  क  दोगन  ही  प्र  किए  जाने  का  लब्ष्य  इसका

 बर्ष  2001.  2002  के  दोरगन  बिभिनल्त  दरदशन  कंन्द्रा  में  कस्यूटर

 आधारित  उपस्कर/सुद्िधाए  प्रदान  करने  संबंधी  कई  रकोमों  को  शुरू

 किए  जाने  का  विचार

 जहा  तक  आकाशवाणी  का  सबंध  262  आकाशवाणी

 कार्यालयों  में  से  177  केस्द्रों/कार्यालयों  में  कम्प्यूटर  सुविधा  उपलब्ध

 चालू  पचवर्षोय  योजना  के  टाग़न  आकाशवाणी  कंस्ट्रो/कार्यालयों  के

 कम्प्यूटरीकरण  के  लिए  9  करोड़  रू  का  प्रावधान  किया  गया



 प्रश्नों  के  20

 (  अनुवाद  )

 ग्लोबल  ट्रस्ट  बैंक

 *500.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा
 आज  कक  मेँ  कक केग्ग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्लाबल  ट2स्ट  बंक  ने  शेयर  बाजार

 अनुमत्य  राशि  से  काफी  ज्यादा  का  निवेश  किया 53० बजकर

 क्या  यह  भी  सच्च  ह  कि  एक  शेयर  दलाल  को  सहायता

 से  बैंक  न  बाजार  में  अपने  शबर  के  मूल्यों  को  काफी  बढ़ा  दिया

 ओर

 यदि  इससे  ग्लोबल  ट्स्ट  बेंक  के  साथ  यृटीआई  बेंक

 के  विलय  पर  किस  प्रकार  प्रभाव  पड़ेगा  ओर  इस  संबंध  में  सरकार

 द्वारा  बैंक  के  विरुद्ध  क्‍या  कारबाई  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 ।

 वित्त  मंत्री  यशवन्त  :  पुंजी  बाजारों  में  बेंकों

 क॑  एक्सपोजर  से  संबंधित  विनियामक  मानक  निम्तांकित  हैं  :  पूर्वबर्ती
 बर्ष  के  31  मार्च  की  स्थिति  के  अनुसार  बैंकों  को  प्राथमिक  तथा  द्वितीयक

 शब्राजार  के  माध्यम  से  परेलू  क्रेडिट  में  ब्रेक  क॑  कुल  अग्रिमों  के  5

 प्रतिशत  की  सीमा  के  अधीन  परिवर्ततीय  ऋणपत्रों  तथा  म्यूचुअल
 फंडों  के  यूनिटों  में  निवेश  करने  की  अनुमति  जहां  तक

 स्टाक  बाज़ार  सर्ंकों  का  शेयरों  के  एबवंज  में  तथा  आरभिक

 सार्वजनिक  पशकश  के  लिए  अग्रिम  दिए  जाने  का  सबंध

 यह  संब्रंधित  ब्रेंक  बरार्डों  द्वारा  निर्धारित  उच्चतम  सामा  के  अन्तर्गत

 हाना  गेसे  दलालों  का  आर  से  स्टाक  गवसचेंजा  को  दी  गई

 गाराटियां  भी  बरोड़ों  द्वारा  निर्धारित  उक्त  उच्चतम  सीमा  में  शामिल  की

 जानी  भारतीय  रजर्व  बैंक  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  ग्लोबल

 टस्ट  बैंक  ने  निवेश  के  मानदडों  का  उल्लंघन  नहीं  किया

 बैंक  के  बोर्ड  द्वारा  निर्धारित  सीमा  का  मामलों  उल्लंघन  प्रतीत  होता

 भारतीय  प्रतिभृति  एवं  विनिमय  बोर्ड  ने  यह  सूचित

 किया  है  कि  अब  तक  की  गई  प्रारंभिक  जाचों  से  यह  उद्घाटित  हुआ

 है  कि  2000  से  2001  की  अवधि  के  दौरान  केतन

 पारेख  से  सबद्व/द्वारा  नियंत्रित  निकाय  प्रथम  दृष्टया  ग्लॉबल  टस्ट  बैंक

 शेयरों  के  मूल्यों  में  कृत्रिम  वृद्धि  में  संलिप्त  इसकें  अतिरिक्त

 यह  भी  पाया  गया  कि  ग्लोबल  टस्ट  बरेंक  ने  केतन  पारेख  के  दलाली

 निकायों  तथा  निवेश  कपनियों  को  लगभग  250  करोड  रुपए  की  शशि

 का  ऋण  एवं  ओवर  ड्राफ्ट  प्रदान  किया  ।

 चूटीआई  ब्रेंक  के  साथ  ग्लोबल  ट्रस्ट  बरेंक  विलय  का  एक

 प्रस्ताव  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  पास  दर्ज  किया  गया  शेयरों  का

 विनिमय  अनुपात  निर्धारित  करने  के  मानदडों  में  से  एक  मानदड  ग्लोबल

 टुस्ट  बैंक  तथा  यटीआई  बैंक  का  बाजार  मूल्य  बंक  विलय  मामले

 में  भारतीय  रिजर्व  थेंक  निर्णायक्ः  प्राधिकारी  है  तथा  सेबी  ने  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  को  ग्लोबल  टुस्ट  बैंक  स्क़िप  के  मूल्य  में  प्रथम  दृष्टया

 +्कात  लिखित  उत्तर

 हेगफेरी  क  बारे  में  सूचित  किया  विलय  को  अभी  वापस
 ले

 लिया

 गया  क्योंकि  ग्लोबल  ट्रस्ट  बैंक  ने  प्रस्तावित  विलय  के  लिए  अपना

 अनुरोध  वापस  ले  लिया

 बैंकों  में  कर्मचारियों  की  यूनियनें

 5025.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को

 कृषा  करेंगे  कि

 रक
 क्या  सरकार  का  विचार  बैंकों  में  कर्मचारियों  की  यूनियनों

 को  नियमित  करने  का  है  ताकि  उनमें  ओर  अधिक  दक्षता  और  अनुशासन

 बनाया  रखा  जा

 यदि  तो  क्‍या  यूनियन  नेताओं  के  साथ  कोई  बातचीत

 हुई  आर

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष

 ब्धन
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 नहों  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 )

 माधवपुरा  मर्केटाइल  बैंक

 5026.  श्री  बाबुभाई  के०  कटारा  ;  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  में  माधवपुरा  मर्केटाइल  बैंक  की  22  शाखाओं

 से  8,  9  और  10  2001  को  हजारों  जमाकर्ताओं  ने  अपनी

 घनराशि  आहरित  कर  ली  है

 यदि  हा  तो  शाखा-वार  जमाकर्ताओं  द्वारा  कितनी  राशि

 आहरित  की

 धनराशि  आहरण  करने  के  क्‍या  कारण  हैं

 बेंक  पर  इस  तरह  के  आहरण  का  क्‍या  प्रभाव

 (2४)  क्या  उक्त  बैंक  के  प्रबंधन  ने  भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  करेंसो

 चेस्ट  से  5.25  कग्रेड़  रुपए  तत्काल  आहरित  कर  लिए  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारंण  हैं  और  इस  धनराशि  को

 किस  तरह  वितरित  किया  गया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 आर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  9
 200  से  माधवपुरा  मर्केन्टाइल  कोआपरेटिव  बैंक

 अहमदाबाद  को  शाखाओं  से  जमारशियों-की  बड़े  पैमाने  पर  निकासी



 पु  प्रश्न  के  350  चंन्र

 बैक  की  सभी  शाखाएं  ओर  मम्बई

 चंकि  13  2001  से  बेंक  को

 इसलिए  भारतीय  रिजव॑  बेक  निकाली  गईं

 ब्योरे  का  मल्यांकना  नहीं  कार  पाया

 e  a  4  ०  कप  जे
 की  जा  रहो  जिसमें  गुजरात  में

 शाखाए नागा  है  31  ६०4६  हत
 ,

 S48  1S  है  IMAL  fey
 रु न्जन्कान्म  हो  भठ हा

 जमाशशियों  के  शाशखा-वबार

 और  यह  निकामों  उन  तीव्र  अफवाहों  के  क्रारण

 बैंक  द्वारा  श्री  कंतन  शेयर  दहाल  को  दी  गईं

 गारंटी  बंक  के  जिम्मे  आ  गह  एमएमसोयी  से  जमाराशियों  को

 पैमाने  पर  निकासी  का  अहमदाबाद  तथा  गुजरात  के  शत्य

 स्थित  अन्य  शहरी  सहकारी  बैंक  पर  प्रभाव  पड़ा  सर्प

 रिजर्ब  बैक  के  हस्तभेप  से  यह  संकट  निमंत्रणाधीन  हो  गया  था

 बैंक  के  बन्द  हो  जाने  के  कारण  एमएमसीवी  पर  पड़े  सही  प्रभाव  का

 मुल्यांकन  नहीं  किया  जा

 ४  थी  कि गसहु  थी  णजः

 शहरों  में

 भारतीय

 किन्ते

 ओर  (A)

 भारतीय  ग्जिब कि  बैंक  ने

 भारतीय  ग्जिरव  बैंक  में  आगे  सूचित  किया  है

 अहमदाबाद  में  एमएमसीजी  द्वारा

 खोले  गए  चाल  खाते  से  करोट  ऋपा  को  रकम  आहंशरित

 को  बेक  के  बन्द  जाने  को  भारतीय  रिजसे  ब्रेक  रकाम

 निकाले  जाने  के  प्रयोजन  तंथा  उसको  उपयोग  का  पता  नहों  लगा  पाया

 भारत  में  आई०डी०आर०सी०

 की  गतिविधियां

 यह 5027.  श्री  सुल्तान  सलल्‍लाऊद्दीन  ओवेसी  :  क्या  चित्त  मंत्री

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  9  200;  को

 टाइम्स  ऑफ  इंडिया  में  बाहडम्यम  एक्टीविटीज  इन

 इंडियाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  सघासार  को  और  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  अंतर्गाप्टीय  विकास  अनुसंधान  कोन््र  €

 वर्षों  से  350  परियोजनाओं  को  83  मिलियन  कनाडियन ने

 डालर  उपलब्ध

 याद  हा  तो  उन  परियोजनाओं  का  व्योगा  क्या  है

 द्राग  धनराशि  उपलब्ध  क्ररायी  गई  हे
 जिनके

 आर लिये

 अगले  तीन  वर्षों  के  दोग़न  द्वार  कुल  कितनी

 नराशि  उपलब्ध  कराए  जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 अन्तर्गप्ट्रीय  विकास  अनुसंधान  केन्द्र

 विभिन्‍न  संस्थाओं  को

 मिलियन  कनाड़ी  डालर  की

 वक  धारत  में

 लगभग

 ने  आज  की  तारीख

 350  परियोजनाओं  को

 अनुदान  महावता  मुहिया

 लगभग

 कथ्फि!ओ  अप्यः  ् पक  लिखित  उत्तर  घ्वे

 सचना  एकत्र  का  जा  रहा  है  जर  सभा  परल  पा  सख  दो

 जाएगी  | wet  $8.  5

 अन्तरांष्ट्रीय  विकास  अनुसंधान  कंन्र  ने  त्तीन  वर्षो
 के

 दीगन  मुहैया  बरायी  जाने  वाली  निधियों  को  मात्रा  का

 किया  आबंटन  बप  वा  दोगन  परियोजना  प्रस्ताथों

 उल्लख  नहां

 निधियों  का
 का  दिए  जान  के  परचात  किया  जाता

 चमडा  उत्पादों  पर  उत्पाद  शुल्क

 सुनील  खां  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  खतावे  की  कापा

 डे  यो  तेयार  मात  पर  आधका  उत्पाद  शुल्क  लगाए

 चमड़ा  उद्योग  के  सामने  कठिनाई  पद  हो  गईं

 हि  ५  त /  १  Sin?  7:  St  ४24] LAS  ।  गढ़  हा  ,  ।  तहांयभी  व्योग  सया  और

 शितो  की  १६४६

 किए  आने  का  प्रस्ताव

 लग

 उपाय

 ्टान्‍शाइकथः  कर  मी
 मंडी  उद्यम  के

 से  ॥भागत्मक

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०

 और  चमदें  वो  तेयार  माल  पर  ie  प्रतिशत  की  सामान्य

 दर  मे  उत्पाद  शुल्क  लगती  तथापि  जिन  लग  सद्योग

 दकाइयी  का  वारपिंक  कारोबार  5  बरोड  पाए  से  अधिक  नहीं  होता

 है  हकेी  एक  सिस्तीय  ब  में  एक  करोड़  रझपए  लंबा  की  नियासियों

 पर  उत्पाद  शल्य  का  भुगतान  नहीं  करना  शड़ता  &।  हंस  तरह  एसी

 हलापू  स्तरीय  चमदें  को  इकाइयों  को  उत्पाद  शुहक  में  सर्मायत  लोा+

 प्लेक्य

 उंपर्धयतत  भए  की  उतर  की  शखते  हैए  था

 प्रण्न  नहीं  उठता  है

 गेहूँ  की  खरीद

 5029.  डा०  एस०  वेणुगोपाल  ;  क्‍या  उपभोवता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  कृपा  करेंगे  कि बताने  को

 क्या  सरकार  का  विचार  सयश्य  में  बडिया  मिम्म  के  गे

 की  तलना  में  श्र्ण  दृशम  गे  की  लिए  अलग  झारीद  नीति  शेर  काने

 का  दे

 यदि  ती  मत्यबंधी  ख्थोगा  सया  आर

 यदि  ती  इस  किस्म  के  अंतगपष्ट्रीय  के  लिए

 कौन-कोत  से  प्रोत्साहन  दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में

 मंत्री  श्रीराम  :  सरकार थ्रार
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 के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  सरकार  को  बसली  नीति  के

 भारतीय  खाद्य  निगम  और  राज्य  एजेंसियां  उचित  आसत  किस्म  की

 विनिर्दिप्टियों  के  अनुसार  न्यूनतम  समर्थन  मृल्य  पर  गेहूं  की  वसूली  करती

 गेहूँ  के  कोई  अलग  ग्रेड  और  अंतर  मृल्य  नहीं  बिनिर्दिप्टियों

 के  अनुरूप  सभी  किस्में/ग्रेड  भारतीय  खाद्य  निगम/राज्य  द्वारा  न्यूनतम

 समर्थन  मृल्य  पर  बसुल  किए  जात

 (1)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 राष्ट्रीय  गन्ना  और  चीनी  प्रौद्योगिकी  संस्थान

 5030.  श्री  जी०जे०  जावीया  :  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 सप्ट्रीय  गन्ना  और  चीनी  प्रोद्योगिकी  उत्तर

 प्रदेश  की  स्थापना  पर  सरकार  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 गई

 क्या  संस्थान  को  बंद  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  संस्थान  में  पहले

 से  लगे  कर्मचारियों  का  क्या  ओर

 यदि  तो  किस  सभाव्रित  तारीख  तक  संस्थान  के  काम

 करना  शुरू  करने  की  सभावना

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  :  1993-94  से  2000  0।  तक  राष्ट्रीय

 गन्ना  और  चीनी  प्रोद्योगिकों  सऊ  पर  सरकार  15.87  करोड

 रुपए  की  अनुमानित  धनराशि  खर्च  कर  चुकी

 ओर  वित्त  मंत्रालय  के  केन्द्रीय  मानीटरिंग  ग्रुप  ने  अपनी

 27  2000  की  ब्रेठक  के  दौरान  यह  सिफारिश  की  हे  कि

 राष्ट्रीय  गला  ओर  चीनी  प्रोद्योगिको  संस्थान  अभी  एक  संस्था  के  रूप

 में  पूरी  तरह  विकसित  नहीं  हुआ  है  अतਂ  इसे  बंद  कर  दिया  जाए  और

 इसकी  परिसंर्पत्तियां  उस  केंद्रीय/राज्य  एजेन्सी  को  अंतरित  कर  दी

 जो  उस  श्षेत्र  में  स्थान  की  तलाश  में  गप  ने  यह  सिफारिश

 को  है  कि  राष्ट्रीय  गन्ना  ओर  चीनी  प्रोद्योगिकी  संस्थान  द्वारा  जो  कार्य

 किए  जाने  थे  उन्हें  राष्ट्रीय  शर्करा  कानपुर  को  सौंपा  जा  सकता

 इस  सिफाश  को  देखते  सरकार  राष्ट्रीय  गला  और  चीनी

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  की  परिसंपत्तियों  को  कृषि  मंत्रालय  के  अधोन  एक

 संस्थान  अर्थात्‌  भारतीय  क्रपि  अनुसंधान  परिषद्‌  को  अंतरित  करने  को

 संभाव्यता  पर  विचार  कर  रहो  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के

 अंतिम  निर्णय  की  अभी  प्रतीक्षा

 जहा  तक  काम  कर  रहे  कर्मचारियों  का  संबध  इस  मामले

 को  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  राष्ट्रीय  गला  और  चीनी  प्रौद्योगिकी

 लिखित  उत्तर 20  2001  ३

 संस्थान  की  परिसंपत्तियों  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  बारे  में  निर्णय  लेः

 के  बाद  उक्त  परिषद  के  साथ  उठाया

 उपर्युक्त  और  में  बताई  गई  परिस्थितियों

 देखते  अभी  कोई  निश्चित  तारीख  नहीं  बताई  जा  सकती  ।

 दीर्घावधि  राजकोषीय  नीति

 5031.  श्री  रामशेठ  ठाकुर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कई  विकसित  ओर  ब्रिकासश्शील  देशों  की

 तरह  देश  में  दीर्घावधि  राजकोपीय  नीति  तेयार  की  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  राजकोषीय  घाटे  के  मध्यम  अवधि  प्रद्नन्धन

 हेतु  समिति  का  गठन  किया  है

 क्या  सरकार  ने  व्यय  प्रबंधन  और  पुनर्गठन  के  लिए  व्यय

 आयोग  का  भी  गठन  किया  हैं

 यदि  तो  क्‍या  उक्त  समिति  और  आयोग  ने  अपनों

 रिपोर्ट  सोप  दी  ओर

 यदि  तो  उक्त  समिति  और  आयोग  द्वारा  अलग-अलग

 की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 से  (A)  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 राजकोपीय  प्रणाली  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  जांच  करने  और

 राजकोपीय  उत्तरदायित्व  सबंधी  एक  प्रारूप  की  सिफारिश  करने  के  लिए

 17  2000  को  राजकोषीय  उत्तरदायित्व  विधान-समिति  गठित  को

 राजकोपोय  घाटे  के  मध्यावधिक  प्रबंध  के  लिए  वर्ष  2000-01  के

 बजट  में  भी  राजकोपीय  उत्तरदायित्व  अधिनियम  में  निहित  सुदृढ़  संस्थागत

 प्रक्रिया  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  इस  उददेश्य  से

 2000  में  लोक  सभा  में  एक  राजकोषीय  उत्तरदायित्व  और  बजट  प्रबंध

 विधेयक  ,  2000  पेश  किया  इस  विधेयक  में  राजस्व  घाटा  समाप्त

 राजस्व  घाटा  कम  करने  और  एक  निश्चित  अवधि  के  अत्तर्गत

 सकल  घरेलू  उत्पाद  के  अनुपात  के  रूप  में  ऋण  को  स्थिर  करने  के

 लिए  एक  वैधानिक  ओर  संस्थागत  ढांचे  की  व्यवस्था  की  गई
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 व्यय  सुधार  आयोग  का  गठन  28  2000  को  किया

 व्यय  सुधार  आयोग  ने  अब  तक  पांच  एिपोर्टें  प्रस्तुत  की  ये  निम्नलिखित

 हल

 पहली  रिपोर्ट  खाद्य  सब्सिडी  पर  दूसरी  रिपोर्ट  चार  भागों  में  है

 जिनमें  यह  शामिल

 उवरक  सब्सिडी  को  युक्तिसंगत

 भाग  -॥-  मरकारी  कमंचारियों  की  संख्या  को  ईप्टतम  बनाता-कुछ

 सामान्य

 ॥|-  सचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  के  गतिविधियों  और

 गठन  को  युक्ति-संगत  और

 कोयला  मंत्रालय  के  गतिविधियों  और  गठन  को

 युक्तिसगत

 तोसरो  रिपोर्ट-अर्थिक  कार्य  बिभाग  पुनर्गठन  ।

 चौथी  रिपोर्ट  में  निम्मलिखित  शामिल

 (1)  लघु  उद्योग  एवं  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मतन्नालय  के

 गतिविधियों  और  गठन  को  युक्‍क्तिसंगत

 (2)  भारी  उद्योग  विभाग  के  गतिविधियों  ओर  गठन  को

 युक्तिसगत  बनाना  और

 (3)  लोक  उद्यम  विभाग  के  गतिविधियों  ओर  गठन  को

 युक्तिसंगत  बनाना  ।

 यांचरवी  रिपोर्ट  तीन  भागों  में  है  :-

 डाक  विभाग  के  गतिविधियों  और  गठन  को

 युक्तिसंगत

 आपूर्ति  विभाग  के  गतिविधियों  और  गठन  को

 युक्तिसगत  ओर

 स्वायत्त  सस्थाओं  पर

 सब्सिडी  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  खाद्य  सब्सिडी  संबंधी  रिपोर्ट

 में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बेहतर  लक्ष्य  भारतीय  खाद्य  निगम

 के  उपरिप्रभारों  को  न्यूनतम  करने  कं  राज्य  सरकारों  और  निजी

 क्षेत्रों  को  व्यापार  और  निर्यात  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  को  प्रोत्साहित

 करने  क॑  लिए  सिफारिश  की  गई  उर्वरक  संबंधी  सब्सिडी  को  युक्तिसंगत

 बनाने  से  सबंधित  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  नियत्रण  प्रणाली

 को  चरणबद्द  तरीके  से  समाप्त  छोटे-छोटे  किसानों  को  दोहरी

 मूल्य  योजना  के  रूप  में  संरक्षण  देने  के  लिए  कतिपय  कदम  उठाने

 और  रोजगार  गारण्टी  योजना  एवं  ग्रामीण  निर्माण  कार्यों  का  विस्तार  आदि

 की  सिफारिश  की  गई  सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  को  इष्टतम
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 बनाने  से  संबंधित  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  1.1  2000  को

 विद्यमान  स्टाफ  में  10  एम्निणत  की  करोती  को  बर्ष  2004-2005  तक

 दो  बर्ष  तक  नए  पदों  के  सृजन  पर  पूर्णतः  पतिबरध  अतिरिक्त

 घोषित  किए  गए  स्टाफ  को  अतिग्क्‍्ति  स्टाफ  सेल  में  अन्तरित  करने

 और  उसका  नाम  पूतरपशिक्षण  ओर  पुनर्तियोजन  प्रभाग  रखने  वी  सिफारिश

 की  गई  आधिक  सेचना  एवं  भारी

 उद्योग  लघु  उद्योग  एवं  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग  मंत्रालयोंਂ  विभागों

 तथा  स्वायत  सम्धाआ  से  सबंधित  रिपोर्टों  में  मुख्य  रूप  से

 पुनगंठन  और  आक्रार  कम  करने  की  सिफारिश  की  गईं

 माधवपुरा  मर्केटाइल  कोऑपरेटिव  बैंक

 5032.  श्री  किरीट  सोमैया  :  बया  वित्त  मत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बेकिंग  विनियमन

 अधिनियम  का  धारा  46  के  अंतर्गत  माधवपुरा  मर्केराइल  कोआपरेटिय

 ग्रेंक  के  अध्यक्ष  और  प्रतग्रध  निदेशक  के  बविरद्ध  आपराधिक  शिकायत

 दर्ज  की

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्‍या

 (1१)  क्या  भारतीय  रिजय  बेंक  ने  गुजरात  ओर  महाराष्ट्र  में  अनेब

 महकारी  बैंकों  क्री  बहियों  की  संधीक्षा  की  है

 सदि  तो  इसब्रो  क्या  निष्कर्ष

 क्या  भारतीय  रिजर्व  ब्रैंक  इस  बैंकों  के  लाइमेंसिंग  और

 खुलासा  सबधी  मानकों  को  कठार  बनाने  जा  रहा  है  और

 यदि  तो  तत्सबधी  ब्योगा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है

 कि  माग  मुद्रा  ठधार  के  सबंध  में  भारतीय  रिजर्व  बैक  को  झूठा  बयान

 देने  तथा  अपेक्षित  सूचना  दने  के  लिए  दिए  गए  आश्वासन  का  पृरा

 करने  में  असफल  रहने  के  लिए  माधवपुरा  मर्केन्टाइल  कोआपरिटिव

 इसके  अध्यक्ष  ओर  प्रबंध  निदेशक  क॑  विरूद्ध  मुख्य  मेट्रापालिटन

 अहमदाबाद  को  न्यायालय  में  दिनांक  14  माचे  2001  को  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  1934  की  धारा  58(  के  साथ  पटित  बेंककारी

 विनियमन  1949  की  धाग  46  को  अन्तर्गत  आपराधिक  शिकायत

 दर्ज  की  गई

 से  भारतीय  रिजर्ब  बैंक  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  यथा  उपलब्ध  सभा  पटल  पर  रखे  दी

 गया  में  खराब  प्रसारण

 5033.  श्री  रामजी  मांझी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृषा  करेंगे  कि
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 क्या  गया  में  दसदशन  का  खराब  प्रसाणण  होता  है  जिसके

 कारण  अनेक  लोग  दरदर्शना  पर  प्रसारण  सबिधा  मे  उचित

 यंटि  तो  बयां  प्रसारण  टाबर  को  बगाने  कोर्ट

 प्रस्ताव

 यदि  ता  तत्संब्रधी  व्योग  क्या

 (A)  क्या  गया  मे  2  उपलब्ध  कराने  का  काई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तल्यंबधी  व्याग  क्या  है  ओर  इसे  कब  तक

 उपलब्ध  करा  दिये  जाने  की  मंभावना

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :  से

 प्रसार  भारती  ने  सुचित  किया  हैं  कि  गया  स्थित  एक  अल्प  शक्ति

 ट्रान्समीटर  कवरेज  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  पूर्ण  शक्ति

 से  कार्य  कर  रहा  इसके  गया  जिल  के  कुछ  भाग  पटना

 एवं  डाल्टनगंज  स्थित  ।  उच्च  शबित  टी  वी  टान्समीटरों  के  कवरेज

 क्षेत्र  में  पड़ते  बर्तमान  में  गया  जिले  में  अन्य  डी.डी.-॥

 ट्रानस्समीटर  स्थापित  करने  की  कोई  अनुमोदित  स्कोौम  नहीं  इसके

 जिले  में  सेवा  का  बिस्तार  दरदर्शन  में  संसाधनों  की

 भावी  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 (७)  गया  में  2  सेवा  के  लिए  एक  अल्प  शक्ति  ट्रान्समीटर

 की  स्थापना  की  स्कीम  मंजुर  कर  दी  गयो  इस  परियोजना  का

 2002  तक  पूरा  किये  जाने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया

 न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कंपनी  में  अनियमितताएं

 5034.  श्री  शमशेर  सिंह  दूलो  :  कया  वित्त  मंत्री  24  नवम्बर

 2000  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  931  के  उत्तर  के  सबंध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  श्षेत्रीय  कायालय  के  सतर्कता  अधिकारी  ने

 दिनाक  12.10.2000  की  शिकायत  पर  जांच  संबंधी  कोई  ए्पोर्ट  प्रस्तुत

 की  6;

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्योरा  क्‍या  है  आर  इस  पर  क्‍या

 कार्माई  की  गई

 बडे
 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  है  और  सतर्कता  अधिकारी

 द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दिये  जाने  की  संभावना  है

 आज  ऊफी  स्थिति  को  अनुसार  310900  के

 अधिकारियों  और  अधीनस्थ  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  12.10.2000  के

 प्राप्त  भ्रप्टाचार  को  शिकायतों  का  ब्योरा  क्‍या  और  उन  पर  क्‍या

 कायवाहा  का  गह

 2५
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 क्या  भ्रष्टाचार  की  शिकायतों  को  जाच  के  लिये

 अथवा  अन्य  जाच  एजेंसियों  को  सौंप्रे  जाने  की  संभावना

 ५

 क्या  निष्पक्षा  जांच  न  करने  और  जांच  को  जानबूझकर

 ब्रिलम्बित  करने  के  लिये  दिल्‍ली  के  सतर्कता  अधिकारी  के
 ५  ५ £  4

 हुई  और विरुद्ध  भी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ओर

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्योरा  क्या  है  और  दोषी  सतकता

 अधिकारी  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  अथवा  किये  जाने  का

 प्रस्ताव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कंपनी  लिमिटेड  ने  सूचित  किया
 है  कि  दिल्‍ली  क्ेत्रीय  कार्यालय  के  सतर्कता  अधिकारी  ने  दिनाक

 12  10.2000  की  शिकायत  पर  अपनी  रिपोर्ट  अभी  तक  प्रस्तुत  नहीं  की

 उक्त  शिकायत  क॑  संदर्भ  में  इसी  स्रोत  से  दिनांक  9.1.2001.

 12.2001,  15.2.2001  और  12.3-:2001  की  कुछ  और  शिकायतें  भी

 प्राप्त  ये  शिकायतें  दिल्‍ली  मण्डल  के  अधिकारियों

 द्वास  टावों  के  कथित  अनुचित  निपटान  से  संबंधित  इस  इश्योरेंस

 ने  मुख्यालय  के  सतर्कता  विभाग  से  उप-प्रबंधक  के  स्तर  के  एक

 वरिप्ठ  अभिकारी  को  प्रतिनियुक्त  किया  है  जो  दिल्ली  क्षेत्रीय

 के  सतर्कता  अधिकारी  साथ  मिलकर  सयुक्त  रूप  से  जांच-कार्य  कर

 रहे  जांच  काय  अब  अंतिम  चरण  में  यह  जिसके  जल्द

 ही  आने  की  उप्मीद  प्राप्त  होने  पर  कम्पनी  द्वारा  उपयुक्त  कार्रवाई

 की

 इस  संबंध  में  यह  निणय  जाच-एिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद

 ही  लिया  जा  सकता  है  कि  ये  शिकायतें  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को

 सौंपी  जाए  अथवा  अन्य  जाचकर्ता  अभिकरणों  को  सौंपी  जाए  ।

 और  कम्पनी  को  दिल्ली  क्षेत्रीय  के  सतर्कता

 अधिकारी  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  जिनकी  जांच  मुख्यालय
 के  सतर्कता  विभाग  के  उप-प्रबंधक  द्वारा  की  जा  रही  रिपोर्ट  प्राप्त

 होने  क॑  बाद  आवश्यक  कारवाई  की

 कर्नाटक  में  गंदे  और  कटे-फटे  नोट

 5035.  श्री  जी०एस०  बसवराज

 श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कर्नाटक  क्षेत्र  में  गंदे  और  कटे-फटे  नोटों  की  बड़ी
 समस्या  है

 यदि  तो  क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  कर्नाटक  के  प्रत्येक

 जिले  में  गंदे  ओर  कटें-फटे  नोटों  के  बदले  सिक्के  जारी  करने  का

 निर्णय  लिया
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 क्या  भारतोय  रिजवं  बेक  ने  गंदे  और  कटे-फटोे  नोटों  के  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 प्रचालन  के  संबंध  में  राज्य  में  हामस  और  रायनचर  जिलों  की  सबसे  मंत्री  श्रीराम  :  3)  भातीय  खाद्य  मिगम  को  पार

 प्धिक  प्रभावित  जिलों  के  रूप  में  पहचान  को  है
 उपलब्ध  कल  मडारण  क्षमता  का  उपयोग  11-2001  का  स्थिति  के

 अनुसार  अय  तक  सबसे  अधिवा  3७४  हआ  है  और  ।.2  2४1  को
 क्या  इसके  लिये  स्थानीय  चेंकों  को  मदद  मांगी  जा  रहो  लत  अल  पका  भर

 स्ड  शोर

 £  भिभागे  उपयोग  में  दि  ऋरतने  मो  सिए  भारतीण  खाद  निगम
 छः  ्गर  तो  तत्सदं  थी  ब्योरा  ज््या

 द्वारा  सिम्मां  कल्प  उग्ा  जा  स्टे  2:

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  (५४  कैँलई  मे  अक  अरे  कर  शंगाद  पर  आशाक  जफ
 कर्नाटक  सहित  देश  के  कह  शागों  में  गंदे  नोटों

 थो
 प्रचहन  जकाका

 ह  |

 के  मामले  सरकोर  की  जानकारी  में  आए
 ह

 ह
 (9  [7  प्रट्रार  जाए

 आर  (5)  सरकारी  क्षेत्र  को  बेफ  की  सभी  शाखाओं

 को  अनदेश  दिए  गए  हैं  कि  लोगों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  गंदे  नोटों  ॥)  क्षतिगस्त  खाद्याल  को  समाप्त  कर  टिया  जाग

 को  बेरोकटोक  बला  सग्कारीं  क्षेत्र  के  लेकों  करों  तिजोरी  वाली
 ६४  अताउ्या>्यों  को  गोगों  प्रम्तत  करे  फटे  नोटों

 न  अं
 वर

 थे
 नि  गाए  |  )  प्रत्यक  रिप  भे  अपलसण्य  धारण  क्षाता  पर  अयाए  गो सभी  शास्पराओं  को  एोगों  द्वारा  प्रस्तुत  फटे  नोटों  के  संबंध  में  निर्णय  के  $  डिप  में  उपलब्ध  भड़ारण  क्षमता

 पर
 निकट  से  निगरा

 लेने  के  लिए
 न

 शक्तियां  प्रत्यायोजित
 की  5  जा

 ले  क्र  लए  पा  साक्तया  प्रत्यायाजित  का  गह

 लोगों  द्राग  एस्तत  गंदे  नोटों  को  बदलमे  आर  ऋनओ  पदक  उ्यक्कर  कान  (४  पाट  अश्रा  का  समाप्त लागा  द्वारा  एसतत  गंदे  नाटो  का  कालन  और  करट-फट  नाटा  पर

 निर्णय  लेने  दोनों  के  लिए  स्थानीय  बैंकों  की  मदद  मांगी  गई  उन्हें
 /  लिम्नी  ;

 गद  वादा  का  अच्छ  नाटा/मसक्का  से  गंद  नसाोटा  का  प्रचलन

 से  हटाने  के  लिए  महत्वपर्ण  बाजार  स्थलों/कारोबारी  कंस्दों  पर  चरा  अफीम  का  उत्पादन
 (  सेवाएं  शुरू  करने  के  लिए  अपनी  शाखाओं  में  विशेष  काउण्टर

 को  सलाह  टी  गहं  5037.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  ;  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 भारतीय  रिजर्म  बेंक  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  भी  अपने  अधिकार  क्षत्र

 £  तहत  आने
 बाली  तिजोरी  बाली  शाखाओं  की  उनके  स्टाक  के  पुनर्भरण  क्या  अफीम  उत्पादों  ने  बफीली  हताओं  और  अफीम  थों

 के  लिए  नए  नोट  शर्त  सिक्के  भेजते  हैं  ताकि  संबंधित  तिजोरी  युक्त  योधों  को  एबा  विशिशश  गेंग  के  कारण  अफीम  के  उत्पादन  में  कर्म

 शाखाओं  का  बदले  मे  नए  नोट  ओर  सिक्‍्करे  देने  में  सबिधा  के  बारे  में  सग्बार  का  लाने  ४ाकोपित  किया  और

 यदि  तो  एस  का  कंस  सरकार  की  कया  प्रातक्रया  £

 भारतीय  खाद्य  निगम्म  के  गोदामों  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०

 की  भंडारण  क्षमता  महोदय  आफ्ाश  उगानेताले  ऋक  कपकों  ने  वर्फीली

 एनों  को  क्रमी  आदि  के  कारण  हुई  क्षति  सहित  विमिल्‍ले  कारणी

 5036.  श्री  स्वदेश  चक्रवर्ती  :  से  क्षतिगस्ल  फसल  को  पूर्णतः  उसख्काड़ने  थे  लिए  आवेदन  किया

 श्री  सुनील  खां  ;  हर

 श्री  रूपचन्द  मुर्मू  :

 अनरोध  के  अनमार  खिगह  मे  को  गहरे  लतिंगग्स  काम्रन

 क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  को  कंन्ट्रीय  नाग्कोटिक्स  ख्यरों  की  देर  रख  में  उग्धादा  जा  रहा  mts

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (  अनुवाद  )
 क्‍या  की  स्थित  के  अनुसार  भारतीय  स्ाद्य

 ह॒

 निगम  की  भंडारण  कूसता  का  प्रतिणत  प्रतिशत  कम  हो  साधारण  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के

 गया  और  लिए  आबास  सुविधा

 सरकार  द्वार  भारतीय  खाद्य  निगम  की  भंडारण  क्षमता  का  5038.  श्री  भेरूलाल  मीणा  :  क्या  वित्त  मंत्री  8  200

 मफ जे जुछ 2 ० कं खत्ाशिलत परम पाफ़्णशा २१.५० अआ के जता जो जाप आधिकतम उपयोग करने के लिए उठाए गए कदमा का व्यारा क्‍या के अताराकित प्रश्न ससख्या 343 के उत्तर के सम्बन्ध में यह खतान
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 क्या  मांगी  गई  सूचना  अब  एकत्रित  कर  लो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि

 विलम्ब  के  क्या  कारण  ओर

 सरकार  द्वारा  सुचना  कब  तक  एकत्रित  कर  लिए  जाने

 क्री  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  अप्रैल

 और  1999  में  नोएडा  में  दो  प्लेट  आवंटित  किए  गए  थे

 लेकिन  अधिकारियों  ने  उनमें  रहना  शुरू  नहीं  किया  क्‍योंकि  उनमें  बड़े

 पमाने  पर  मरम्मत-कार्य  किया  जा  रहा  चूंकि  अधिकारियों  ने  फ्लेटों

 में  निवास  नहीं  किया  इसलिए  कम्पनी  ने  उनसे  किसी  प्रकार  के

 किराए  की  बसली  नहीं  की  साधारण  बीमा  निगम  ने  यह  भी  सूचित

 किया  है  कि  नोएडा  में  कोई  फ्लेट  आवंटन  हेतु  खाली  नहों  है  ओर

 18  अधिकारी  या  तो  हाल  में  हुए  स्थानांतरण  क॑  कारण  अथवा  उपयुक्त

 आवास  व्यब्रस्था  के  आबंटन  की  प्रतीक्षा  इत्यादि  के  कारण  अतिथि-गृहों

 में  रह  रहे  थे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 के  अध्यक्ष  की  नियुक्ति

 5039.  श्री  सुबोध  मोहिते  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  के  अध्यक्ष  के  पद

 क॑  लिए  नियुक्ति  समिति  द्वारा  संस्तुल्य  नामों  को  सूची  प्राप्त  हो  गई

 हे

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  समिति  की  सिफारिशों  की

 जांच  की  है

 यदि  तो  तत्संबंधो  व्योग  क्‍या

 क्या  सरकार  को  सर्मिति  द्वारा  सुझाए  गए  नामों  पर  कोई

 आपत्ति  है

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 के  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  कब  तक  किए

 जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  गवर्नर  की  अध्यक्षता  में  नियुक्ति

 बोर्ड  ने  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  अध्यक्ष

 एवं  प्रबंध  निदेशक  की  नियुक्ति  के  लिए  सिफारिश  की  नियुक्ति

 2001  लिखित  उत्तर  be

 बोर्ड  की  सिफारिशें  सरकार  क॑  विचाराधीन  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 ब्रेक  के  अध्यक्ष  का  पद  शीघ्र  ही  भरे  जाने  को

 संभावना

 महाराष्ट्र  में  निजी  बैंक

 5040.  श्री  रामदास  रुपलां  गावीत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  में  जिला-वार  कितने  गर-सरकारी  बैंक  हैं

 इन  बेंकों  में  अनुसूचित  सहकारी  बैंकों  का  ब्यौरा  क्‍या

 राज्य  में  गेर-सरकारी  बैंक  खोलने  के  सबंध  में  लंबित

 प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  अनुमति  देने  में  क्या  मानदण्ड  अपनाया  जाता

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी  ।

 ]

 प्याज  का  निर्यात

 5041.  श्री  अनन्त  नायक  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  वित्तीय  वर्ष  2001-2002  के  दौरान  प्याज

 का  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  से  प्याज  निर्यात  किया  जा

 रहा  और

 कितनी  मात्रा  में  प्याज  का  निर्यात  किए  जाने  का  प्रस्ताव
 है  ओर  इसके  लिए  क्‍या  निर्यात  मूल्य  निर्धारित  किया  गया

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  वित्तीय

 वर्ष  2001-2002  के  दौरान  भी  प्याज  के  निर्यात  की  अनुमति  दिए  जाने

 का  प्रस्ताव

 राज्य-वार  निर्यात  संबंधी  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  जिन  प्रमुख  राज्यों  से  प्याज  का  निर्यात

 किया  जा  रहा  है  उनमें  शामिल  हैं  :-

 बिहार  और  पश्चिम



 2०
 प्रश्नों  के

 के  दौरान

 अनुमति  दी  प्याज  की  निर्यात  कोमत  मासिक  आधार  प्याज
 «

 की  बाजार  में  आवक  उसकी  घरेलू  और  अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों  को

 यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  वित्तीय  वर्ष  2001-2002

 लाख  मीटिक  टन  प्याज  की  मात्रा  का  नियत  करने  की

 ध्यान
 में  रखते  हुए  निर्धारित  की  जाती  विभिन्‍न  गंतव्य  स्थानों  के

 संबंध  में  माह  अप्रैल  2001  के  लिए  प्याज  की  न्यूनतम  निर्यात  कौमत

 150  अमरीकी  डालर  से  300  अमरीकी  डालर  सी  आई  एफ  प्रति  मीट्रिक

 टन  तक  निर्धारित  की  गईं  प्याज  की  दक्षिण  भारतीय  विस्मों  के

 न्यूनतम  निर्यात  कोमत  300  अमरीकी  डालर  से  लेकर  355  अमरीकी

 सी  आई  एफ  प्रति  मीट्रिक  टन  के  बीच

 सम्पत्ति  खरीदने  पर  लगने  वाला  स्टाम्प  शुल्क

 5042.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 कि  ;

 क्या  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  आयुक्त  बंगलोर  ने  सम्पत्ति  खरीदने

 यर  19%  में  स्टाम्प  शुल्क  के  रूप  में  1.58  करोड़  रुपए  का

 भुगतान  किया

 5.
 क्या  स्टाम्य  शुल्क  के  भुगतान  से  छूट  दी  गई

 यदि  तो  स्टाम्प  शुल्क  का  भुगतान  करने  के  क्या  कारण

 कया  स्टाम्प  शुल्क  की  बापसी  के  लिए  और  इसके  लिए

 अधिकारियों  की  जिम्मेदारों  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  कदम

 गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :

 1996  में  कर्नाटक  आवास  बोड  से  रिहायशी

 की  खरीद  के  लिए  केन्द्रीय  उत्पाद  बगलौर

 <  द्वारा  स्टाम्प  शुल्क  और  पंजीकरण  फीस  के  रूप  में  कर्नाटक  सरकार

 को  1.58  करोड़  रुपए  की  राशि  अदा  की  गई

 से  चूंकि  राज्य  सरकार  ने  बिक्री  प्रलेख  के  निष्यादन

 :  के  लिए  पूर्व-शर्त  के  रूप  में  स्टाम्प  शुल्क  और  पंजीकरण  फीस  की

 seri  अदायगी  के  लिए  बल  दिया  झलिए  इसे  अदा  कर  दिया

 5:  उपर्युक्त  स्टाम्प  शुल्क  और  पंजीकरण  फीस  को  वापिस  लेने

 ..  के  लिए  मामले  को  राज्य  सरकार  के  पास  आगे  बढ़ाया  गया

 ..  राज्य  सरकार

 ::  ही  वापिस  कर  दी  जिम्मेदारी  तय  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 5  क्योंकि  अदायगी  राज्य  सरकार  के  आग्रह  पर  ही  की  गई

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अदा  की  गई  संपूर्ण  राशि  पहले

 .  नोएडा  निर्यात  प्रसंस्करण  जोन

 5043.  श्री  शीशराम  सिंह  रवि  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 30  1923  लिखित  उत्तौ  66

 क्या  नोएडा  नियांत  प्रसंस्करण  जोन  के  विकास

 19०8  के  दौरान  1992  से  फरार  आबंटी  के  विरुद्ध  ब्रेदखली  कार्यवाही

 करने  में  विफल  रहे  थे  जिसके  कारण  पटटाधारकों  से  65  लाख  रुपए

 को  बूसली  नहों  की  जा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 घनर्राशि  की  बसूली  और  दोषों  को  ब्रेदखल  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 विकास  नोएडा  निर्यात  प्रसंस्करण  नोएडा  ने  पहले

 ही  1995  में  65  लाख  के  बकाया  किराया  प्रभार  की  बसूलो  के

 लिए  कार्रवाई  की  है  और  राज्य  को  राजस्व  प्राधिकारियों  से  भू--राजस्व

 की  देनदार्यों  के  रूप  में  बकाया  रकम  की  वसूली
 के  लिए  अनुरोध

 किया  इसक  अलावा  एकक  द्वार  आयातित/घरेलू  बाजार  से  खरीदी

 गई  पूजीगत  वस्तुण  और  कच्चा  माल  अभी  भी  जोन  में  उनके  परिसर

 पड़ा  सीमाशुल्क  प्रांधिकारियों  न ेएकक॑  से  सीमाशुल्क  और  केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क  की  वसूली  के  लिए  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  है  और  यह

 मामला  अपीलीय  प्राधिकारी  के  पास  लम्बित  बेदखली  कारवाई  इसके

 समाधान  के  बाद  ही  आरम्भ  की  जा  सकती

 विश्व  व्यापार  संगठन  के  मत्स्यन  संबंधी  मामक

 5044.  डा०  एन०  वेंकटस्वामी  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मत्म्यन  संबंधी  मानक  के  बारे  में  विश्व

 व्यापार  संगठन  का  प्रस्ताव  अस्वीकार  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  किस  देश  के

 मामले  में  उक्त  मूल्य  अस्वीकार  कर  दिया  गया  और

 सरकार  तने  इस  संबंध  में  किन  मानकों  का  सुझाव  दिया

 है  अथवा  सुझाव  देना  चाहती

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  मत्म्यपालन

 संबंधी  मानकों  के  बारे  में  डब्ल्यू  टी  ओ  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 ओर  प्रश्न  नहीं

 क्रेडिट  कार्ड  व्यापार

 5045.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  देश  में  क्रेडिट  कार्ड  व्यापार  पर  विदेशी  बैंकों  का

 एकाधिकार  है
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  व्यापार  में  सरकारी  क्षेत्र

 के  बेंकों  को  विदेशी  बैंकों  का  प्रतियोगी  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं

 क्‍या  कंनन्‍्द्रीय  स्‍तर  पर  क्रेडिट  कार्ड  व्यापार  के  सबंध  में

 दिशानिर्देश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  और  विदेशी  वेक  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर

 पर  विद्यमान  नियमों  के  आधार  पर  अपने  निजी  नियम  बना  रहे  हैं

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  क्रोडिट  कार्ड

 धारकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  उनके  कार्यकरण  अथवा

 नियमों  आदि  को  दर्शाने  में  पारदर्शिता  लाने  के  लिए  विदेशी  अंकों

 को  निर्देश  जारी  करने  का  और

 यदि  तो  सरकार  के  कब  तक  इस  संबंध  में  निर्णय

 लेने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंकों  से  उसे

 जो  सूचना  प्राप्त  हुई  उसके  आधार  पर  31  2000  की  स्थिति

 के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  और  विदेशी  बैंकों  द्वारा  जारी

 क्रेडिट  कार्डों  की  कुल  संख्या  10.60  लाख  और  23.83  लाख

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  सरकारी

 क्षेत्र  के  बेंकों  ओर  विदेशी  बैंकों  द्वारा  31  2000  के  अंत  में

 क़ेडिट  कार्ड  संबंधी  कुल  कारोबार  1916.42  करोड़  रुपए

 और  6198.40  करोड  रुपए  का

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सरकारी  क्षेत्र  के

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  और  विदेशी  बैंकों  सहित  सभी  अनुसूचित

 बैंकों  को  निर्देश  जारी  किए  हैं  कि  केवल  उन  बैंकों  जिनकी

 निबल  मालियत  100  करोड़  रुपए  या  इससे  अधिक  अपने  निदेशक

 बोर्ड  के  अनुमोदन  से  क्रेडिट  कार्ड  जारी  करने  भारतीय  रिजर्द

 बैंक  ने  बैंकों  से  कहा  है  कि  आवेदन  पत्रों  के  समुचित  मृल्यांकन

 के  और  अशोध्य  ऋणों/धोखाधडियों  की  घटनाओं  को  कम  करने

 के  लिए  देयराशियों  के  अनुवर्तन  हेतु  प्रभावी  प्रणाली  बैंकों

 से  यह  भी  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  अपने  क्रेडिट  कार्ड  व्यापार

 के  संबंध  में  पुनरीक्षा  रिपोर्ट  अपने  निदेशक  बोर्ड  को  जिसमें

 कार्डों  की  प्रति  कार्ड  औसत  कुल  व्यवसाय

 का  लागत  लाभ  अशोध्य  ऋण  और  उनके  विरुद्ध  किए

 गए  प्रावधान  शमिल  क्रेडिट  कार्ड  व्यापार  के  संबंध  में  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  द्वारा  बैंकों  को  जारी  निर्देश  सभी  श्रेणी  के  चाहे

 बे  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  या  विदेशी

 पर  समान  रूप  से  लागू

 ]

 असम  का  बजट  घाटा

 5046.  श्री  एम०के०  सुब्बा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 क्रपा  करेंगे

 20  2001  लिखित  उत्तर

 क्या  वर्ष  1998-99,  1999-2000  और  2000-2001  $

 दौरान  असम  राज्य  सरकार  और  अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  का  बजट  घर

 वर्षनुवर्ष  बढ़ता  जा  रहा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कारण  और  विवरण  क्‍या  #

 और

 प्रधान  मंत्री  के  इस  क्षेत्र  के  लिए  त्वरित  विकास  कार्यक्रम

 के  तहत  इन  राज्यों  को  दिए  गए  आर्थिक  पैकेज  का  क्‍या  प्रभाव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 एक  विवरण  संलग्न

 यह  संबंधित  राज्य  सरकारों  की  प्राप्तियों  ओर  व्यय

 के  बीच  आए  विशेषतौर  पर  संस्थापना  व्यय  में  वृद्धि  क॑

 कारण

 पूर्वेत्तर  क्षेत्र  के  लिए  प्रधान  मंत्री  द्वारा  घोषित  सामाजिक

 आर्थिक  विकास  पैकेज  में  बैंकिंग  और  सीमा  सड़कें  एठ॑

 नागर  बाढ  सूचना

 बागवानी  आदि  सहित  विभिन  क्षेत्रों  में  सहायताओं  को

 शामिल  किया  गया  इसकी  समय-सूची  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन

 अभिकरणों  और  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  विनिर्मित  योजन

 स्कीमों  के  अनुसार  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  और  पूर्वोत्तर  राज्यों

 और  सिक्किम  के  सामाजिक  आर्थिक  विकास  की  कार्यसूची

 में  कार्यक्रमों  का  मानीटरन  और  पुनरीक्षण  गृह  मंत्रालय  द्वारा  किया

 जा  रहा

 विवरण

 1998-99  से  2000-2007  के  दोरान  बजट

 अधिशेष  (+)/घाटा(-  -  )

 रुपए  में

 1998-99  99  1999-2000  2000  2000-01

 पड  मम  नकद  ममललनकि  सील  कलर  2  -  कक  नकद  ८:  4  किए  72  ५  20

 2  3  4  5

 1  अरूणाचल  प्रदेश  25.59  4  29.24

 2.  असम  63.64  -876.98  -854.84

 3.  मणिपुर  63.64  -260.92  -260.50

 4...  मेघालय  -60.61  -260.92  ~260.50

 5.  मिजोरम  -66.08  -99.93  -62.08
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 6  नागालड  59.83  43-81  29.46

 7...  जिपरा  29.04  40.77  223.70

 8.  सक्क्रम  13.04  17.16  19.40

 बिहार  में  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  इकाइयां

 5047.  श्री  राजो  सिंह  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  बिहार  में  शत  प्रतिशत  निर्यातीन्मुखी  इकाइयां

 स्थापित  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव/आवेदन  प्राप्त  हुआ
 है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  सभावमा

 ane

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 वर्ष  2000-2001  के  दोरान  मुंगेर  बिहार  में

 में  ग्लोबल  से  एक  आवेदन  प्राप्त  हुआ  था  और  मंजुरी  पत्र  प्रदान

 कर  दिया  गया

 लिथार्ज  पर  आयात  शुल्क

 5048.  श्री  रघुवीर  सिंह  कौशल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 लिथार्ज  और  इसके  विनिर्माण  में  कच्चे  माल  के  रूप  में

 प्रयुक्त  होने  वाले  लेड-इनगोट  पर  किस  दर  से  आयात  शुल्क  लगाया

 है

 क्‍या  लिथार्ज  का  आयात  करने  वाली  कुछ  ओद्योगिक

 को  आयात  शुल्क  में  रियायत  दी  गई  है  जबकि  लिथार्ज

 *  के  विनिर्माण  में  कच्चे  माल  के  रूप  में  प्रयुक्त  किये  जा  रहे  इनगोट

 के  आयात  पर  लिथार्ज  का  विनिर्माण  करने  वाली  लघु  आँद्योगिक

 :  इकाइयों  को  ऐसी  कोई  रियायत  नहों  दी  गई  हैं

 यदि  तो  क्‍या  इस  स्थिति  के  परिणामस्वरूप  लघु  इकाइयां
 5५

 बन्द  हो  रहो  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  लघु  इकाइयों  को  बन्द  होने

 से  बचाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा
 रहे

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन

 3  )

 लिथा्ज  और  लेड-इनगोट्स  पर  आमतोर  पर  55%  को  दर  से

 मूल  सीमा  शुल्क  लगाया  जाता

 ग्लास  शैलों  अथवा  रंगीन  पिक्चर  टयूबों  के  हिस्सों  के

 विनिर्माण  में  प्रयुक्त  किए  जाने  के  लिए  आवातित  लिथाज  पर  15%

 की  रियायती  दर  से  भूल  सोमा  शुल्क  लगाया  जाता

 fa
 विकास  आयुक्त  का  कार्यातास  लिथाज  का

 विनिर्माण  करने  बाली  लघू  उद्योग  इकाइयों  को  सूची  महा  रखता

 7  बताना  सम्भव  नहीं  हैं  कि  ऐसी  किसी  ह्काई

 रहा  है

 को  ञ्मम्ट 2

 अथवा

 ऊपर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रण्न  नहीं  उठता

 |  अनवाद  ]

 उद्योग  क्षेत्र  में  अनुसंधान  और  विकास  पर  व्यय

 5049.  श्री  मोइनुल  हसन  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  पश्चिमी  ओर  विकसित  देशों  के  सिपरीत  भारतीय

 ओद्योगिक  घराने  अनुसंधान  और  विकास  पर  शहुत  कम  धनराशि

 खर्च  करते  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षा  को  दोौसन  सरकोरी

 और  गर-सरकारी  क्षेत्र  की  हकादयों  द्वारा  प्रत्येक  श्रेत्र  के  लिए

 उद्योग  में  अनुसंघान  और  विकास  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की
 fe

 गंह  /

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 1996  97  के  दोशन  भारत  का  राष्ट्रीय  अनुसंधान  और  विकास

 पश्चिमी  और  विकसित  देशों  के  2-3%

 घेलू  उत्पाद  का  0.66%

 मसावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  166  एककों  द्वारा  वर्ष

 1994-95,  -95,  1995-96  -96  और  1996-97  के  दौरान  क्रिया  गया  अनुसंधान

 और  विकास  व्यय  414.61  करोंड  427.58  करोड़  रुपये

 ओर  536.05  करोड़  रुपये

 159  वेज्नानिक  और  आद्योगिक  अनुम्नधान  संगठरों  सहित  निजी

 क्षेत्र  के  12770  आनन्‍्तरिक  अनुसंधान  और  बिकरास  एक्ककों

 द्वार  किया  गया  अनुसंधान  ओर  बिकास  व्यय  तथा  121  आंतरिक

 अनुसंधान  और  विकास  एककों  के  अनुमानित  आंकड़ों  के  अनुसार

 वर्ष  1994-95,  1995-96  और  1996-97  के  दौरान  कुल  अनुसंधान

 ओर  विकास  व्यय  1318.87  करोड  1627.07  करोड़

 रुपये रुपये  तथा  1796.96  करोड़
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 बैंकों  में  धोखाधड़ी

 5050.  श्री  चाडा  सुरेश  रेडडी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री

 के  अतारांकित  प्रश्न  सख्या  41५०  की  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 15.12-2000 #  अं  ्चिॉ

 क्‍या  सुचना  एकत्र  ऋर  ली  गई >>  छ्थ

 यदि  तो  तत्मंबधो  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  यदि  नहीं  तो

 विलम्ब  वे  क्‍या  कारण  और

 इस  सचना  के  कब  तक  सदन  के  पटल  पर  रखे  जाने

 की  संभावना  दिनांक

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  दिनांक  में दिए  को  लोक  मभा  अताशकित  प्रश्न

 संख्या  संबद्ध  के  सम्दर्भ  में  दिए  गए  आश्वासन  को  पूरा  करने  के

 लिए  संबद्ध  बेंकों  से  सुचना  अभी  प्राप्त  होनी  है  जिसकी  शीघ्र  हो

 प्राप्त  होने  की  आशा  आश्वासन  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्यान्वयन

 वितरण  दिनाक  तक  दिए  जान  की  संभावना

 अग्रिम  अर्थोपाय

 श्री  त्रिलोचन  कानृनगों

 कृपा  करेंगे

 :  जया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 वर्ष  को  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  सरकार  द्वारा

 कल  कितनी  घनराशि  को  अग्रिम/अ्रधिविकष  अर्थोणायों  का  लाभ  उठाया

 गया  और  इस  अरग्रम  अर्थोपाव  पर  भरतोय  रिजर्व  बैंक  को  कितने

 ब्याज  का  भुगतान  किया  और

 भारतीय  रिजर्ब  ब्रेक  द्वारा  अग्रिम  ओर  अधिविकर्ष  अर्थोपाय

 पर  कितने  दिनों  क्री  अनुमति  दी

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 किसी  भी  राज्य  ओर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  बीच  अन्तरण

 दोनों  के  मध्य  पारस्परिक  समझौते  के  अनुसार  सचालित  होता  चूंकि

 यह  बैंकर  और  ग्राहक  रिजर्व  बैंक  और  राज्य

 के  ब्रीच  का  मामला  ऐसी  सूचना  भारत  सरकार  द्वारा

 प्रकाशित/सावंजनिक  नहीं  को  जाती

 यद्यपि  सामान्य  अथोपाय  अग्रिम  की  कोई  समय-सीमा  तय

 नहीं  की  गई  तथापि  राज्यों  से  अर्थोपाय  अग्रिम  90  दिन  में  अदा

 करने  को  उम्मीद  की  जातो  विशेष  अर्थोपाय  अग्रिम

 जिन्हें  भारत  सरकार  दिनांकित  सेक्योरिटीज/ट्रेजी  बिलों  में  राज्य  के

 स्वामित्व  के  अनुरूप  ब्रढ़्ाया  जाता  की  कोई  समय-सीमा  नहीं

 हाल  ही  में  4  से  सशोधित  राज्य  सरकारों  पर  लागू

 ओवरदडाफ्ट  विनियमन  स्कीम  के  तहत

 200  लिखित  उत्तर

 (1)  किसी  भो  राज्य  को  भारतीय  रिजर्च  बेंक  के  ओवरधाफ

 को  लगातार  12  काय  दिवस  10)  से

 की  इजाजत  नहीं  दी

 (2)  ओवरडाफ्ट  की  सीमा  सामान्य  अर्थोपाय  अग्रिम  सीमा  5

 शत-प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  ऐसे  पहले  अबमः

 पर  जिस  वित्तीय  वर्ष  में  इसका  अतिक्रमण  होगा  भारखः्

 रिजर्व  बेंक़  राज्य  सरकार  को  यह  सलाह  देगा  कि  किये

 आगामी  अवसर  पर  ओवरडाफ्ट  की  राशि  सामान्य  अथोषाः

 अग्रिम  के  100  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  अगर  दस

 ही  या  आगामी  किसी  अवसर  पर  उसी  वित्तीय  वर्ष  £

 अतिक्रमण  होता  है  तो  राज्य  को  पांच  कार्य  दिवस

 की  नोटिस  दी  जाती  हैं  कि  वह  ओवरडाफ्ट  को

 राशि  को  सामान्य  अर्थोपाय  अग्रिम  सीमा  से  100  प्रतिशत
 हि

 के  स्‍तर  पर  ले

 ]

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात

 5052.  श्री  माणिकराव  होडल्या  गावित  :  क्‍या  वाणिज्य  ओर  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 व्ष  1999-2000  और  2000-2001  के  दारान  क्रपषि  उत्पा

 क॑  नियात  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  गत  वर्ष  की  तुलना  में  निर्यात  में  कमी  आइ  हैं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वया  सरकार  विदेशों
 में

 इन  उत्पादों  के  अस्वीकार  से  बचने

 के  इन  कृषि  उत्पादों  में  गुणात्मक  सुधार  लाने  के  लिए  कूछ

 कदम  उठा  रहो  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  वर्ष

 1999-2000  और  2000-01  के  लिए  कृषि  उत्पादों

 समुद्री  अरण्डी  कपास  का  कुल॑  निर्यात  नीचे  दिया

 गया  हैं

 करोड  रु०

 वर्ष  कृषि  निर्यात

 1999-2000

 (  अप्रल-माच  )

 2000-01  18714

 (

 डोजीसीआई  एंड



 73.  प्रश्नों  के  30  औड

 प्रत्येक  कृषि  उत्पाद  की  मात्रा  एवं
 मृल्य  तथा  उन  देशों  का

 ब्योश  जहां  निर्यात  किया  जाता  वाणिज्यिक  आसूचना  एवं  सांख्यिको

 महानिदेशालय  एंड  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  भारत

 के  विदेश  व्यापार  संबंधी  आंकड़ों  के  मासिक-वार्पिक  अंक  में  उपलब्ध

 है  जिसको  प्रतियां  संसद  पुम्तकालय  में  रखी  जाती

 वर्ष  2000-01  को  अवधि  में  चर्ष

 1999-2000  की  संगत  अवधि  को  तुलना  कृषि  नियातों  में  वृद्धि

 हुई

 प्रश्न  नहीं

 और  कांप  उत्पादों  के  नियात्  मे  वृद्धि

 करने  के  और  विदेशी  बाजारों  भ॑  इनका

 दृष्टि  से  उनमें  गुणवत्तात्मक  सुधार  लाने  के  लिए  कुछेक  उपाय  किए

 बनद  पी  नतरक  पी  नाग  पका
 अम्नाक्रायता  स॑  बचन  क

 गए  हैं  जिममें  शमिल

 ).  अच्छी  क्वालिटी  क्री  रोपण  सामग्री  के  उत्पादन  के  लिए

 छोटी  व  बड़ी  पोधषशालाएं  लगाने  के  लिए  सहायता  प्रदान

 प्रशिक्षणों  ओर  प्रचार  के  माध्यम  से  किसानों

 की  तकनीकी  जानकारी  का  उनन्‍्तयन  पुराने  बागानों

 का  क्षेत्र  उत्पादकता  में  सुधार

 किसानों  को  प्रशिक्षण  प्रदान

 2.  प्रसंम्करण  एकको  को  आईएसओ9000/एचएसीसीपी  जसी

 गुणवत्ता  प्रणाली  को  अपनाने  समेत  उनत  गृणवत्ता

 नियंत्रण  के  सुदृद्दीकरण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 3.  विदेशी  बाजारों  में  पहुंच  हासिल  करने  के  लिए

 विशेपकर  आमों  के  कीट  के  प्रकोप  को  दर  करने  हेत

 वाप्प  ताप  अभिक्रिया  सविधाओं  को  स्थापना

 ताजे  फलों  और  सब्जियों  आर  पष्पोत्यादों  जेसी  नप्ट  होने

 वाली  मभरदों  के  निर्यात  के  लिए  विभिन्‍न  अंतराष्ट्रीय  विमान

 पत्तनों  पर  एकीकृत  कार्गो  संचालन  ओर  शौीतागार

 की  स्थापना

 ग्रेडिंग/प्रसंभ्करण  नीलामी  पक्‍्वन/क्यरिंग

 चेम्बरों  आर  गुणवत्ता  जांच  उपकरणों  की  स्थापना  हेतु
 सुलभ

 ऋण  की  व्यवस्था

 ५धा

 6.  सुनिश्चित  संदूषण  दुर  करने  ओर  फफुदी

 एवं  जोवाणु  से  मृक्ति  सुनिश्चित  करने  हेतु  उत्पादों  की

 जांच  हेतु  प्रयोगशालाएं  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता

 प्रदान

 ही  कपास  मे  डिप  आर  गन्‍ना  गन्ने  मे  आदर  ताप

 बन बाज  आंभक्रिया  इत्यांद  जस  जल  बचत  उपाया  क्र  लिए

 (  शक  लाखित  उत्तर

 सहायता  क्षत्र  प्रदर्शन  के  जारिए  उत्पादन  प्रोद्योगिकों  का

 व्सतातगा  और  प्रासंशक  उपकरणों  जैसी

 पत्याचश्यक  नितिष्टियों  के  प्रयोजनाथ  किसानों  को  प्रशिक्षण
 जा  अनइ :  फरनः

 ४  ता  विक्रेता  बेखकों  और  मरत्वएरणं  अंतर्ाष्पोय  मेलों  आर
 न्2फ्रफ्ड-नक्‍लमग  को  ज  न  चच  57  f  बजे  दादी

 नियों  में  सतभ  जसे  संब्धनत्मक  अभियानों  की

 लावध्या  कम्ना

 टी  उस  को  विकास  और  बाजार  सदा  महंगा  कराने

 थे  प्रा  हायता  प्रद्दान  करना  ran

 ब्०>्जु>क  कई  :  गा  नर
 पे  हाय  उतशय  स्लो  छा  लाए  जगशाना  साजनाआ  मसम्रत

 सुपर  बाजार  में  आवश्यक  वस्तुएं

 5053.  श्री  चिंतामन  बनगा  -  य्या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 साव॑ंजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बत्नान  थी  का  करेंगे

 क्या  संपर  बाजार  का

 बमस्तए  उपलब्ध  नहा

 बाजार  की  प्रत्येक  शाखा  में  जीमाध  और  जगाल  विभाग

 में  सभी  बस्ती  को  उपलब्धता  गनिश्यित  करने  के  लिए  कार्रवाए

 शुरू  करमे  का  है

 (1)  यदि  तो  व्यार  कया  भी

 संधि  नहों  तो  इक  व  ETT

 उपभोक्ता  खाद्य  और  साव॑जनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  .  सपर  बाजार  ते  रचित  किया

 है  कि  नमक  आदि  जसी  सभी  हावश्यक

 संपर  बाजार  की  सभी  शाखाओं  में  उपलब्ध

 में  सपर  याजार  के  कारोबार  से  सबाधत  मामलो

 मे  भाग्त  सरकार  दस्थल  नहीं  संपर  बाजार  एक  साराज्याय  ग्रहक्रारा

 मोमायटी  संपर  बाजार  की  प्रत्यवा  शारद्रा  मे  आलशश्मवा  चम्लशा

 की  उपलबस्यता
 में  संधार  सारने  की  लिए  झषा  खाशार  भा  प्रशधन  द्वराग

 सभी  ध्वी  संभव  ध्ल  प्र  ग््य |  करिए  जरा  म्श

 धान  उत्पादक  किसानों  हेतु  राहत  पैकेज

 5054.  कर्नल  सोना  राम  चौधरी  :  वया  उपभोक्ता

 खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृषा  करेंग

 im?



 75५  प्रश्नों  के

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  8  2001  के

 हिन्दुस्तान  में  डीमान्डेंड  इन्ट्ू
 यूज  आफ  शीर्षक

 से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  आकृष्ट  कराया  गया

 यदि  तो  उस  समाचार  में  प्रकाशित  मामले  के  तथ्य

 क्या  हैं

 क्या  सरकार  ने  गत  वर्ष  राज्य  के  धान  उत्पादक  किसानों

 के  लिए  राहत  पेकेज  के  तहत  हरियाणा  सरकार  को  कंन्द्र  द्वारा  जारी

 की  गयी  धनराशि  के  उपयोग  की  उच्च  स्तरीय  जांच  कराने  का  आदेश

 दिया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्याश  क्‍या  है

 क्या  जांच  पूरी  कर  ली  गयी  है  और  सरकार  को  एिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी  गयी  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योग  क्‍या  और

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  के  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने

 की  संभावना  हैं  और  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 हा

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  :  जी

 समाचार  के  अनुसार  भारतीय  जनता  पार्टी  की  हरियाणा

 यूनिट  ने  राज्य  के  धान  उत्पादक  किसानों  को  राहत  पैकेज  के  अधोन

 पिछले  वर्ष  राज्य  सरकार  को  कंन्द्र  द्वारा  रिलीज  निधियों  के  उपयोग

 की  उच्चस्तरीय  जाच  कराने  की  माग  की

 चूंकि  सरकार  ने  राज्य  के  धान  उत्पादक  किसानों  के  लिए

 राहत  पेकेज  के  अधीन  हरियाणा  सरकार  को  कोई  निधि  रिलीज  नहीं

 की  इसलिए  उच्चस्तरीय  जांच  का  प्रश्न  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं

 आकाशवाणी  अभियंता  के  विरुद्ध

 अनुशासनिक  कार्यवाही

 5055.  श्री  रामचन्द्र  पासवान

 श्री  रामजीवन  सिंह  ;

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे

 क्या  श्रीनगर  में  स्थापित  2  x  500  के  वी  ए

 डी  जी  के  कार्य  में  अनियमितताआ  के  मामले  में  आकाशवाणी  के

 सिद्दिल  निर्माण  स्कंध  के  वर्तमान  मुख्य  अभियंता  विरुद्ध  शुरू

 की  गई  अनुशासनिक  कार्यवाही  के  संबंध  में  जाच  अधिकारी  ने  वर्ष

 1997-98  -98  में  प्रस्तुत  अपनी  रिपोर्ट  में  आरोप  को  सिद्ध  कर  दिया

 20  2001  लिखित  उत्तः

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  अब  तक  जाच  एरिफर

 पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  वही  अधिकारी  अन्य  मामले  में  भी  बड़े  दांडिक  आगेः

 पत्रों  का  सामना  कर  रहा  है  और  वह  निर्माण  और  विवाचन  मामले

 के  संबंध  में  वित्तीय  शाक्तियों  के  उपयोग  करने  का  संवेदनशील  प्रभा

 लिए  हुए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 से  श्रीनगर  में  2  »  500  के  वी  ए  डी  जी  सटे

 संबंधी  कार्य  में  अनियमितताओं  के  मामले  में  आकाशवाणी  के  सिविल

 निर्माण  स्कंध्र  में  वर्तमान  मुख्य  अभियंता  के  विरुद्ध  शुरू  को

 गई  अनुशासनिक  कार्यवाही  संवधी  जांच  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  रहीं

 है  जिसके  पूरा  होने  पर  अपेक्षित  कार्रवाई  की

 और  इस  अधिकारी  को  अन्य  मामलों  में  भी  आरोप-पत्र

 दिये  गये  सगठन  की  प्रशासनिक  अपेक्षाओं  ओर  सबंधित

 अधिकारी  के  विरुद्ध  लगाए  गए  आरोपों  की  प्रकृति  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  उन्हें  आवंटित  किए  जाने  वाले  कार्य  तथा  उनके  द्वारा  प्रयोग

 की  जाने  वालो  शक्तियों  के  बारे  में  निर्णय  प्रसार  भारती  द्वारा  लिया

 जाना

 चीनी  मिलों  का  बन्द  होना

 5056.  श्री  चन्द्रकांत  खैरे  :

 श्री  टीगएम०  सेल्वागनपति  :

 श्री  रामदास  आठउवले  :

 डा०  वी०  सरोजा  :

 क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे

 आज  की  तारीख  के  अनुसार  कितनी  चौनी  मिलें  बंद  पड़ी

 oy £

 तत्सबंधी  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या  है

 रूग्ण  चोनी  मिलों  का  पुनरूद्धार  करने  ओर  बंद  मिलों

 को  युनः  खोलने  के  लिए  शुरू  किए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 हैः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  किसानों  और  चोनी  मिलों  की

 सहायता  करने  के  लिए  विद्यमान  योजनाओं  के  अतिरिक्त  चीनी  मिलों

 को  अल्पकालिक  ऋण  प्रदान  करने  का  है
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 बरना  के  30  चत्र

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्योश  क्‍या  हे

 क्या  सरकार  का  इस  सबंध  म  कार  अभ्यातबदन  प्राप्त  हेआ

 साद  ता  तत्मब्रधा  व्यारा  क्‍या

 क्या  चोनी  मिलों  द्वारा  गन्ने  की  खरीद  न  करने  के  कारण

 किसानों  को  अपनी  गन्ने  को  फसलें  जलानी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  :  और  वर्तमान  चीनी  मौसम

 2000  2001  के  दौरान  जिन  चीनी  मिलों  ने  कार्य  नहीं  उनकी

 राज्यवार  संख्या  दर्शाना  बाला  विवरण  मंलग्न

 भारत  सरकार  ने  रूग्ण  चीनी  मिलों  को  जीवनक्षम  बनाने/चीनी

 उद्योग  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिरिित  उपाय  किये

 (4)

 Ww  विन

 (6)

 चीनी  मिलों  की  लेबी  जो  1.1.2000  से  40%  से

 कम  करके  30%  कर  दो  गई  1.2.2001  से

 क्रम  करके  15%  कर  दी  गई

 देश  में  आयातित  चीनी  की  आमद  का  नियंत्रित  करने  के

 लिए  9.2.2000  से  सीमा  शुल्क  बढ़ाकर  60%  कर  दिया

 गया  आयातित  चीनी  को  रिलीज  व्यवस्था  के

 अधीन  लाया  गया

 खुली  बिक्रों  की  चीनी  को  मामिक  निर्मुक्तियां  विवेकपूर्ण

 ढंग  से  की  जा  रहों  हैं  ताक  चीनी  उद्योग  को  उचित

 मृल्य  की  प्राप्ति  सुनिश्चित  हो

 लाइसेंसिंग  वर्ष  2000-2001  भें  10  लाखਂ

 टन  चीनी  के  निर्यात  की  अनुमति  दी  गई

 जरूरतमंद  चीनी  मिलों  को  खुली  ब्रिक़ो  की  चीनी  की

 अग्रिम  निर्मुक्तिया  को  जा  रही  हैं  ताकि  वे  किसानों  को

 गे  के  मृल्य  की  देय  धनराशि  का  भुगतान  कर

 रूग्ण  सहकारी  चीनी  मिलो  के  मामलों  की  जाच  करने

 तथा  संभावित  व्यवहार्य  इकाइयों  को  जीवतश्नम  बनाने  संबंधी

 पेकेजों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  सचिव  और

 सार्वजनिक  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित

 की  गई

 सरकार  संभावित  व्यवहार्थ  रूए्ण  चीनी  मिलों  को  ब्याज

 को  रियायती  दरों  पर  वित्तीय  सहायता  मुहैया  कराने  के

 (  शक  )  लिखित  उत्त  78

 लिए  चीनी  विकास  निधि  में  संशोधन  करने

 के  बारे  में  विचार  कर  रहो

 और  किसानों  को  आदान  मुहैया  कराने

 के  लिए  सरकार  चोगी  फैक्टियों  को  अल्पकालिक  ऋण  प्रदान  करने
 ~

 की  कोई  योजना  आस्म्थ  करने  के  बारे  में  फिलहाल  बिचार  नहीं

 और  ऐसी  किसी  घटना  को  सूचना  इस  मंत्रालय

 को  नहों  मिली

 विवरण

 वर्तमान  च्ोनों  मौसम  2000  2001  के  दोरान  जिन  चीनी

 गिलों  ने  काय  नहों  उनकी  राज्यवार  संख्या

 (28.2.2001  को  स्थिति  थो

 ग्ज्य  सीनी  मिलों  की  समस्या

 पजायथ  |

 हरियाणा

 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश

 मध्य  प्रटेश

 गुजरात

 महाराष्ट्र

 बिहार

 असम

 आंध्र  प्रदेश

 करनाटेक

 तमिलनाडु
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 पश्चिम  बंगाल  न

 नागालेंड  1

 पाडिचेरी
 ही

 गोवा
 धन
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 ]

 आकाशवाणी  के  माध्यम  से  संस्कृत  पढ़ाना

 5057.  श्रीमती  शीला  गौतम  :

 श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :;

 श्री  विजय  कुमार  खंडेलवाल

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  आकाशवाणी/दूरदर्शन  के  माध्यम  से  संस्कृत
 फ

 पढ़ाने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सूचना  और  प्रयारण  मंत्री  सुषमा*  :

 से  प्रसार  भारती  ने  सूचित  किया  है  कि  आकाशवाणी  के  प्रमुख

 केन्द्र  संस्कृत  सहित  सभी  मान्यताप्राप्त  भाषाओं  में  भाषा  पाठ  प्रसारित

 करते  दूरदर्शन  के  चैनलों  पर  इस  तरह  का  कोई  पाठ  प्रसारित

 नहीं  किया  जाता

 ]

 नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  में  विनिवेश

 5058.  प्रो»  उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने

 की  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  में

 विनिवेश  हेतु  अन्तिम  सीमा  जुलाई  2001  निर्धारित  करने  का  हैं

 यदि  तो  उक्त  विनिवेश  प्रस्ताव  से  अर्जित  -  होने

 मुनाफे  का  ब्यौरा  क्‍या

 आज  की  तारीख  के  अनुसार  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड

 कितना  मुनाफा  कमा  रहा

 20  अप्रैल  2001  लिखित  उत्तर  80

 क्या  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  का  नकदी  आगम  सरकार

 की  इकाई-वार  नीति  पर  निर्भर  और

 यदि  तो  सरकार  नई  प्रणाली  के  तहत  नेशनल

 फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  की  वित्तीय  व्यवहार्या  की  किस  ढंग  से

 रक्षा  करती

 विनिवेश  विभाग  के  राज्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्रालय  में  राज्य

 सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य

 कार्मिक  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  सुधार

 और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरूण

 विनिवेश  कार्रवाई  का  पूरा  होना  बाजार  विधिवत

 अध्यवसाय  के  लिए  संभावित  बोलींदाताओं  द्वारा  लिए  गए  करारों

 को  अंतिम  रूप  दिए  की  गई  पेशकश  की  में  निवेशकों

 की  प्रतिक्रियाओं  आदि  जैसे  अनेक  कारकों  पर  निर्भर  करता  बाजार

 से  संबंधित  ऐसे  कारकों  को  ध्यान  में  रखते  प्रक्रिया  को  पूरा

 करने  के  लिए  निश्चित  समय-सीमा  तय  करना  संभव  नहीं

 निर्धारित  क्रिया-विधियों  तथा  विनियमनों  के  अनुसरण  प्रक्रिया  को

 यथाशीघ्र  पूरा  करना  सरकार  का  प्रयास  रहता

 प्रस्तावित  विनिवेश  से  प्राप्त  होने  वाली  ब्राजार

 कम्पनी  का  वित्तीय  कार्य  बिक्री  के  निबन्धन

 ओर  सम्भावित  निवेशकों  की  अभिरूचि  इत्यादि  जैसे  अनेक  कारकों

 पर  निर्भर  इसलिए  विनिवेश  से  होने  वाली  अनुमानित  आय

 का  आंकलन  करना  संभव  नहीं

 वर्ष  2000-200  के  दौरान  राष्ट्रीय  उर्वरक  ने

 16.49  करोड़  रुपए  का  लाभ  अर्जित  किया

 नकदी  प्रवाह  मूल्य-सह-राजसहायता  योजना  पी

 के  बने  रहने  पर  निर्भर  करता  है  जो  यूरिया  उत्पादक  कम्पनियों  पर

 लागू  होती  12%  के  करोपरान्त  प्रतिपादन  की  व्यवस्था  निवल  मूल्य

 और  बिक्रय  प्राप्तियों  पर  की  जाती

 सरकार  व्यय  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में

 रखते  मौजूदा  आर  पी  एस  को  बदलने  के  यूरिया  इकाइयों

 के  लिए  एक  नई  मूल्य  निर्धारण  नीति  निरूपित  करने  की  प्रक्रिया

 में  प्रस्तावित  नई  नीति  का  उद्देश्य  यूरिया  कम्पनियों  को  राजसहायता

 के  संवितरण  में  पारदर्शिता  और  एकरूपता  लाना  है  और  यह  बिनिर्माताओं

 को  अपने  आप  लागत  कम  करने  के  उपाय  करने  ओर  प्रतिस्पर्धी

 बनने  के  लिए  प्रेरित

 गुजरात  राहत  कोष  का  दुर्विनियोजन

 5059.  श्री  पी०डी०  एलानगोवन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण

 क्या  सरकार  के  पास  विभिन्‍न  मीडिया

 जन  मंचों  के  माध्यम  से  एकत्रित  राहत  धनराशि  की  जवाबदेही
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 की  जांच  करने  और  सत्यापन  करने  के  लिए  कोई  प्रशासनिक  अवसंरचना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 आज  तक  विभिन्‍न  चेैनलों/दूरदर्शन  नेटबर्कों/समाचार  पत्रों

 से  अलग-अलग  प्राप्त  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  धनराशि  के  बडे  पैमाने  पर  दुर्विनियोजन  के  कुछ

 मामले  सरकार  के  ध्यान  में  आए  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ओर  राहत  घनराशिਂ

 के  ऐसे  दुरुपयोग  से  बचने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  सुधारात्मक

 उपाय  किए  गए

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 से  इस  मंत्रालय  को  विभिन्‍न  र्ोतों  से  प्रधानमंत्री  राष्ट्रीय  सहायता

 कोष  तथा  गुजरात  मुख्यमंत्री  सहायता  कोष  के  पक्ष  में  काटे  गये

 24  की  राशि  के  आदाता  के  खाते  में  देय  चेक/ड्राफ्ट्स

 प्राप्त  हुए  इन्हें  प्रधानमंत्रीं  कार्यालय  तथा  गुजरात  के  मुख्य  सचिव

 को  उनके  द्वारा  आगे  की  आवश्यक  कार्रवाई  हेतु  भेज  दिया  गया

 इसके  अलावा  आकाशवाणी/दूरदर्शन  केन्द्रों  द्वारा  1,84  ,34

 की  राशि  के  चैक/डाफ्ट्स  इस  मंत्रालय  को  सूचित  करते  हुए

 सीधे  प्रधानमंत्री  कार्यालय  को  भेज  दिए  गए

 प्रश्न  नहीं

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 5060.  श्री  विजय  कुमार  सोराके  :  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सार्वजनिक  वितरण  की  मुख्य  नीति  इस  आधारवाक्य

 पर  निर्भ  है  कि  लोग  खुले  बाजार  की  कीमतों  से  कम  कौमत  पर

 खाद्यान्न  प्राप्त

 क्‍या  घरेलू  कृषि  उत्पादन  भंडारण  क्षमता  से  अधिक  हो

 गया  है  जिसे  खपा  पाना  खुले  बाजार  अथवा  भारतीय  खाद्य  निगम

 की  क्षमता  से  बाहर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 ,  क्या  सरकार  का  बिचार  न्यूनतम  समर्थन  भारतीय

 खाद्य  निगम  की  अर्जन  लागत  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 निर्गम  मृल्य  के  बीच  कुप्रबंधन  को  ठीक  करने  के  लिए  खरीद  मृल्य

 तय  करके  वर्तमान  नीठि  को  युक्तिसंगत  बनाने  का  प्रस्ताव  और

 23  लिखित  उत्तर  8  शक

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीरीम  :  सार्वजनिक  प्रणाली  का

 प्रमुख  उद्देश्य  कमी  के  दौरान  प्रबंध  करना  और  उचित  मृल्यों  पर  खाद्यान्‍्नों

 का  वितरण  करना  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  परिवारों  के

 लिए  खाद्याननों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने

 1997  में  गरीबों  पर  केन्द्रित  लक्षित  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 शुरू  की

 से  2000-2001  के  दौरान  उत्पादन  के  अग्रिम  अनुमानों

 के  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  समग्र  रूप  से  देश  की  नियामक

 आवश्यकता  से  केवल  मामूली  अधिक  भारतीय  खाद्य  निगम  और

 एजेंसियां  किसानों  द्वारा  ब्रिक्रो  के  लिए  पेशकश  क्रिए  गए  हर

 उस  धान  और  मोटे  अनाज  की  वसूली  करती  जो  उचित

 औसत  किस्म  का  होता  शेष  की  खरीदारी  खुले  बाजार  में  की

 जाती

 और  देश  के  लिए  दीर्घमालिक  अनाज  नीति  तैयार

 करने  के  लिए  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया  उच्च

 समिति  के  विचारनीय  विषयों  में  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  और  मृल्य  समर्थन

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  बफर  स्टाक  संबंधी

 खुले  बाजार  में  हस्तक्षेप  और  निर्यात/आयात,  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रमों  और  अन्य  कल्याण  कार्यक्रमों  के  लिए  खाद्यान्नों  का  आबंटन

 और  भारतीय  खाद्य  निगम  से  संबंधित  मुद्दों  से  संबंधित  मामले  शामिल

 आशा  है  कि  समिति  2001  के  अन्त  तक  अपनी  रिपोर्ट

 अंतिम  रूप  दे

 मसालों  का  निर्यात

 5061.  श्री  के”ई०  कृष्णमूर्ति  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  राज्य  से  मिर्च

 और  अन्य  मसालों  का  मसाला-वार  कितनी  मात्रा  में  निर्यात

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  सरकार  द्वारा  इन  मसालों  के

 निर्यात  में  क्रितनी  गिरावट/व॒द्धि  देखी

 मिर्च  के  निर्यात  में  पता  चली  यदि  के  क्‍या

 कारण  हैं

 मसालों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  क॑  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हें/उटठाए  जा  रहे  हैं

 मिर्च  के  निर्यात  की  प्रक्रिया  में  कौन-कौन

 सी  बाधाएं  आ  रही  हैं

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  उपाय  किए  और
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 इसका  किसान  वर्ग  पर  क्‍या  प्रभाव

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  मसालों

 के  निर्यात  के  बारे  में  राज्य-वार  व्योरे  नहीं  रखे  जाते  गत  दो

 वर्षो  के  दौरान  लाल  मिर्च  और  अन्य  मसालों  के  निर्यात  नीचे  सारणी

 में  दिए  गए

 20  2001

 टनों  मसाला

 मद  1999-2000  2000-01

 काली  मिर्च  42806  16050

 इलायची  646  975

 इलायची  1211
 1345

 लाल  मिर्च  64776  52500

 अदरक  8773  5830

 हल्दी  35556  29000

 धनिया  13973  11250

 जीरा  6145  11300

 अजमोद  3497  4650

 सॉफ  2953  3600

 मेथी  10901  8850

 अन्य  बीज  (1)  2349  2150

 लहसुन  8542  10750

 अन्य  मसाले  (2)  22012  31000

 करी  पाउडर  5814  5450

 पुदीना  तेल  2820  3275

 मसाला  तेल  एवं  ओलियोरेसिन्स  3368  3175

 कल  236142  201150 ््ख

 गत  2  वर्षों  के  दौरान  मसालों  के  निर्यात  में  मात्रा  के

 रूप  में  मामूली  सी  गिरावट  दिखाई  दी

 2000-0  के  दौरान  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  मसालों

 लिखित  उत्तर  84

 के  निर्यातों  में  मात्रा  के  रूप  में  लगभग  6%  और  मूल्य  के  रूप

 में  24%  तक  की  गिरावट  आई

 लाल  मिर्च  के  निर्यात  में  गिरावट  पाकिस्तान  द्वारा  प्रस्तावित

 सस्ती  कीमतों  और  हमारे  निर्यातों  में  एफ्लाटाक्सिन  और  कीटनाशी

 अपशिष्टों  की  मौजूदगी  के  कारण  आई

 मसालों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  किए  गए

 उपायों  में  शमिल  हैं-मसालों  के  निर्यात  पर  उपकर  का

 ब्रांड  संवर्धन  योजनाओं  का  उत्पाद  प्रौद्योगिकी

 प्रक्रिया  उन्‍नयन  आर  उत्पाद  कार्बनिक  मसालों

 और  मसाला  उत्पादों  का  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  भेजना

 लाल  मिर्च  सहित  मसालों  के  निर्यात  कौ  प्रक्रिया  में  आने

 वाली  मुख्य  बाधाओं  में  शामिल  हैं-मसालों  की  निर्यात  योग्य  किस्मों

 की  अपर्याप्त  गर-प्रतिस्पर्धी  उच्च  तकनीकी  प्रसंस्करण

 और  मूल्यवर्धन  में  अपर्याप्त  तथा  आयातक  देशों  की  बदलती

 हुई  गुणवत्ता  संबंधी  अपेक्षाओं  के  पूरा  करने  में  लाल  मिर्च

 के  मामले  में  प्रमुख  बाधाएं  एफ्लाटाक्सिन  और  कीटनाशी  अपशिपष्टों

 की  मौजूदगी  तथा  किस्मों  के  घाल-मेल  की

 सरकार/मसाला  बोर्ड  द्वारा  इस  संबंध  में  किए  गए  उपायों

 में  शामिल  विस्तार  प्रसंस्कर्ताओं  और

 निर्यातकों  के  लाभार्थ  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  नियमित  रूप  से  आयोजित

 प्रसंस्करण  और  ग्रेडिंग  और  साथ  इन-हाऊस  परीक्षण  सुविधा

 स्थापित  करने  के  लिए  अवस्थापना  संबंधी  प्रसंस्करण  और

 विनिर्माण  पद्धतियों  के  उन्नयन  हेतु  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  इसके

 फसलोत्तर  हैंडलिंग  सुविधाओं  में  सुधार  करने  हेतु  भी  उपाय  किए

 गए  जिनमें  ड्राइंग  यार्ड्स  का  पोलिथिन  शीटों  की  आपूर्ति

 इत्यादि  जेसी  आवश्यक  अवस्थापना  शमिल

 देश  में  मसालों  के  कुल  उत्पादन  में  से  लाल  मिर्च  सहित

 मसालों  के  निर्यात  का  प्रतिशत  हिस्सा  कृषक  समुदाय  पर  कोई  खास

 प्रभाव  डालने  के  लिए  काफी  कम  सरकार/मसाला  बोर्ड

 द्वारा  फसलोत्तर  प्रसंस्करण  और  मूल्यवर्धन  में  सुधार  हेतु

 किए  गए  अनेक  उपायों  से  किसान  गुणवत्ता  का  उच्चतर  स्तर  प्राप्त

 करने  के  लिए  प्रोत्साहित  हुए  जिससे  उन्हें  अपने  उत्पाद  की  बेहतर

 कीमत  की  प्राप्ति  हुई

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद  निवारण  आयोग

 5062.  श्री  राम  मोहन  गाड्डे  :  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद  निवारण  आयोग  के  उद्देश्य  क्या
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 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद  निवांरण  आयोग  के  पास  कितने

 मामले  लम्बित  पड़े

 क्या  सरकार  का  विचार  आयोग के  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने

 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीरीम  :  उपभोक्ता  संरक्षण

 1986  के  तहत  देश  में  एक  तीन  स्तरीय  अर्धन्यायिक  तंत्र  स्थापित

 किया  गया  है  जिसमें  जिला  स्तर  पर  जिला  राज्य  स्तर  पर  राज्य

 आयोग  तथा  राष्ट्रीय  स्तर  पर  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद  प्रतितोष  आयोग

 की  स्थापना  की  गई  राष्ट्रीय  आयोग  उन  शिंकायतों

 पर  विचार  कर  सकता  है  जिनमें  वस्तुओं  अथवा  सेवाओं  का  मूल्य

 और  मुआवजे  के  यदि  कोई  की  राशि  25  लाख  रुपए

 से  अधिक  होती  यह  किसी  राज्य  आयोग के  आदेशों  के  खिलाफ

 अपीलों  की  सुनवाई  भी  कर  सकता  मामलों  के  निपटान

 और  लम्बित  होने  के  बारे  में  आवधिक  विवरणियां  अपनाई

 जाने  वाली  प्रक्रियाओं  के  बारे  में  अनुदेश  जारी  करने  तथा  राज्य  आयोगों

 और  जिला  मंचों  के  कार्यों  पर  सामान्य  निगरानी  रखने  के  संबंध

 में  राष्ट्रीय  आयोग  का  सभी  राज्य  आयोगों  पर  प्रशासनिक  नियंत्रण

 भी

 1:2.2001  की  स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद

 प्रतितोष  आयोग  के  सम्मुख  9515  मामले  अनिर्णीत  थे  जिनमें  मूल

 .  अपीलें  और  पुनरीक्षण  के  मामले  शमिल

 और  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  विभिन्‍न

 संशोधनों  के  लिए  प्रस्ताव  विचाराधीन  इसमें  यथाअधिसूचित  स्थानों

 पर  राष्ट्रीय  आयोग  की  सर्किट  बेंचें  आयोजित  करने  के  लिए  सामर्थ्यकारी

 उपबंध  शमिल

 कालाहांडी  क्षेत्र  में  कॉफी

 बोर्ड  का  कार्यकरण

 5063.  श्री  परसुराम  माझी  :  क्‍या  वाणिज्य  ओर  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 ः  क्‍या  कालाहांडी  क्षेत्र  के  अविभाजित

 -  जिलों  में  कॉफी  बोर्ड  सरकारी  हितों  के  अनुरूप  प्रभावशाली  रूप  से
 :

 कार्यकरण  कर  रहा

 S
 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  जहां  हैਂ  आधार

 पर  पत्रਂ  तैयार  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्षेत्र  के  पिछडेपन  को  देखते  हुए

 30  1923  लिखित  उत्तर  86

 कालाहांडी  क्षेत्र  के  कॉफी  उगाने  वालों  को  कौन-कौन  सी

 योजनाएं/कार्यक्रम/विशेष  सुविधाएं  दी  गई

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 कॉफी  बोर्ड  ने  उड़ीसा  के

 क्‍्योंझर  और  गाजापटी  जिलों  में  कॉफी  के  विकास  पर  ध्यान

 केन्द्रित  किया  बोर्ड  द्वारा  गए  सर्वेक्षण  के  इन

 जिलों  में  22,257  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  कॉफी  की  खेती  के  लिए  उपयुक्त

 पाया  गया

 उड़ीसा  के  निजी  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  कॉफी  बागान

 इसका  उत्पादन  और  उत्पादकता  की  वर्तमान  स्थिति  निम्नानुसार

 है

 क्षेत्र

 .

 कॉफी  के

 ०. न

 क्र  उत्पादन  उत्पादकता

 अभीन  क्षेत्र

 )  टन)*  हेक्टेयर**

 1.  सरकारी  क्षेत्र  321  59  68

 2.  निजी  क्ष्षेत्र  460  143  611

 3.  जनजातीय  क्षेत्र  49  1  83

 कल  830  203  न
 ~~

 #1998-99  से  2000-2001  तक  आसत

 क्षेत्र  पर  आधारित

 प्रश्न  नहीं

 कॉफी  बोर्ड  द्वारा  नौवीं  योजना  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  और

 उड़ीसा  में  कॉफी  के  विकास  के  लिए  एक  विशेष  क्षेत्र  कार्यक्रम  कार्यान्वित

 किया  जा  रहा  जिसका  उद्देश्य  जनजातीय  उत्पादकों  को  उनके  द्वारा

 परम्परागत  रूप  से  कौ  जा  रही  को  मुक्त  कराना  है  और

 उन्हें  कॉफी  जैसे  किसी  कृषि  आधारित  उद्यम  में  एक  स्थाई  आधार

 पर  लगाना  जिससे  कि  उनकी  सामाजिक-आर्थिक  स्थिति  में  सुधार

 हो  बोर्ड  द्वारा  कॉफी  के  विस्तार  और  समेकन  हेतु  15000  रुपए

 प्रति  हैक्टेयर  की  इमदाद  प्रदान  की  जाती  पल्‍पर  तथा  हलर्स  जैसी

 कॉफी  प्रसंस्करण  मशीनें  लगाने  पर  भी  इमदाद  दी  जाती

 नौवीं  योजना  से  उड़ीसा  राज्य  में  कॉफी  के  विस्तार  एवं  समेकन

 के  लिए  चलाए  जा  रहे  कार्यक्रम  हेतु  बोर्ड  के  कोरापुट  स्थित  विस्तार

 एकक  द्वार  और  कॉफी  प्रदर्शन  फर्मो  द्वारा  भी  अपेक्षित  तकनीकी

 सहायता  दी  जाती

 आकाशवाणी  में  रिक्त  पद

 5064.  श्री  अशोक  प्रधान  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  डॉ०  अम्बेंडकर  जन्मशती  समारोह  समिति  ने  1993

 में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  बकाया

 रिक्तियों  को  भरने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आकाशवाणी  में  प्रति  वर्ष  कुल

 कितने  समाचार  वाचक  नियुक्त

 गत  तीन  वर्षों  क॑  दौरान  प्रति  वर्ष  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित

 जनजातियों  के  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  गया  और

 कुल  नियुक्तियों  में  से  उनका  प्रतिशत  कितना  और

 सिफारिशों  को  संतोपजनक  रूप  से  कार्यान्वित  नहीं  किए

 जाने  के  क्‍या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 मंत्रालय  ने  पिछली  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  विशेष

 भर्ती  अभियान  शुरू  किया  था  तथा  संघ  लोक  सेवा  कर्मचारी

 चयन  आयोग  तथा  रोजगार  कार्यालयों  जैसी  संबंधित  भर्ती  एजेंसियों

 को  भी  रिक्तियों  की  सूचना  दी  गई

 और

 1998  1999  2000

 नियुक्त  गए  1*  1  शुन्य

 वाचकों  की  कुल  संख्या

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  अब्जा०-शून्य  1  शुन्य

 जनजाति  से  संबंधित  अआजन्जा०-शुन्य॒  शून्य  शून्य

 समाचार  बाचकों  की

 कूल  संख्या

 कुल  नियुक्तियों  की  अग्जा>-शुन्य.  100%  शून्य

 तुलना  में  अन्जा//अग्जन्जा-..  अणजग्जा-्-शून्य  शून्य  शृन्य

 का  प्रतिशत

 *यह  रिक्ति  सामान्य  श्रेणी  में

 प्रश्न  नहीं

 नए  लेखा  मानक

 5065.  डा०  डीग्वीग्जी०  शंकर  राव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  इंस्टीच्यूट  ऑफ  चार्टेड  एकाउंटेंट्स  ऑफ  इंडिया  ने

 को  डॉट  कॉम  फर्मों  हेतु  नए  लेखा  मानक  सौंप  दिए

 20  2001  लिखित  उत्तर  88

 क्या  ये  फर्म  भारतीय  और  विदेशी  स्टाक  एक्सचेंजों  में

 सूचीबद्ध  और

 यदि  तो  कब

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 भारतीय  स्टाक  एक्सचेंजों  में  कुछ  डॉट  कॉम  कंपनियां

 सूचीबद्ध  कुछ  डॉट  कॉम  कंपनियां  विदेशी  स्टाक  एक्सचेंजों  में

 सूचीबद्ध

 कुछ  डॉट  कॉम  कंपनियों  को  वर्ष  1999  में  तथा  अन्य

 कंपनियों  को  उसके  बाद  सूचीबद्ध  किया  गया

 बकाया  कर

 5066.  श्री  ई-एम०  सुदर्शन  नाच्चीयपन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 2001  के  अंत  में  विभिन्‍न  करों  के  रूप  में  कितनी

 राशि  की  वसूली  की  जानी  और

 उन  करों  का  ब्योरा  क्या  है  जिनकी  बकाया  राशि  वसूल

 की  जानी  है  और  इन  करों  की  अलग-अलग  बकाया  शशि  कितनी

 हः

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०

 और  बकाया  राशि  निम्नानुसार

 केन्द्रीय  उत्पाद  करोड़  रु०

 (31-3-2001  की  स्थिति  के

 आयकर  एवं  निगम  करोड़  रु०

 (28-2-2001  की  स्थिति  के

 सीमा  करोड  रु०

 (31-3-2001  की  स्थिति  के

 तमिलनाडु  में  अतिरिक्त  मैट्रो  चैनल

 5067.  डा०  वी०  सरोजा  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तमिलनाडु  में  अतिरिक्त

 मेट्रो  चैनल  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  कि  छोटे  राज्यों  में  भी  एक

 से  अधिक  मेंट्रों  चैनल
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :
 और  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  दूरदर्शन  का  एक  ही  मेट्रो  चेनल

 इस  चैनल  की  स्थलीय  कवरेज  के  लिए  तमिलनाडु  में  स्थित

 उच्च  शक्ति  ट्रानस्समीटर  सहित  सम्पूर्ण  देश  में  भिन्‍न-भिन्‍न  शक्तियों  के

 कई  ट्रान्समीटर  वर्तमान  में  कार्य  कर  रहे  राज्य  में  इस  सुविधा
 के  ओर  विस्तार  के  लिए  कोडाईकंनाल  में  एक  उच्च  शक्ति  ट्रान्समीटर

 और

 और  तिरूपत्त्र  प्रत्येक  में  एक-एक  अर्थात्‌  9  अल्पशक्ति

 ट्रान्समीटर  कार्यान्वयनाधीन

 प्रश्न  नहीं

 कतिपय  मदों  के  निर्यात  से  पाबंदियां  हटाना

 5068.  श्री  रामजीलाल  सुमन

 श्री  जोरा  सिंह  मान

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  वर्तमान  में  देश  से  कतिपय  मदों  के  निर्यात  पर  पाबंदियां

 aig

 यदि  तो  इन  पाबंदियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  और  इन

 पाबंदियों  के  क्या-क्या  लाभ  हैं  और  अब  तक  कौन-कौन  सी  मदों

 पर  पाबंदियां  लगाई  गई

 क्या  सरकार  इनमें  से  कुछ  मदों  के  निर्यात  से  पाबंदियां

 हटाने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  किन  कारणों

 से  निर्यात  से  पाबंदियां  हटाने  का  प्रस्ताव

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 क्र०  परियोजना  का  नाम  राज्य

 सं०

 आईबीआरडी

 |  2  3  4

 1.  आर्थिक  पुनर्सरचना  आंध्र  प्रदेश  301.30

 वित्तीय  वर्ष  98-98

 1923  लिखित  उत्तर  90

 उन  मदों  की  सूची  जिन  पर  निर्यात  प्रतिबंध  हुए

 समय-समय  पर  यथा  संशोधित  निर्यात  एवं  आयात  मदों  के  आइंटीसी

 )  वर्गीकरण  (31  1998  तक  किए  गए  संशोधनों  को

 शामिल  करते  की  अनुसूची  2  की  सारणी  क  और  सारणी  ख

 में  दी  गई  जिसकी  प्रति  संसद  के  पुस्तकालयों  में  उपलब्ध

 और  मोटे  बासमती  सम्पूर्ण  एवं

 तेयार  दुग्ध  गम  नाइजर  बीज  इत्यादि  जैसे  कतिपय  कृषि

 उत्पादों  के  निर्यात  पर  से  प्रतिबंधों  को  उठाने  का  प्रश्न  सरकार  के

 विचाराधीन  निर्यात  पर  से  प्रतिबंधों  को  हटाने  का  प्रयास  सरकार

 द्वारा  1991  से  किए  जा  रहे  आर्थिक  उदारीकरण  की  नीति  के  अनुपालन

 के  अनुरूप  इस  प्रस्ताव  का  उद्देश्य  इन  वस्तुओं  के  भारत  के

 निर्यात  में  वृद्धि  करना

 राज्यों  को  विश्व  बैंक  का  वित्त  पोषण

 5069.  श्री  थावर  चन्द  गेहलोत  :;  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विश्व  बैंक  ने  प्रत्येक  राज्य  के

 लिए  कितना  ऋण  स्वीकृत  किया  यह  ऋण  कौन-कौन  सी

 परियोजनाओं/योजनाओं  के  लिए  स्वीकृत  किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  अधिकतम  राशि  की  निधि  किस

 योजना  के  लिए  स्वीकृत  की  और

 उक्त  वर्षों  में  स्वीकृत  योजनाओं  की  राज्य-वार  प्रगति  का

 कया
 हें

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विश्व  बैंक  द्वारा  मंजूर  किए

 गए  राज्य-वार  ऋणों  के  ब्योरें  के  साथ-साथ  की  गई  वित्तीय  प्रगति

 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 मंजूर  को  गई  अधिक्रम  ऋण-राशि  तीसरी  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 परियोजना  से  संबंधित  थी  जो  sie  मिलियन  अमरीकी  डालर

 विवरण

 अमरीकी

 वित्तीय  वर्ष  93-99  वित्तीय  वर्ष  2000-2001  मंचयी  वित्तीय

 आहरण  (31

 आईडोए  आईवबीआरडी  आईडीए  आईबीआरडी  आईडीए  2001

 को  स्थिति

 के  अनुसार  )

 5  6  7  8  9  10

 241.90  137.382



 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 विद्युत

 जिला  निर्धनता

 महिला  एवं  बाल  विकास

 राष्ट्रीय  कृषि

 आर्थिक  सुधार  हेतु

 सहायता

 प्रतिरक्षण  सुदृढ़ीकरण  कार्यक्रम

 दूरसंचार  क्षेत्र  के  लिए

 सहायता

 राष्ट्रीय  राजमार्ग

 आईआरईडीए  ॥

 .  तकनीकी

 *  गुजरात  राज्य  राजमार्ग

 «  आपात  भूकंप  निर्माण

 .  केरल  वानिकी

 केरल  ग्रामीण  डब्ल्यूएस  और

 पर्यावरणीय  स्वच्छता  कार्यक्रम

 जिला  निर्धनता  उपक्रम

 परियोजना

 महाराष्ट्र  स्वास्थ्य  प्रणालियां

 समेकित  जलसंभर  विकास

 महिला  एवं  बाल  विकास

 उडीसा  स्वास्थ्य  प्रणालियां

 राजस्थान

 राजस्थान  जिला  निर्धनता

 विद्युत  क्षेत्र  पुनर्सरचना

 3

 आंध्र  प्रदेश

 आंध्र  प्रदेश

 बिहार

 केन्द्रीय

 गुजरात

 गुजरात

 केरल

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 बहुराज्यीय

 बहुराज्यीय

 उडीसा

 राजस्थान

 राजस्थान

 राजस्थान

 राजस्थान

 20  2001

 4  5  6  ही

 210.00

 19.50

 96.80  99.40

 134.00

 85.00  50.00

 300.00

 76.40

 81.90

 194.75

 लिखित  उत्तर

 8  9  10

 96.292

 111-00  3.227

 1.567

 31.773

 45.00  1.169

 142.60  22.964

 62.00  3.620

 516.00  30.160

 300.00  50.00  0.000

 64.90  2015")

 110.00  33.000

 97.00  303.00  0.000

 10.535

 65.50  1.575

 110.10  2.718

 3.290

 19.909

 26.548

 5.063

 5.321

 31.800

 100.00  2.878

 180.00  15.000



 93  प्रश्नों  के  30  1923  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 25.  तमिलनाडु  शहरी  विकास  तमिलनाडु  100.00  5.00  62.871

 26.  उ०प्र०  विविधीकृत  कृषि  79.00  49.50  16.641

 सहायता

 27.  उ०प्र  लवणयुक्त  भूमि-॥  194  19.586

 28.  उ०प्र०  डीपीईपी-॥  182.40  17.720

 29.  उ०प्र०  विद्युत  क्षेत्र  सुधा  150  13.947

 30.  उ०प्र०  स्वास्थ्य  विकास  110.00  2.254

 31.  उ०प्र०  राजकोषीय  सुधार  126.27  122.97.  219.570

 जोड़  687.10  853.60  185.00  814.05  963.27  926.47

 वर्ष  जोड़  1540.70  999.05  1889.74

 (  से  दो  सदस्यों  ने  निर्णायक-मण्डल  से  अपने  त्याग-पत्र  भेज  दिए

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  पुरस्कार

 5070.  श्री  पवन  कुमार  बंसल

 श्री  एम०्वीग्वी०एस०  मूर्ति  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  फिल्म  पुरस्कारों  के  निर्णायक  मंडल  के  कुछ

 सदस्यों  ने  चयन  के  लिए  अपनाई  जा  रही  प्रक्रिया  पर  गंभीर  आपत्तियां

 उठाई  हैं  और  निर्णायक  मंडल  से  त्यागपत्र  दे  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  और  इस  पर  सरकार

 की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 निर्णायक  मंडल  के  सदस्यों  को  नामनिर्दिष्ट  करने  के  लिए

 क्या  यदि  कोई  अपनाई  जाती  और

 वर्तमान  निर्णायक  मंडल  के  सदस्य  और  उनकी

 अर्हताओं  और  इस  प्रयोजनार्थ  उनके  नाम  की  सिफारिश  करने  वाले
 :

 व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 से  1.  फीचर  फिल्म  श्रेणी  के  लिए  राष्ट्रीय  फिल्म  पुरस्कारों

 के  संबंध  में  निर्णय  लेने  हेतु  सरकार  द्वारा  गठित  17  सदस्यीय

 निर्णायक-मण्डल  में  से  तीन  सदस्यों  ने  विचार-विमर्श  के  अंतिम  चरण

 में  स्वयं  को  निर्णायक  मंडल  से  अलग  कर  लिया  था  क्‍योंकि  वे

 बहुमत  वाले  सदस्यों  के  विचारों  से  सहमत  नहीं  बाद  इनमें
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 निर्णायक-मण्डल  के  तीसरे  सदस्य  से  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  पुरस्कार  के  विनियमनों  के  अनुसार  निर्णायक  मण्डल

 स्वतंत्ररूप  से  कार्य  करता  है  और  अपनी  कार्यपद्धति  स्वयं  निर्धारित

 करता  सरकार  निर्णायक  मंडल  के  कार्य  अथवा  विचार-विमर्श

 में  हस्तक्षेप  नहीं  करती

 2.  राष्ट्रीय  फिल्‍म  पुरस्कार  विनियमनों  के  अनुसार  निर्णायक

 मण्डल  का  गठन  सरकार  की  अनुमति  से  फिल्म  समारोह  निदेशालय

 द्वारा  अन्य  सम्बद्ध  मानविकी के  क्षेत्र  में  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों

 में  से  किया  जाता

 3...  फीचर  फिल्म  श्रेणी  के  अन्तर्गत  निर्णायक-मंडल  के  सदस्यों

 के  नाम  और  उनकी  निम्नानुसार  हैं  :-

 नाम  पृष्ठभूमि  क्षेत्र

 1  2

 1.  श्रीमती  वैजयन्तीमाला  बाली  हिन्दी  सिनेमा  की  प्रतिष्ठित

 3

 कलाकार/नृत्यांगना/पूर्व'  सांसद

 2.  श्रीमती  चित्रा  देसाई  अधिवक्‍्ता/कवयित्री

 3.  श्री  मेक  मोहन  हिन्दी  सिनेमा  के  कलाकार

 4.  श्रीमती  सोनाली  कोटनिस  एक  सिनेमा  पत्रिका/स्तम्भ  की

 सम्पादक

 5.  सुश्री  मधुमिता  राऊत  प्रतिष्ठित  ओडिसी  नृत्यांगना



 1  2  3

 6.  सुश्री  निवेदिता  प्रधान  अधिवक्ता/विधायक

 7.  श्री  सुशांत  मिश्रा  पुरस्कार  विजेता  फिल्म  निर्देशक

 8.  श्रीमती  पार्वती  इन्दुसीकर  अधिवक्ता

 9.  श्री  कोथान्डरामया  चेनने  फिल्म  संस्थान  से  फिल्‍म

 प्रदर्शक

 साऊथ  इंडियन  फिल्म  चेम्बर  ऑफ

 कॉमर्स  के

 10.  श्री  हरिहरन  पुरस्कार  विजेता  निर्देशक

 11.  श्री  शशि  रंजन  पुणे  फिल्‍म  संस्थान  से  फिल्म

 स्नातक/कलाकार/टेलीविजन  निर्माता

 12.  श्री  तरूण  विजय  प्रमुख  हिन्दी  समाचारपत्र  के

 फिल्म  पूर्व

 में  भी  निर्णायक-मंडल  के  सदस्य

 रह  चुके

 13.  श्री  पवन  कुमार  हिन्दी  सिनेमा  के

 14.  श्री  प्रदीप  किशन  पुरस्कार  विजेता  फिल्म  निर्देशक

 15.  श्री  घृतिमान  चटर्जी  बंगाली  सिनेमा  के

 16.  श्री  शशि  आनन्द  पुणे  फिल्म  संस्थान  से

 सिनेमेटोग्राफर

 17.  श्री  आर०  लक्ष्मण  बंगलोर  से  फिल्म  निर्माता

 आभूषण  विक्रेताओं  पर  के  छापे

 5071.  श्री  नरेश  पुगलिया  :

 डा०  बलिराम  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  27  2001  के

 जागरणਂ  में  50  करोड  के  सोना  घोटाले  में  छापेਂ  शीर्षक

 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  उक्त  घोटाले  में  लिप्त  व्यक्तियों  के  पदनाम

 और  विभाग  सहित  सम्पत्तियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  दोषी  अधिकारियों/आभूषण  विक्रेताओं/बेंक

 कर्मियों  के  विरुद्ध  की  गई/प्रस्तावित  कार्यवाही  का  ब्योरा  क्या

 20  2001  लिखित  उत्तर  9७

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि

 उसके  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  कुछ  बैंकों  को  अहमदाबाद

 में  सराफा  व्यापारियों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  कतिपय  सहकारी  बैंकों

 द्वारा  जारी  भुगतान  आदेशों  की  उगाही  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़ा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  लेन-देन  में  अंतर्ग्रस्त  सोने  की

 मात्रा  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  भारतीय  स्टेट

 बैंक  आफ  इंडिया  तथा  स्टैंडर्ड  चार्टर्ड  बैंक  को  हुई  संभावित  हानि

 39.70  करोड़  4.80  करोड़  रुपए  और  9.30  करोड

 रुपए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सोना  आयात  करने  के  लिए  प्राधिकृत

 सभी  बैंकों  को  परामर्श  दिया  है  कि  जहां  उन्हें  सभी  वित्तीय  लिखतों

 के  संबंध  में  सामान्य  बैंकिंग  विवेक  सुनिश्चित  करना  अपेक्षित  है

 वहीं  सर्राफा  में  व्यापार  के  सन्दर्भ  में  उन्हें  मूल्य  की  पूरी  उगाही

 या  लिखतों  की  प्राप्ति  होने  पर  ही  सोना  जारी  करना  अनियत

 आधार  पर  बेचे  गए  सोने  के  संबंध  सोने  के  अनन्तिम  मूल्य  के

 लिए  नकद  रूप  में  100  प्रतिशत  मार्जिय  और  कीमतों  में  संभावित

 घट-बढ़  के  लिए  उपयुक्त  मार्जिन  एकत्र  करने  का  परामर्श  दिया  गया

 था  और  इन  मामलों  में  लेन-देनों  का  निपटान  5  दिन  के  अन्दर  कर

 दिया  जाना  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  उन्होंने

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  पास  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज

 कराई  बेंक  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  खिलाफ  कार्रवाई  भी

 विनिवेश  मॉडल

 5072.  श्री  साहिब  सिंह

 कृपा  करेंगे

 :  क्‍या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  सरकार  की  विनिवेश  नीति  पर  स्तरों  पर

 विस्तार  से  चर्चा  हो  रही

 यदि  तो  विनिवेश  के  कौन-कौन  से  वास्तविक  और

 वित्तीय  मॉडल

 इनमें  से  कौन-कौन  से  मॉडल  सफल  रहे  हैं  और  इनके

 प्रमुख  लाभ  क्या-क्या  और

 दसवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  प्रत्याशित  विनिवेश

 लक्ष्य  को  किस  सीमा  तक  हासिल  कर  लिए  जाने  की  संभावना

 विनिवेश  विभाग  के  राज्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्रालय  में  राज्य

 सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य

 कार्मिक  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  सुधार

 और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण
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 और  विनिवेश  में  विभिन्‍न  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों

 -  में  वित्तीय/पूंजीगत  पुनर्सरचना  के  साथ  अथवा  उसके  बिना  सरकार

 <  द्वारा  धारित  इक्विटी  कौ  बिक्री  शामिल  होती  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 «
 उद्यमों  में  सरकारी  इक्विटी  की  बिक्री  की  यह  प्रक्रिया  विभिन्‍न  तरीकों

 oF  के  माध्यम  से  आरंभ  की  जा  सकती  एक  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 :.  उपक्रम  विशेष  विनिवेश  की  पद्धति  और  दूसरी  कम्पनी  में

 :  लागू  नहीं  हो  इसी  प्रकार  किसी  कम्पनी  में  एक  समय  पर

 ..  उपयुक्त  समझी  गई  विनिवेश  की  पद्धति  और  सीमा  उसी  कम्पनी  में

 -  किसी  और  समय  पर  उपयुक्त  नहीं  हो  सकती  इसके  अलावा

 विनिवेश  की  पद्धतियां  और  उनका  लागू  होना

 :  अर्थव्यस्था  के  क्षेत्र-से-श्षेत्र  और  एक  ही  क्षेत्र  में  कम्पनी  सें  कम्पनी

 -  में  अलग-अलग  होती  कभी-कभी  मिश्रित  पद्धतियों  को  उपयुक्त

 समझा  जाता  इनमें  से  स्वदेशी  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  सार्वजनिक

 पेशकश  के  माध्यम वित्तीय  संस्थानों  को  इक्विटी  को  खुली

 अपने  ही  कर्मचारियों  द्वारा  शेयरों  की  व्यापार  तथा

 अनुकूल  बिक्री  जैसी  विनिवेश  की  कुछ  पद्धतिया  उपलब्ध  विनिवेश

 आयोग  की  सिफारिशों  की  भावना  पर  आधारित  किसी  अनुकूल  साझीदार

 को  इक्विटी  की  बिक्री  को  इस  अधिकतर

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  विनिविश  की  अधिमानी  पद्धति  माना

 जाता

 ~
 ु  वार्षिक  बजट  में  यह  संकेत  है  कि  वर्ष  2001-2002  के

 लिए  विनिवेश  से  12,000  करोड़  रुपए  प्राप्त  करने  का  अनुमान

 दसवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  कोई

 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 ]

 कागज  उद्योग

 5073.  श्री  रामदास  आठवले  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आज  की  तारीख  में  प्रत्येक  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  बहुल  क्षेत्रों  के  वर्तमान  कागज  उद्योगों  का  ब्योरा

 क्या

 क्या  कागज  उद्योग  की  वर्तमान  प्रगति  आशानुरूप  नहीं  है

 क्या  देश  में  कागज  और  पेपर  बोर्ड  की  बढ़ती  हुई  मांग

 पूरा  करने  के  लिए  बड़ी  राशि  की  निधियों  की  आवश्यकता
 जे

 यदि  तो  तंत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  देश  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 बहुल  क्षेत्रों  मे ंकागज  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कितनी

 दिए  जाने  की  संभाठना

 30  1923  लिखित  उत्तर  98

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 प्रत्येक  राज्य  के  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  बहुल

 क्षेत्रों  में कागज  उद्योगों  के  ब्योरे  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखे  जाते

 कुल  मिलों  की  संख्या  के  राज्यवार  ब्योरे  संलग्न  विवरण  पर

 दिये  गये

 उद्योग  के  सम्मुख  आ  रही  अनेकानेक  समस्याओं  के

 इसने  1997-98  में  5.51%,  1998-99  में  6.34%,  1999-2000  में

 10.11%  का  निरंतर  विकास  दर  बनाये  रखा  1999

 से  2000  की  अवधि  की  तुलना  में  2000  से

 2001  की  अवधि  के  दौरान  घिकास  दर  कम  होकर  -9.89%  रह

 गयी  कागज  और  गत्ते  की  विकास  दर  में  उतार  चढ़ाव  बाजार

 की  शक्तियों  पर  निर्भर

 से  कागज  उद्योग  जिसमें  कागज  तथा  गत्ता

 शामिल  एक  लाइसेंस  मुक्त  उद्योग  यह  एक  उच्च  प्राथमिकता

 वाला  उद्योग  है  जिसमें  आधार  पर  51%  तक  की  विदेशी

 इक्बिटी  की  भागीदारी  की  अनुमति  चूंकि  कागज  मिल  की  स्थापना

 के  लिए  कोई  लाइसेंस  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  नहीं  अतः

 उद्यमियों  को  इस  मंत्रालय  के  औद्योगिक  सहायता  सचिवालय  में  एक

 औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  दायर  करना  होता  है  बशर्ते  कि  स्थापना  स्थल

 संबंधी  नीति  की  शर्तों  का  पालन  लिया  जाए  अथवा  संबंधित  प्रस्ताव

 में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  मदों  का  विनिर्माण  करने  की

 कल्पना  नहीं  की  गई  प्रौद्योगिकी  के  समावेश  की  अनुमति  विदेशी

 प्रत्यक्ष  निवेश  तथा  विदेशी  प्रौद्योगिक  सहयोगों  दोनों  माध्यमों  से  भी

 करने  की  अनुमति  दी  जाती

 विवरण

 राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्र  कागज  मिलों

 का  नाम  की  संख्या

 ।  2  3

 1.  आमन्ध्र  प्रदेश  22

 2.  असम  04

 3.  बिहार
 7

 4...  चण्डीगढ़

 न्‍
 08

 5.  छत्तीसगढ़  02

 6...  गुजरात  68

 7.  हरियाणा  ।5

 8.  हिमाचल  प्रदेश  15



 99  प्रश्नों  के

 1
 2५

 3

 2  जम्मू  ae  कश्मीर  01

 10.  झारखंड  02

 11.  केरल  07

 12.  कनाटक  17

 13.  मध्य  प्रदेश  19

 14.  महाराष्ट्र

 ।

 115

 15.  मेघालय  01

 16.  एन  सी  टी  दिल्‍ली  06

 17.  नागालेण्ड  01

 18.  उड़ीसा  09

 19.  पाण्डिचेरी

 ..

 03

 20.  पंजाब  37

 21.  राजस्थान  08

 22.  तमिलनाडु  22

 23.  उत्तर  प्रदेश  100

 24.  पश्चिम  बंगाल  26

 योग  515

 आदर्श  मानदण्डों  का  उचित  अनुपालन  न  होना

 5074.  श्री  जोरा  सिंह  मान  :

 डा०  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :

 श्री  रामजी  मांझी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  कतिपय  बैंकों  से  शेयर  बाजार

 में  उनके  कारोबार  का  ब्योरा  मांगा

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  बेंकों  ने  इस  संबंध  में

 आदर्श  मानदण्डों  का  उचित  अनुपालन  नहीं  किया

 क्या  आदर्श  मानदण्डों  का  उचित  अनुपालन  नहीं  होने  के

 कारण  शेयर  बाजार  को  कोई  घाटा  हुआ

 20  2001  लिखित  उत्तर  100

 यदि  तो  तत्संबंधी  कया  है  सरकार  द्वारा

 इन  बैंकों  के  खिलाफ  क्‍या  कार्यवाही  करेने  का  प्रस्ताव

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  रोकने  के  लिए

 क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  ऋण  नीति  में

 की  गई  घोषणा  के  अनुवर्ती  उपाय  के  रूप  उसने  3

 2001  की  स्थिति  के  शेयरों/डिबेंचरों  के  बदले  में  शेयरों/डिबेंचरों

 आदि  के  साथ-साथ  अग्रिमों  में  उनके  निवेश  के  संबंध  में  101  बैंकों

 से  विस्तृत  सूचना  मांगी

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बेंकों  से  प्राप्त

 हुए  आंकड़ों  के  यह  पाया  गया  कि  कुल  बैंकों

 ने  शेयरों/डिबेंचरों  आदि  में  निवेश  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के

 मानदण्डों  की  अनुपालना  है  साथ  ही  साथ  शेयरों/डिबेंचंरों  आदि

 के  बदले  अग्रिमों  के  लिए  बैंकों  के  संबंधित  बोर्डों  द्वारा  लगाई  गई

 सीमा  की  अनुपालना  की

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  से  स्थिति  स्पष्ट

 करने  के  लिए  कहा  है  और  उनके  उत्तर  प्राप्त  होने  के  बाद  उपयुक्त

 कार्रवाई  की

 भारतीय  रिजर्व  बैंक-सेबी  तकनीकी  जिसने  12

 2001  को  अपनी  एिपोर्ट  प्रस्तुत  की  की  सिफारिशों  के  आलोक

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  शेयरों  और  अन्य  संबद्ध  निवेशों  के  बदले

 शेयरों  के  साथ-साथ  अग्रिमों  में  बैंक  के  निवेशों  के  सम्बन्ध  में

 2000  में  पहले  जारी  किए  गए  मार्गनिर्देशों  में  संशोधन  करने  का

 प्रस्ताव

 (

 भविष्य  निधि/पेंशन  योजना

 5075.  डा०  सुधा  यादव

 श्री  श्रीनिवास  पाटील  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  भविष्य  निश्चि  और  पेंशन  योजना  का  पुनर्गठन

 करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 सरकार  ने  भविष्य  निधि  और  पेंशन  संबंधी  समिति

 के  गठन  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  समिति  की  कार्यप्रणाली  क्‍या



 101  प्रश्नों  के

 वित्त  मंत्रालय  में  सज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  वर्ष  2001-2002  के  अपने  बजटीय  अभिभाषण  में

 वित्त  मंत्री  ने  वर्तमान  पेंशन  स्कीम  और  केन्द्रीय  सरकारी  सेवा

 में  ।  2001  के  बाद  आने  वालों  के  लिए  निर्धारित  अंशदान

 आधारित  नई  पेंशन  प्रणाली  का  मार्ग  प्रशस्त  करने  के  लिए  शक

 उच्चस्तरीय  विशेषज्ञ  समूह  गठित  किए  जाने  की  घोषणा  की  इस

 समूह  द्वारा  अपनी  सिफारिशें  तीन  महीने  के  अन्दर  सौंपी  जानी

 विशेषज्ञ  समूह  गंठित  करने  की  शुरू  कर  दी  गयी

 ]

 बैंकों  की  शाखाओं  का  विलय

 5076.  श्री  जयभान  सिंह  पवैया  :

 श्री  शिवराज  सिंह  चौहान

 श्री  विजय  कुमार  खंडेलवाल

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  विदेशों  में  भारतीय  बेंकों

 की  सभी  शाखाओं  के  विलय  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा

 हे

 यदि  तो  विलय  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किए  जाने  के

 विशिष्ट  कारण  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  किए  गए  निर्णय  यदि  कोई

 का  ब्योरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  ;

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 (

 पड़ोसी  देशों  के  साथ  व्यापार  और  वाणिज्य

 5077.  श्री  पी०ग्आरू  किन्डिया  ;

 श्रीमती  जसकौर  मीणा  :

 श्री  अन्नासाहेब  एमन्केਂ  पाटील  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  म्यांमार  और  चीन  जैसे  पड़ोसी

 देशों  के  साथ  देश  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  व्यापारा  और  वाणिज्य  के

 मामले  में  व्यापक  संभावनाओं  की  जानकारी  हैं

 यदि  तो  अब  तक  भारत  की  सीमा  से  व्यापार  और

 “  वाणिज्य  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं

 30  1923  लिशित  उत्तर  102

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  पूर्वोक्त  पड़ौसी  देशों  के  साथ

 कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  का  आयात-निर्यात

 क्या  सरकार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  कतिपय  क्षेत्रों  को  विशेष

 आर्थिक  जोन  घोषित  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौय  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  अपने  पड़ोसी  देशों  के

 साथ  व्यापार  एवं  वाणिज्य  का  संवर्धन  करने  के  लिए  विशिष्ट  कदम

 उठाए  गए  वाणिज्य  विभाग  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  बजटीय

 प्रावधान  का  न्यूनतम  10%  पूर्वेत्तिर  क्षेत्र  में  व्यापार  से  संबंधित  बुनियादी

 सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  इंगित  किया  जाता  आकस्मिक

 बुनियादी  सुविधा  संतुलन  योजना  के  अंतर्गत  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  व्यापार

 से  संबंधित  बुनियादी  सुविधाओं  के  विकास  तथा  निर्यातों  में  आने  वाली

 बाधाओं  को  हटाने  के  बारे  में  16  विभिन्‍न  परियोजनाओं  की  अनुमति

 प्रदान  की  गई  हैं  और  इस  उद्देश्य  के  लिए  39.92  करोड़  रुपए  की  मंजूरी

 प्रदान  की  गई  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  प्रधान  मंत्री

 की  कार्य  योजना  के  अनुसार  जोरबावतार  मोरेह

 डाकी  तथा  स्थित  चार  सीमावर्ती

 कस्बों  की  पहचान  व्यापार  से  संबंधित  बुनियादी  सुविधाओं  के  विकास

 के  लिए  की  गई  पूर्वेत्तर  क्षेत्र  में  व्यापार  संवर्धन  क्रियाकलापों

 में  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  5.00  करोड़  रुपए  क॑  आंरभिक

 अंशदान  के  साथ  एक  निर्यात  विकास  निधि  की  स्थापना  की  गई

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  सीमा  व्यापार  तथा  अंतर्देशीय  व्यापार  से  संबंधित

 मुद्दों  का  एक  कार्यदल  द्वारा  अध्ययन  किया  गया  हैं  और  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  इस  कार्यदल  की  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  की  निगरानी

 करने  के  लिए  वाणिज्य  विभाग  में  एक  अधिकार  प्राप्त  समिति  की

 स्थापना  की  गई  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  होने  वाले  निर्यातों  को  बढ़ाने

 के  लिए  वाणिज्य  विभाग  में  अलग  से  एक  प्रकोष्ठ  बनाया  गया

 वर्ष  1998-99  के  लिए  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  द्वारा  पड़ोसी  देशों

 को  किया  गया  निर्यात  तथा  वहां  से  हुआ  आयात  लिए  आंकड़े

 उपलब्ध  निम्नानुसार  रहा

 रूपए

 देश  निर्यात  आयात

 बंगलादेश  165.76  15.51

 म्यांमार  5.02  3.79

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  भारत  का  चीन  के  साथ  कोई  ओपचारिक  व्यापार

 नहीं  होता



 103  प्रश्नों  के

 प्रश्न  नहीं

 तुकदोजी  महाराज  और  गाडगे  बाबा

 पर  धारावाहिक

 5078.  श्री  दानवे  रावसाहेब  पाटील  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  द्वारा  महाराष्ट्र  के  महान  तुकदोजी  महाराज

 और  गाडगे  बाबा  के  जीवन  पर  धारावाहिक  बनाए  जाने  का  प्रस्ताव

 ह

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  को

 कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 और  धारावाहिकों  के  त्रिर्माण  सहित  दूरदर्शन  के  कार्यक्रमों  के

 मामले  प्रसार  भारती  के  कार्यक्षेत्र  के  अंतर्गत  आते  हैं  और  सरकार

 इनमें  हस्तक्षेप  नहीं  करती  ।  प्रसार  भारती  ने  सूचित  किया  है  कि

 उन्हें  तुकदोजी  महाराज  पर  धारावाहिक  बनाने  क॑  लिए  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  गाडगे  बाबा  के  बारे  में  प्रसार  भारती  द्वारा

 यह  सूचित  किया  गया  है  कि  संत  गाडगे  बाबा  पर  मराठी  में  एक

 धारावाहिक  6.1.1997  से  13.3.1997  तक  दूरदर्शन  मुम्बई  से

 साप्ताहिक  आधार  पर  प्रसारित  किया  गया  था  और  इसे  24.6.1999

 से  16.9.1999  तक  प्रायोजकता  श्रेणी  के  अंतर्गत  पुनः  प्रसारित  किया

 गया

 ओर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 कॉफी  प्रतिधारण  योजना  की  समीक्षा

 5079.  श्री  सी०  श्रीनिवासन  ;  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  द्वारा  कॉफी  प्रतिधारण  योजना  की  समीक्षा

 किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण
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 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 भारत  सरकार  ने  कॉफी  उत्पादक  देशों  के  संघ  की  कॉफी

 प्रतिधारण  योजना  में  भारत  की  भागीदारी  का  मूलरूप  से  अनुमोदन  .

 कर  दिया  इस  तथ्य  पर  विचार  करते  हुए  कि

 प्रतिधारण  योजना  को  लागू  करने  के  लिए  मुख्य  कॉफी  उत्पादक  देशों

 के  द्वाश  अब  तक  किए  गए  प्रयासों  से  कॉफी  की  बाजार  कीमतों

 पर  कोई  खास  प्रभाव  नहीं  पड़ा  भारत  सरकार  प्रतिधारण  योजना

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  वित्तीय  संसाधनों  की  वचनबद्धता  करने  से

 पहले  कॉफी  की  वैश्विक  कीमत  पर  नजदीक  से  निगरानी

 रखे  हुए

 ]

 खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम

 का  निजीकरण

 5080.  डा०  अशोक  पटेल  :  क्या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 पं
 बलादिला क्‍या  बस्तर  क्षेत्र  के  में  स्थित  निजी  क्षेत्र  के

 खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  के  निजीकरण  से  संबंधित  कोई  प्रस्ताव
 कप

 सरकार  के  पास  विचाराधीन  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना

 विनिवेश  विभाग  के  राज्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्रालय  में  राज्य

 सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य

 कार्मिक  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  सुधार

 और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण

 से  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  से  संबंधित  कुछ

 मामलों  का  समाधान  निकालने  के  बाद  भारत  क़े  खनिज  और

 धातु  व्यापार  निगम  जो  दिल्ली  में  स्थित  है  में  सरकारी  शेयर

 धारिता  को  किसी  अनुकूल  क्रेता  अनुकूल  बिक्री  के  माध्यम  मे

 26  प्रतिशत  तक  कम  करने  का  निर्णय  लिया  गया  इस  26  प्रतिशत

 में  से  16  प्रतिशत  फिलहाल  सरकार  के  पास  रहेगी  और  10

 प्रतिशत  का  उपयोग  कर्मचारी  स्टॉक  विकल्पों  ]

 को  जारी  करने  के  लिए  किया

 ]

 सहकारी  बैंक

 5081.  श्री  ७०  ब्रह्मनेया

 करेंगे

 :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
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 क्‍या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  उनके  अधिकार  क्षेत्र

 के  अधीन  कार्यरत  सभी  सहकारी  बैंकों  की  कार्यप्रणाली  की  समीक्षा

 करने  के  लिए  कहा  है

 यदि  तो  सहकारी  बैंकों  के  कार्य  संचालन  के  कौन-कौन

 से  पहलुओं  की  समीक्षा  की

 इस  सुझाव  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 रहा

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  सहकारी  बैंकों  के  काम-काज  में

 सुधार  के  लिए  कोई  सुझाव  दिए  हैं
 '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 इन  सुझावों  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 a

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  सरकार  ने  देश  में  सहकारी  ऋण  प्रणाली  का  अध्ययन

 करने  तथा  इसे  सुदृढ़  करने  के  लिए  सुझाने  हेतु  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  के  उप  गवर्नर  श्री  जगदीश  कपूर  की  अध्यक्षता  में  एक  कृतिक

 बल  की  नियुक्ति  की  कृतिक  बल  ने  2000  में  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  कृतिक  बल  की  सिफारिशें  काफी  विस्तृत

 हैं  तथा  इन  पर  राज्य  सरकारों  समेत  विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  विभिन्‍न

 मुददों  पर  कार्रवाई  की  जानी

 से  कृतिक  बल  की  सिफारिशें  भारतीय  रिजर्व

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  तथा  राज्य  सरकारों  के  साथ

 परामर्श  के  लिए  सरकार  पास  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन

 इन  सिफारिशों  पर  अंतिम  निर्णय  लिए  जाने  के  पहले  उनके  द्वारा

 दिए  गए  सुझावों  पर  विचार  किया

 कृषि  क्षेत्र  में  निवेश

 5082.  सुशील  कुमार  इन्दौरा

 श्री  नवल  किशोर  राय  ,  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  में  देश  के  कृषि  क्षेत्र  में  कुल

 पूंजी  निवेश  में  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  किए  औसत  पूंजी  निवेश  के

 हिस्से  में  तेजी  से  गिरावट  आई  है

 यदि  तो  वर्ष  1995-96  में  कृषि  क्षेत्र  में  किए  गए

 कूल  निवेश  में  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  किए  निवेश  का  प्रतिशत  कितना
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 वर्ष  1999-2000  में  कृषि  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा

 किए  गए  पूंजी  निवेश  का  प्रतिशत  कितना  और

 सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  पूंजी  निवेश  में  कमी  आने  के  क्‍या

 कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  जी  वर्तमान  कीमतों  पर  कृषि  में  कुल  निवेश

 जहां  1993-94  में  13523  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  1999-2000  2000

 में  29574  करोड़  रुपए  हो  वहीं  कृषि  में  सरकारी

 निवेश  क॑  हिस्से  की  प्रतिशतता  1993-94  में  33.03  प्रतिशत  से  घटकर

 1999-2000  में  28.79  प्रतिशत  रह  गई

 कृषि  में  सरकारी  निवेश  में  कमी  मुख्यतया  संसाधनों  को

 परिसम्पत्तियों  के  सृजन  की  अपेक्षा  खाद्य  ऋण

 और  अन्य  कृषि  निविष्टियों  के  लिए  सब्सिडियों  के  रूप  में  चालू

 व्यय  में  लगाने  के  कारण

 बैंकों  .  का  लाभ/घाटा

 5083.  श्री  तूफानी  सरोज  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 सरकारी  क्षेत्र  के  ब्रेंकों  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 हुए  लाभ/घाटों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  इन  बैंकों  की  एक  लाख  करोड़  रुपए  की  राशि

 ऋणकर्ताओं  पर  बकाया  है

 क्या  सरकार  ने  बकाया  ऋण  राशि  की  वसली  करने  के

 बजाए  इन  शशियों  को  आस्तियाँਂ  घोषित  कर  दिया

 ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 वर्ष  1997-1998,  1998-1999  और  1999-2000  के  लिए

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  बेंक-वार  लाभ/हानि  की  स्थिति  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  पूंजी  आय

 की  आस्ति  वर्गीकरण  और  प्रावधान  संबंधी  आवश्यकताओं  के

 संबंध  में  जारी  विवेकपूर्ण  मानदण्डों  के  अनुसार  अवमानक

 संदिग्ध  आस्तियों  और  घाटे  वाली  आस्तियों  के  रूप  में  वर्गीकृत  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  की  अग्रिम  राशियों  को  अनुपयोज्य  आस्तियों  के  रूप

 में  वर्गीकृत  किया  जाता  भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  पास  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  31  2000  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  की  कुल  अनुपयोज्य  आस्तियां  53294  करोड़  रुपए
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 जो  उनकी  कुल  अग्रिष  राशि  का  14%  इन  खातों

 से  वसूलियों  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे

 विवरण

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंक  -
 शुद्ध  लाभ/हानि  की  स्थिति

 बैंक  का  नाम

 द

 31.3.1998  31-3.1999  31.3.2000

 की  स्थिति  की  स्थिति  की  स्थिति
 ह

 1  2  3  4

 भारतीय  स्टेंट  बैंक  1861-20  1027-80  2051.55

 स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  90.48  91.88  120.42

 एंड  जयपुर

 स्टेट  ब्रेक  आफ  हैदराबाद  97.12  111.53  127.80

 स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  27.71  31.04  45.25

 स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  50.54  33.58  48.24

 स्टेट  बेंक  आफ  पटियाला  143.01  101.20  130.69

 स्टेट  बेंक  आफ  सोरप्ट  126-41  25.36  88.79

 स्टेट  बैंक  आफ  63.30  43.27  66-44

 इलाहाबाद  बैंक  129.21  135.00  69.44

 आन्ध्रा  बेंक  75.25  90.04  120.59

 बैंक  आफ  458.73  421.44  502.77

 बैंक  आफ  इंडिया  364.51  201.14

 बैंक  आफ  महाराष्ट्र  59.26  51.89  90.14

 केनरा  बेंक  203.02  225.06..  236.05

 सेन्ट्ल  बैंक  आफ  इंडिया  174.89  146.25  180.69

 कार्पोरेशन  बैंक  166.87  192.03  232.44

 देना  बैंक  705.04  110.09  62.87

 इंडियन  बैंक  -301.50.  -778.50.  -426.97

 इंडियन  ओवरसीज  बेंक  113.06  55.34  40.34

 ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  210.00  230.12  278.62

 पजाब  एंड  सिंध  बेंक  65.09  60.45  61.44

 477.35 पंजाब  नेशनल  बेंक  325  48
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 1  2  3  4

 सिंडिकेट  बैंक  82.66  142.58.  ..  215.65

 यूको  बैंक  -96-22  ~67.77  36.64

 यूनियन  बैंक  आफ  250.10  160.22  101.24

 युनाइटेड  बैंक  आफ  9.62  14.70  31.36

 विजया  बैंक  23.31  30.23  52.84

 गेहूं  और  धान  की  खरीद  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्य  पर  न  किया  जाना

 5084.  श्री  प्रहलाद  सिंह  पटेल  ;  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  को  गेहूँ  और  धान  को  अतिरिक्त  पैदावार

 होने  के  कारण  इनकौ  खरीद  समर्थन  मूल्य  पर  न  किए  जाने  की

 शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 क्या  राज्य  सरकारें  गेहूँ  और  धान  की  खरीद  समर्थन  मूल्य

 पर  करने  में  सहयोग  कर  रही  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  :  और  सरकार  को  गेंहूं

 तथा  धान  का  अधिशेष  उत्पादन  होने  के  साथ  उनकी  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्यों  पर  वसूली  न  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त

 नहीं  हुई  खरीफ  तथा  रबी  विपणन  मौसम  2000-0  के  दौरान

 114.24  लाख  टन  धान  तथा  163.55  लाख  टन  गेहूं  की

 वसूली  की  गई

 और  राज्य  सरकारें  समर्थन  मूल्य  पर  गेहूं  तथा  धान

 की  वसूली  के  कार्य  में  सभी  प्रकार  से  सहयोग  कर  रही  खरीफ

 तथा  रबी  विपणन  मौसम  2000-01  के  दौरान  हुई  कल  वसूली  में

 से  राज्य  सरकारों  द्वारा  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  एजेंसियों  के

 जरिये  73.30%  धान  तथा  78.91%  गेहूं  की  वसूली  की  गई

 भारत-अमेरिकी  व्यापार  परिषद  की  बैठक

 5085.  श्री  रामशेठ  ठाकुर  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  भारतीय  उद्योग  परिसंघ  द्वारा  नई  दिल्ली  में  5

 2001  को  भारत-अमेरिका  व्यापार  परिषद्‌  बैठक  आयोजित  की

 गई

 यदि  तो  इस  बैठक  का  नतीजा  क्‍या

 क्या  भारत-अमेरिकों  व्यापार  परिषद्‌  के  अध्यक्ष  और  भारतीय

 उद्योग  परिसंघ  के  महानिदेशक ने  द्विपक्षीय  व्यापार  और  व्यापारिक  सहयोग

 के  संबंध  में  सूचना  के  आदान-प्रदान  के  लिए  किसी  समझौता  ज्ञापन

 पर  हस्ताक्षर  किये

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  और

 अमेरिका  और  भारत  द्वारा  किन-किन  क्षेत्रों  में  सहयोग

 आर  द्विपक्षीय  व्यापार  किया

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 भारत  अमेरिका  व्यापार  परिषद्‌  नई  दिल्ली  में

 कोई  बैठक  नहीं  हुई  भारतीय  उद्योग  परिसंघ  के  महानिदेशक

 और  भारत-अमेरिका  व्यापार  परिषद  के  अध्यक्ष  ने  दिनांक  5.3.2001

 को  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  जिसमें  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  निम्नलिखित  पर  सहमति  हुई

 -  द्विपक्षीय  व्यापार  और  व्यापारिक  सहयोग  के  संबंध  में  नियमित

 रूप  से  सूचना  का

 -.  अमरीका  और  भारत  में  व्यापारिक  वर्ग  और  सरकार  के

 प्रतिनिधियों  के  बीच  व्यक्तिगत  संपर्क  को  सरल

 -  दोनों  संगठनों  के  सदस्यों  क॑  बीच  दौरे  तथा

 सम्मेलनों  और  सेमिनारों  जो  भी  जरूरी  हो  के

 आयोजन  को  सुविधाजनक

 -  संबंधित  संवर्द्धनात्मक  कार्यकलापों  व्यापार

 को  समर्थन

 बैंकों  की  और  क्रेडिट  कार्ड

 5086.  श्री  एन०  जाार्दन  रेड्डी

 श्री  अधीर  चौधरी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 .  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  5  200  के  स्टेट्समेनਂ

 में  वल्नरेबल  ट्‌  साइबर  टाइम्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 क्री  ओर  आकृष्ट  किया  गया  है

 :.  यदि  तो  क्‍या  साफ्टवेयर  विशेषज्ञों  ने  और

 क्रेडिट  कार्ड  सुविधाओं  के  साइबर  अपराध  प्रवण  होने  के  विषय  में

 चिन्ता  जताई  है
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 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  उपचारात्मक॑

 कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  एटीएम  तथा  क्रेडिट  कार्ड  की  संवेदनशीलता

 पर  जताई  गई  चिन्ता  को  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  नोट  कर  लिया

 और  ग्राहक  संबद्ध  सुविधाओं  के  लिए  सूचना  प्रौद्योगिकी

 की  अभी  तक  भारत  में  अधिक  व्यापक  प्रयोग  नहीं  हुआ  एटीएम

 तथा  क्रेडिट  कार्ड  कुछ  शहरी  केन्द्रों  तक  ही  सीमित  हैं  और  वे  गहन

 सुरक्षा  के  अध्यधीन  अभी  तक  वे  सतत्‌  सक्रिय

 नहीं  हैं  और  कार्ड  सचयी  मूल्य  के  लिए

 है  या  पूर्व  निर्धारित  सीमाओं  तक  ही

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  एटीएम  ओर

 क्रेडिट  कार्ड  के  प्रयोग  के  आवश्यक  दिशा-निर्देश  जारी  कर

 दिए  गए

 का  विनिवेश

 5087.  श्री  नेरश  पुगलिया  :  क्या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारत  के  नियंत्रक  ओर  महालेखा  परीक्षक  से

 को  51  प्रतिशत  इक्विटी  का  विनिवेश  स्टेरलाइट  इन्डस्ट्रीज  को  किए

 जाने  की  लेखा  परीक्षा  करने  के  लिए  कहा  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 नियंत्रक  और  महालेखाः  परीक्षक  की  रिपोर्ट  कब  तक  मिल

 जाने  की  संभावना

 विनिवेश  विभाग  के  राज्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्रालय  में  राज्य

 सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य

 कार्मिक  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  सुधार

 और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण

 और  विनिवेश  विभाग  के  अनुरोध  पर  नियंत्रक

 तथा  महालेखा  प्रत्येक  विनिवेश  का  विस्तृत  लेखा  परीक्षण

 करने  पर  सहमत  हुए  बालकों  का  लेखा  परीक्षण  नियंत्रक  तथा

 महालेखा  परीक्षक  द्वारा  पहले  ही  आरंभ  किया  जा  चुका

 नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  से  कब  तक  एिपोर्ट  प्राप्त

 होगी  इस  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  नियंत्रक  तथा  महालेखा

 परीक्षक  से  पहले  लेखा-परीक्षण  करने  और  विनिवेश  पर  रिपोर्ट

 कम-से-कम  समय  में  प्रस्तुत  करने  पर  विचार  करने  का  अनुरोध

 किया



 राज्य  सरकारों  के  लंबित  प्रस्ताव

 5088.  डा०  बलिराम

 श्री  जय  प्रकाश

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  की  अनेक  परियोजनाएं  उनके

 मंत्रालय  के  पास  अनुमोदन  के  लंबित  पडी  हैं

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  राज्यवार  ब्योरा  -  क्‍या

 दा
 श

 ये  परियोजनाएं  किस  तारीख  से  लंबित  हैं  और  इनमें  से

 प्रत्येक  परियोजना  को  अनुमानित  लागत  कितनी

 उक्त  परियोजनाओं  को  कब  तक  मंजूरी  दिए  जाने  की

 संभावना  और

 इन  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दिए  जाने  में  विलंब  के  क्‍या

 कारण

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 इस  मंत्रालय  में  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  कोई  भी  परियोजना

 ओद्योगिक  लाइसेंस  की  मंजूरी  के  लिए  लंबित  नहीं  पड़ी

 से  प्रश्न  नहीं

 (

 विदेश  दौरा

 5089.  श्री  माधवराव  सिंधिया

 श्रीमती  रेणूका  चौधरी

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  उन्होंने  इस  वर्ष  मार्च  के  दूसरे  सप्ताह  में  जर्मनी  का

 दौरा  किया

 यदि  तो  उनके  दौरे  के  मुख्य  उद्देश्य  क्या  और

 उनकी  यात्रा  के  दोरान  क्‍या  उपलब्धियां

 वित्त  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 ओर  वित्त  मंत्री  एशियाई  पैसिफिक  बिजनेस  ऐसोसिएशन

 हमबर्ग  के  अध्यक्ष  के  निमंत्रण  पर  इसके  मुख्य  अतिथि

 एवं  मुख्य  वक्ता  के  रूप  में  9  2001  को  एक  दिन  के  लिए
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 जर्मनी  में  ओएवी  एक  प्रतिष्ठित  जर्मन  व्यापारिक  सघ  है  जो  विशेष

 रूप  से  जर्मी  और  एशियाई  देशों  के  बीच  आर्थिक  एवं  वाणिज्यिक

 सहयोग  को  बढ़ाने  में  लगा  हुआ  है  और  जर्मनी  तथा  पड़ोसी  यूरोपीय

 समुदाय  देशों  में  भारत  के  लिए  समर्पित  संवर्धनात्मक  क्रियाकलापों

 का  समर्थन  करता

 वास्तव  में  वित्त  मंत्री  सबसे  पहले  गर-जर्मन  प्रतिप्ठित  व्यक्ति

 *  थे  जिन्हें  एशियाई  पैसिफिक  बिजनेस  ऐसोसिएशन  में  माननीय

 अतिथि  एवं  मुख्य  वक्ता  के  रूप  में  आमंत्रित  किया  गया  जर्मन

 व्यापार  एवं  उद्योग  द्वारा  भारत  को  दिए  जा  रहे  महत्व  को  लीव्समहल

 सशक्त  रूप  से  प्रदर्शित  करता  जैसी  आशा  की  गई  वित्त

 मंत्री  के  दोरे  से  ओएवी  के  सदस्यों  और  अन्य  भाग  लेने  वालों  के

 बीच  अत्यधिक  रुचि  को  बढ़ावा  पहली  बार  इस  कार्यक्रम

 में  पूर्णकूप  से  भारत  के  प्रति  ध्यान  केन्द्रित  किया  भारत  को

 अर्थव्यवस्था  में  तेजी  से  हो  रहे  विकास  एवं  उदारीकरण  के

 संबंध  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  की  गई  अभिव्यक्ति  से  भारत  और  जर्मनी

 के  बीच  व्यापार  एवं  आर्थिक  संबंधों  में  तेजी  आने  की  आशा

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  निरीक्षण

 5090.  श्री  चन्द्रनाथ  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  वित्तीय  संस्थाओं  के  निरीक्षण

 के  समय  केन्द्रीय  बैंक  के  दलों  द्वारा  पालन  किए  जाने  हेतु  निर्धारित

 प्रक्रिया  में  कुछ  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किए  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  परिवर्तन  इस  कार्य  में  कितने  सहायक

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 वित्तीय  संस्थाओं  कं  निरीक्षण  की  संशोधित  पद्धति  में

 निम्नलिखित  शामिल

 (1)  निरीक्षण  दल  की  सूचना  अपेक्षा  वित्तीय  संस्थाओं  को

 निरीक्षण  प्रारम्भ  करने  से  कम  से  कम  एक  माह  पूर्व

 सूचित  की

 (2)  निरीक्षण  प्रारम्भ  करने  से  पूर्व  वित्तीय  संस्था  के  प्रबन्धन

 को  अनुरोध  किया  जाएगा  कि  वे  निरीक्षण  दल  को  वित्तीय

 संस्थाओं  के  अपने  जोखिम  पहलुओं  के  परिप्रेक्ष्य  और  जिस

 तरीके  से  इन  जाखिमों  का  गत  वर्षों  में  पता  लगाया  गया

 ओर  इस  संबंध  में  वित्तीय  संस्थाओं  की  भविष्य  की  रणनीति

 क्या
 को  प्रस्तुत
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 (3)  निरीक्षण  के  दौरान  निरीक्षण  दल  आंतरिक  और  बाहय  लेखा

 परीक्षकों  से  उनके  कार्य  क्षेत्र  और  उनकी  लेखा  परीक्षा

 के  परिणामों  का  मूल्याकंन  करने  के  लिए  निरीक्षण

 की  समाप्ति  पर  प्रधान  निरीक्षण  अधिकारी  अपने  दल  के

 सदस्यों  सहित  वित्तीय  संस्था  की  लेखा  परीक्षा  समिति  तथा

 इसके  साथ-साथ  मुख्य  कार्यपालक  अधिकारी  के

 यदि  आवश्यक  निरीक्षण  की  मुख्य  उपलब्धियों  पर

 विचार-विमर्श  करने  के  लिए

 (4)  निरीक्षण  दल  द्वारा  वित्तीय  संस्थाओं  के  प्रबन्धन  के  समक्ष

 सांविधिक/बाहय  लेखा  परीक्षकों  के  साथ  विषयपरक  और

 व्यक्तिपक  कारकों  के  कारण  प्रावधान  सम्बन्धी  कमियों

 पर  विचार-विमर्श  करने  की  एक  प्रणाली  भी  अपनाई

 आशा  की  जाती  है  कि  उपर्युवत  प्रक्रिया  से  बेहतर  समय

 प्रबन्धन  और  निरीक्षण  प्रक्रिया  की  कुशलता  सुनिश्चित  इसके

 अतिरिक्त  इससे  पारदर्शिता  बढ़ाने  और  व्यक्तिपकता  के  घटक  को

 कम  करने  में  भी  सहायता

 ऋण  का  पुनर्भुगतान

 5091.  श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 31  2000  और  1999  को  निगमित  क्षेत्र  पर  राष्ट्रीयकृत

 ब्रैंकों  के ऋण  की  कितनी  राशि  पुनर्भुगतान  के  लिए  बकाया

 वर्ष  1999-2000  और  2000-2001  के  दौरान  पुनर्भुगतान

 की  जाने  वाली  ऋण  की  ऐसी  कितनी  राशि  को  बटटे  खाते  में  डाला

 गया  और  बटूटे  खाते  डाली  गई  ऋण  की  राशि  का  क्षेत्रवार  ब्योरा

 क्या  है  और  इस  राशि  को  बटटे  खाते  डाले  जाने  के  क्‍या  कारण

 और हा पा

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  बटटे  खाते  डाला  गया  कृषि

 क्षेत्र  पप  बकाया  ऋण  तुलनात्मक  रूप  से  कूल  कितना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध  होने

 शीघ्र  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी

 होटलों  और  रेस्तराओं  पर  आयकर

 विभाग  द्वारा  तलाशी

 5092.  श्री  तिरुनावकरसू  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्‍या  आयकर  विभाग  ने  होटलों  और  रेस्तराओं  द्वारा  बडे

 पैमाने  पर  आयकर  अपवंचन  का  पता  लगाने  के  लिए  वर्ष  2000
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 में  दिल्‍ली  के  कुछ  होटलों  और  रेस्तराओं  के  परिसरों  की  गहन  तलाशी

 ली

 यदि  तो  जिन  होटलों  और  रेस्तराओं  की  तलाशी  ली

 गई  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  आयकर  विभाग  द्वारा  जब्त  किए  गए  कागजातों  से

 यह  पता  चलता  कि  इन  होटलों  और  रेस्तराओं  ने  करोडों  रुपये

 के  आयकर  का  भुगतान  नहीं  किया

 यदि  तो  इन  होटलों  और  रेस्तराओं  द्वारा  पिछले  तीन

 वर्षों  के दौरान  आयकर  की  कुल  कितनी  राशि  का  भुगतान  न  किए

 जाने  का  अनुमान  और

 यदि  तो  इन  होटलों  और  रेस्तराओं  से  कल  कितनी

 बसूली  की

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी

 और  वित्त  वर्ष  1999-2000  और  2000-2001  के  दोरान

 तीन  होटलों/रेस्तराओं  के  बारे  में  तलाशियां  ली  गई  थीं  और  उनके

 विवरण  निम्नानुसार  हैं

 :

 होटल/रेस्तरां  का  नाम  मेसर्स  बीकानेर  वाला  समूह

 तलाशी  की  तारीख  9.3.2000

 कुल  जब्ती  35.39  लाख  रुपये

 होंटल/रेस्तरां  का  नाम  मेसर्स  एवरग्रीन  स्वीट  हाऊस

 तलाशी  की  तारीख  3.11.2000

 कल  जब्ती  ह॒  :  20.57  लाख  रुपये

 होटल/रेस्तरां  का  नाम  मेसर्स  सुनेयर  होटल

 तलाशी  की  तारीख  21.11.2000

 कल  जब्ती  267.41  लाख  रुपये

 से  मैसर्स  बीकानेर  वाला  समूह  के  मामले  में  तलाशी

 और  परिणामी  जांच  के  183  लाख  रुपये  छिपायी  गई

 आय  का  अनुमान  लगाया  गया  इस  समृह  ने  अब  तक  1.08  ,20.000/  -

 रुपये  के  कर  का  भुगतान  किया  अन्य  दो  मामलों  में  जांच  कार्य

 प्रगति  पर
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 आयकर  अधिनियम  के  अध्याय  के  अंतर्गत  लेखा-बाहय

 आय  पर  कर  लगाने  के  लिए  सभी  मामलों  में  कार्रवाइयां  प्रारंभ  की

 जा  रही

 कांडला  स्थित  मुक्त  पत्तन  के  तबाह  होने  से

 निर्यात/आयात  पर  प्रभाव

 5093.  श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :  क्‍या  वाणिज्य  और

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कांडला  और  पारादीप  स्थित  मुक्त  पत्तन-पास
 के

 चक्रवात  के  कारण  तबाह  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  देश  के  आयात/निर्यात

 पर  बहुत  अधिक  प्रतिकूल  प्रभाव  पडा

 यदि  तो  कया  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  गयां

 तबाही  के  कारण  देश  को  राजस्व  और  विदेशी  मुद्रा  की

 कुल  कितनी  हानि  हुई  और

 इस  हानि  की  भरपाई  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  उपाय

 किए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 चक्रवात  के  बाद  पारादीप  और  कांडला  पत्तनों  पर  अंतर्राष्ट्रीय

 व्यापार  में  कोई  कमी  नहीं  आई  वर्ष  1998-99  के

 बाद  जिसने  1998  में  पत्तन  को  प्रभावित  की  शेष  अवधि

 में  कांडला  पत्तन  पर  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  1997-98  की  उसी  अवधि

 की  तुलना  में  1.54%  की  वृद्धि  पारादीप  पत्तन  जिस  पर  अक्तूबर

 1999  में  चक्रवात  आया  में  1999  से  2000  के

 दौरान  1998-99  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार

 में  18.36%  मूल्य  के  में  वृद्धि

 भविष्य  में  ऐसी  आपदाओं  के  प्रतिकूल  प्रभाव  को  कम

 करने  के  लिए  पत्तनों  की  आपदा  प्रबंधन  योजनाओं  को  अद्यतन  बनाया

 जा  रहा  है  और  संचार  एवं  चेतावनी  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाया  जा

 रहा  सामान्य  कार्गों  को  हैंडिल  करने  के  लिए  चार  अतिरिक्त

 पोतकक्षों  का  कांडला  पत्तन  पर  निर्माण  किया  जा  रहा  है

 तथा  पुराने  उपकरणों  को  बदलने  के  उपाय  भी  किए  गए

 पारादीप  पत्तन  पर  850  करोड़  रुपए  की  लागत  से  यांत्रिक  कोल

 हैंडलिंग  प्रणाली  की  स्थापना  की  गई  दो  क्लीयर  कार्गों  बर्थो

 का  भी  निर्माण  किया  जां  रहा

 टाइटेनियम  डाइऑक्साइड  पिगमेंट  का  पाटन

 5094.  श्री  वी०एस०  शिवकुमार  :  कया  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  कुछ  बहुराष्ट्रीय

 कम्पनियां  भारतीय  बाजार  को  कम  मूल्य  पर  टाइटेनियम  डाइआक्साइड

 पिगमेंट  से  पाट  रही  हैं  जिसके  कारण  देश  में  टाइटेनियम  डाइआक्साइड

 पिगमेंट  का  -  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़

 रहा

 ह

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  द्वारा  टाइटेनियम  डाइआक्साइड

 पिगमेंट  पर  आयात  शुल्क  बढ़ाए  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  घरेलू  कम्पनियों  का  संरक्षण  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 घरेलू  उद्योग  द्वागा  आज  की  तारीख  तक  पाटनरोधी

 एवं  संबद्ध  शुल्क  महानिदेशालय  को  निर्धारित  प्रपत्र  में  कोई  याचिका

 दायर  नहीं  की  गई  है  जिससे  कि  निर्दिष्ट  प्राधिकारी  टिटेनियम

 डाइआक्साइड  पिगमेंट  के  आयात  पर  पाटनरोधी  शुल्क  लगाने  के  लिए

 जांच  शुरू  कर

 नई  राष्ट्रीय  प्रसारण  और  सूचना  संबंधी  नीति

 5095.  श्री  दिलीपकुमार  मनसुखलाल  गांधी  :  क्‍या  सूचना  और

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  नई  राष्ट्रीय  प्रसारण  और  सूचना

 नीति  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  कब  तक

 बनाए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 प्रश्न  नहीं

 चूंकि  प्रौद्योगिकी  विकास  के  कारण  सूचना  प्रौद्योगिक॑

 और  सूचना  प्रौद्योगिकी  में  अभिसरण  हो  रहा  है  वर्तमान  :

 एक  पृथक  सूचना  और  प्रसारण  नीति  बनाना  आवश्यक  नहीं  समा

 गया

 लेवी  चीनी  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 5096.  श्री  ए०  नरेन्द्र  :  क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिः

 वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  हाल  ही  में  लेवी  चीनी  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इसमें  परिवहन  और  सम्हलाई  प्रभार

 की  प्रतिपूर्ति  भी  शामिल

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 -:
 सरकार  राज्य  एजेंसियों  को  इसकी  प्रतिपूर्ति  किस  प्रकार

 करने  का  विचार  रखती

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीरीम  :  और  विशेषज्ञ  निकाय

 द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  भारत  सरकार  प्रत्येक  चीनी

 मौसम  के  लिए  लेवी  चीनी  के  जोनल  निकासी  मूल्यों  की  घोषणा

 करती  वर्तमान  चीनी  मौसम  2000-01  के  लिए  लेवी  चीनी  के

 जोनल  निकासी  मूल्य  भारत  सरकार  द्वारा  31.1.2001  को  अधिसूचित

 किये  गये  हैं  तथा  ये  संलग्न  विबरण  में  दिये  गए

 से  लेवी  चीनी  के  निकासी  मूल्यों  के  निर्धारण  में

 लेवी  चीनी  की  ढुलाई  के  लिए  ढुलाई  तथा  हैंडलिंग

 प्रभार  शामिल  नहीं  किये  जाते  फैक्ट्री  के  द्वार  से  रेलवे

 स्टेशन  तक  पांच  किलोमीटर  की  दूरी  तक  लेवी  चीनी  की  ढुलाई

 के  लिए  लेवी  चीनी  के  मूल्यों  में  1.57  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर

 ।  जाती  जहां  यह  दूरी  5  किलोमीटर

 स्थिति  में  1.57  रुपये  की  उक्त  धनराशि

 के  अलावा  0.13  रुपये  प्रति  किलोमीटर  की  दर  से  अतिरिक्त  धनराशि

 भी  दी  जाती  इसके  राज्य  की  उठान  एजेंसियों  को  मार्जिन

 दिया  जाता  है  जिसमें  अन्य  प्रभारों  के  साथ-साथ  ढुलाई  तथा  हैंडलिंग

 प्रभार  कवर  होते  खर्चो  के  लेखा  परीक्षित  आंकड़ों  के  आधार

 पर  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  इस  मंत्रालय  द्वारा  मार्जिनों

 में  आवधिक  रूप  से  संशोधन  किया  जाता

 विवरण

 चीनी  मौसम  2000-2001  को  लिए  लेवी  चीनी

 को  निकासी  मूल्य

 (रुपये/क्विटल)

 जोन  मौसम

 ः
 2  3

 पंजाब

 हरियाणा
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 1  2  3

 3.  राजस्थान  1210.14

 4.  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  1135.75

 5.  मध्य  उत्तर  प्रदेश  1160.81

 6.  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  1263.48

 है  उत्तर  बिहार  1165.24

 8.  दक्षिण  गुजरात  1104.90

 9.  सौराष्टर  1130.92

 10...  मध्य  प्रदेश  1265.34

 11...  मध्य  महाराष्ट्र  1119.42

 12.  दक्षिण  महाराष्ट्र  1169.54

 13.  उत्तर  महाराष्ट्र  1186.40

 14.  उत्तर-पश्चिमी  कर्नाटक  1190.72

 15.  शेष  कर्नाटक  1147.24

 16.  आंत्र  प्रदेश  1239.02

 17.  तमिलनाडु  तथा  पांडिचेरी  1220.49

 18...  असम/पश्चिम  बंगाल/उडीसा/नागालैंड  1171.63

 19...  केरल/गोबा/तटीय  कर्नाटक  1283.56

 हाट  रोल्ड  क्वायल्स  का  आयात

 5097.  श्री  दह्याभाई  वललभभाई  पटेल  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  पाटनरोधी  निदेशालय  ने  हाट  रोल्ड  क्वायल्स  उत्पादकों

 द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  याचिका  को  इस  आधार  पर  अस्वीकार  कर

 दिया  कि  यह  पाटनरोधी  कार्यवाही  शुरू  करने  को  भी  न्यायोंचित  नहीं

 ठहराती

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  विदेश  व्यापार  महानिदेशालय

 की  अधिसूचना  संख्या  44  दिनांक  14  1999  के  माध्यम  से

 हाट  रोल्ड  क्वायल्य  के  आयात  पर  शुल्क  इतर  अवरोध  लगाते  समय

 पाटनरोधी  निदेशालय  को  नजरअंदाज  करने  को  किस  प्रकार  न्यायोचित

 ठहराया  और
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 सरकार  द्वारा  विदेश  व्यापार  महानिदेशालय  की  अधिसूचना

 संख्सा  44  से  लौह  इस्पात  उत्पादों  का  लोप  करने  और  हाट  रोल्ड

 क्वायल्स  के  आयात  हेतु  वास्तविक  प्रयोकताओं  को  लाइसेंस  जारी  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  पाटनरोधी

 एवं  संबद्ध  शुल्क  महानिदेशालय  ने  दिनांक  18.11.98

 को  कजाकिस्तान  और  उक्रेन  से  एचआर  कॉयल  के  आयात

 के  खिलाफ  पाटनरोधी  शुल्क  लगाने  की  सिफारिश  की  थी  और  केन्द्र

 सरकार  ने  27.11.98  को  उक्त  शुल्क  लगा  दिया  दक्षिण

 दक्षिण  चीन  और  आस्ट्रेलिया  से  एचआर  कॉयल

 के  खिलाफ  1999  में  एक  और  आवेदन  प्राप्त  हुआ  था  लेकिन  इस

 मामले  को  शुरू  नहीं  किया  गया  था  क्‍योंकि  यह  पूर्णतः  प्रलेखित

 याचिका  नहीं  थी  और  विदेशी  वस्तुओं  के  घरेलू  उद्योग  को

 हुई  क्षति  और  उन  दोनों  के  बीच  कारणात्मक  संबंध  को  स्थापित

 करने  के  पर्याप्त  साक्ष्य  नहीं

 और  भारत  में  131  मदों  के  आयात  को  दिनांक

 24.11.2000  की  अधिसूचना  सं०  44  के  द्वारा  भारतीय  मानक  ब्यूरो

 द्वारा  यथा-विनिर्दिप्ट  गुणवत्ता  मानकों  के  अनिवार्य  अनुपालन  के  अधीन

 रखा  गया  यह  शर्त  इसलिए  लगाई  गई  थी  क्‍योंकि  घरेलू  उत्पादकों

 को  पहले  से  ही  इन  मानकों  के  अनुपालन  के  अधीन  रखा  गया

 गुणवत्ता  मानक  राष्ट्रीय  कार्यवाही  के  आधार  पर  लागू  किए  जाते

 हैं  और  इन  मदों  को  या  तो  हटाने  या  इस  आधार  पर  आयात

 लाइसेंस  जारी  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  जोकि  निर्दिष्ट  गुणवत्ता

 मानकों  के  अनुरूप  नहीं

 बैंकों  का  ऋण  जमा  अनुपात

 5098.  श्री  केग्पी०  सिंह  देव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सही  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न

 राज्यों  में विशेषकर  उड़ीसा  में  वाणिज्यिक  बैंकों  में  ऋण  जमा  अनुपात

 के  बीच  भारी  अंतर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके

 क्या  कारण  और

 उड़ीसा  और  अन्य  राज्यों  में  वाणिज्यिक  बैंकों  में  ऋण

 जमा  अनुपात  के  बीच  के  अंतर  को  पाटने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  पिछले  तीन  वर्ष  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  के ऋण-जमा

 अनुपात  सहित  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  का  राज्य-वार  ऋण-जमा

 अनुपात  संलग्न  विवरण  दिया  गया  बैंकों
 का  ऋण-जमा  अनुपात

 ~
 अलग-अलग  राज्यों  में  अलग-अलग  किसी  राज्यक्षेत्र  में  ऋण
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 का  प्रवाह  पर्याप्त  आधारिक  सुविधाओं  की  क्षेत्र  की  ऋण

 खपत  मझोले  और  बडे  उद्योगों  के  उपयुक्त  ढंग  से

 विकसित  विपणन  .
 निविश  के  लिए  सहायक

 क्षेत्र  में कानून  और  व्यवस्था  की  बैंक  की  देय

 राशियों  की  संतोषजनक  वसूली  स्थिति  आदि  जैसे  विभिन्‍न  मदों  पर

 निर्भः  करता

 जैसाकि  नीचे  दर्शाया  गया  हैं  ऋण  के  प्रवाह  में  वृद्धि

 के  लिए  बैंक  विभिन्‍न  मदों  पर  निर्भर  करता  है  :-

 (1)  वार्षिक  ऋण  योजनाएं  प्रत्येक  जिले  के  लिए

 प्रत्येक  वर्ष  तैयार  की  जाती  हैं  और  उनके  क्रियान्वयन

 की  निगरानी  अग्रणी  बैंक  योजना  के  अन्तर्गत  विभनन्‍न

 अर्थात्‌  ब्लाक  स्तर  पर  ब्लाक  स्तर  बैंकर्स  जिला

 स्तर  पर  जिला  परामर्शदाता  समिति  और  राज्य  स्तर  पर

 राज्य  स्तरीय  बैंकर्स  समिति  द्वारा  की  जाती

 (2)  कम  ऋण-जमा  अनुपात  के  कारणों  की  जांच  करने  और

 उसमें  सुधार  के  उपाय  सुझाने  के  लिए  भारतीय  रिज्व  बैंक

 ने  कुछ  राज्यों  में  कृतिक  बलों  की  नियुक्ति  की

 इन  कृतिक  बलों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन

 एक  निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  और  इस  संबंध  में

 हुई  प्रगति  की  राज्य  स्तरीय  बैंकर्स  समितियों  द्वारा  निगरानी

 की  जा  रही

 (3)  प्रामीण  क्षेत्रों  में  आधारभूत  परियोजनाओं  के  विकास  के

 लिए  राज्य  सरकारों  को  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए  राष्ट्रीय

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  ग्रामीण  आधारिक  विकास

 निधि  की  स्थापना  की

 की  जाती  है  कि  इन  उपायों  से  बैंक  ऋण  के

 प्रवाह  में  वृद्धि  होगी  और  बैंकों  के  ऋण-जमा  अनुपात  में  सुधाः

 विवरण

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  का  ऋण  जमा  अनुषात

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  मार्च  मार्च  मार्च

 1998.  1999  2000

 tT.  2  3  4  सि

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  72.1  68.5  63.6

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  13.1  14.1  16.6
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 ।  2  3  4  5

 3.  असम  32.9  31.5  31.5

 4...  बिहार  27.5  25.2  22.5

 5.  गोवा  24.6  25.0  24.2

 6  गुजरात  48.2  48.9  49.8

 7.  हरियाणा  42.9  42.2  41:4

 8.  हिमाचल  प्रदेश  21.6  22.0  22.9

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  37.4  38.7  40.5

 10.  कर्नाटक  68.2  64.5  61.0

 ।.  केरल  44.3  41.1  42.3

 12.  मध्य  प्रदेश  51.4  48.4  49.2

 13.  महाराष्ट्र  72.3  72.8  83.8

 14.  मणिपुर  58.8  41.7  36.4

 15.  मेघालय  15.2  16.7  15.7

 16.  मिजोरम  23.2  20.6  24.3

 17.  नागालेण्ड  18.3  15.7  15.4

 18.  रा०  रा  क्षेत्र  दिल्‍ली  61.9  73.6  76.9

 19.  उड़ीसा  45.2  42.5  39.8

 20.  पंजाब  38.6  38.7  39.1

 21.  राजस्थान  47.4  45.1  46.7

 22.  सिक्किम  20.7  20.0  13-8

 23.  तमिलनाडु  96.1  93.0  88.0

 24.  त्रिपुरा  34.0  29.4  25.8

 25.  उत्तर  प्रदेश  28.6  27.2  27.5

 26.  प०  बंगाल  46.1  43.8  45.2

 27.  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समूह  15.1  16.6  16.8

 28.  चंडीगढ़  58.0  83.8  52.6
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 29.  दादरा  एवं  नागर  हवेली  21.4  21.3  शक

 30.  दमन  एवं  दीव  20.6  17.6  15.8

 31.  लक्षद्वीप  9.9  हक  7.7

 32.  पांडिचेरी  35.9  33.8  32.8

 अखिल  भारत  55.5  55.5  57.1

 ]

 नमक  उद्योगों  का  अंतरण

 5099.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्‍या  भारी  उद्योग  और  लोक

 उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 केन््र  सरकार  द्वारा  राजस्थान  को  अंतरित  नमक  उद्योगों

 के  नाम  और  स्थान  क्‍या  हैं  और  उनकी  क्‍या  स्थिति

 क्या  निजी  उत्पादक  जिन्हें  उक्त  उद्योग  द्वारा  विभिन्‍न  स्थानों

 में  छोटे  प्लाट  आवंटित  किए  गए  वे  लाभ  अर्जित  कर  रहे  हैं

 और  उनका  स्थान  सुदूर  क्षेत्र  में  होने  के  बावजूद  बह  हजारों  स्थानीय

 लोगों  को  रोजगार  दे  रहे

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  से  मैसर्स  सांभर  साल्ट  लिमिटेड  नाम

 की  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  जो  लगातार  प्रशासनिक  ओर  वित्तीय

 कुप्रबंधन  के  कारण  घाटे  में  चल  रही  है  को  राजस्थान  सरकार  को

 अंतरित  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  पर  राज्य  ओर  केन्र  सरकार

 के  स्‍तर  पर  क्या  कार्वाई  की  गई

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  ;  ओर  केन्द्र  सरकार  ने  राजस्थान

 सरकार  अथवा  निजी  उत्पादकों  को  कोई  नमक  उद्योग  स्थानांतरित  नहीं

 किया

 और  राजस्थान  सरकार  ने  पढट्टे  पर  दिए  गए  सांभर

 साल्ट  लिमिटेड  के  क्षेत्र  को  पुनः  स्थानांतरित  करने  के  लिए  भारत

 सरकार  से  अनुरोध  किया  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं

 किया  गया  था  क्योंकि  यह  कंपनी  के  समग्र  हित  में  नहीं

 (

 उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम

 5100.  श्री  के०ई०  कृष्णमूर्ति

 श्री  ए०  नरेन्द्र

 क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरणਂ  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  सरकार  के  पास  विभिन्‍न  स्तरों  पर  16  लाख  से

 अधिक  उपभोक्ता  शिकायतों  के  लम्बित  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  अगले  पांच  वर्षों  में  पूरे  देश  में  उपभोक्ता

 जागरूकता  केंद्रों  की  स्थापना  के  लिए  28  करोड  रुपए  खर्च  करने

 की  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  स्थानवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  यह  संशोधन  कब  तक  कर  लिए  जाने  की

 संभावना

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीरीम  :  से  देश  में  पांच  वर्षों

 की  अवधि  में  चरणबद्ध  तरीके  से  प्रत्येक  जिले  में  जिला  उपभोक्ता

 सूचना  केंद्रों  की  स्थापना  करने  का  एक  प्रस्ताव  प्रत्येक  केंद्र

 जिला  परिषद  अथवा  संबंधित  राज्य  सरकार/संघ्र  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन

 द्वारा  अभिनिर्धारित  और  संस्तुत  स्वैच्छिक  उपभोक्ता  संगठन  द्वारा  चलाया

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  तदनुसार  आवेदनों

 को  संस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया  गया  इन  केंद्रों  की  स्थापना

 के  लिए  लगभग  28  करोड़  रुपए  की  वित्तीय  अपेक्षाओं  का  अनुमान

 लगाया  गया  हैं  और  इसको  उपभोक्ता  कल्याण  कोष  से  दी  जाने

 वाली  सहायता  से  पूरा  किया

 जिला  उपभोक्ता  सूचना  केंद्रों  का  उद्देश्य  उपभोक्ताओं  को  मार्गदर्शन
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 और  जानकारी  देना  है  और  उनके  कार्य  का  उपभोक्ता  संरक्षण

 1986  के  तहत  उपभोक्ता  विवाद  प्रतितोष  एजेंसियों  के  समक्ष  दायर

 शिकायतों  के  निपटान  से  कोई  संबंध  नहीं

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  तदर्थ  अध्यक्ष

 5101.  श्री  रवि  प्रकाश  वर्मा  :  क्‍या  भारी  उद्योग  और  लोक

 उद्यम  मंत्री  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  तदर्थ  अध्यक्ष  के  बारे  में

 24  2000  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1056  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  द्वारा  आवश्यक  सूचना  एकत्र  कर  ली  गई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  और  सुचना  कब

 तक  एकत्रित  कर  लिए  जाने  की  सम्भावना

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  :  से  तीन  प्रशासनिक

 विभागों  को  छोड़कर  शेष  सभी  मंत्रालयों/विभागों  से  सूचना  एकत्र

 कर  ली  गई  हैं  और  जोकि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  शेष  तीन

 मंत्रालयों/विभागों  को  संबंधित  सूचना  शीघ्र  उपलब्ध  कराने  का  परामर्श

 दिया  गया

 विवरण

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ऐसे  मामलों  की  संख्या  और

 में  तदर्थ  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  ब्यौरा  जिनमें  पूर्ववर्ता

 निदेशकों  की  संख्या  प्रबंधक  निदेशक  को  पद  पर

 और  ब्योरा  बने  रहने  के  लिए  कहा  गया  है

 1  2  3

 1.  केन्द्रीय  भण्डारण  निगम  --

 2.  खाद्य  एवं  सार्वजनिक  वितरण  -

 विभाग  के  संयुक्त  सचिव  को

 हिन्दुस्तान  वेजीटेबल  ऑयल्स

 कारपो०  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध

 निदेशक  का  अतिरिक्त  प्रभार

 दिया  गया

 3.  नार्थ  इस्टर्न  इलेक्ट्रिक  पावर  नाथपा  झाकड़ी  पावर  कारपो०

 कारपो०  के  निदेशक  को

 निगम  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध

 निदेशक  के  पद  का

 के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध

 श्री  अरुण  गुप्ता  13.6.2000  को

 उनका  कार्यकाल  समाप्त  होने  के

 प्रत्येक  मामले  में  जारी

 औपचारिक  आदेशों

 का  ब्योरा

 हे

 आदेश  सं०

 दिनांक  3.11.2000  का

 कार्यालय  आदेश  संख्या

 और

 दिनांक  13.6.2000

 बिना  ओऑपचारिक

 आदेशों  के  कार्यरत

 अध्यक्ष/प्रबंध  निदेशक

 का  ब्यौरा



 10.

 अतिरिक्त  प्रभार  सौंपा  गया

 साफ्टवेयर  टेक्नोलॉजी

 पार्क्स  ऑफ  इण्डिया  को  ईटीएण्डटी

 लि०  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध

 निदेशक  का  दोहरा  प्रभार  प्रदान  .

 किया  गया  क्योंकि  इस  निगम

 को  बंद  करने  का  निर्णय  किया

 गया

 सड॒क  परिवहन  और  राजमार्ग  मंत्रालय

 के  मुख्य  अभियंता  इण्डियन  रोड

 कंस्ट्रक्शन  कारपोः  के  अध्यक्ष  एवं

 प्रबंध  निदेशक  का  अतिरिक्त  प्रभार

 धारण  हुए

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के

 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  के  पद

 का  अतिरिक्त  प्रभार  पर्यटन  विभाग

 के  संयुक्त  सचिव  ने  16.2.2000

 से  धारण  किया  हुआ

 अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत

 मंत्रालय  भारतीय  पुनर्नवीकरणीय

 ऊर्जा  विकास  अभिकरण  के  पदेन

 अंशकालिक  अध्यक्ष

 कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग

 भारतीय  राज्य  फार्म्स  निगम  के

 अंशकालिक  अध्यक्ष  के  पद  का

 प्रभार  धारण  किए  हुए

 विशेष  कृषि  एवं  सहकारिता

 विभाग  राष्ट्रीय  निगम  के  अंशकालिक

 अध्यक्ष  के  पद  का  अतिरिक्त  प्रभार

 धारण  किए  हुए

 सयुकत  कृषि  एवं  सहकारिता

 विभाग  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  प्रबंध

 निदेशक  का  अतिरिक्त  प्रभार

 धारण  किए  हुए

 30  1923

 3  4

 पश्चात्‌  अपने  पद  पर  बने  हुए  का  आदेश  संख्या

 उनके  कार्यकाल  को  31.3.2001

 तक  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  पर

 कार्रवाई  चल  रही

 लिखित  उत्तर

 शुन्य

 वहीं

 वही

 न  न  लर|  के
 ।



 11.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 इंजीनियर्स  इण्डिया  लि०  के  अध्यक्ष

 एवं  प्रबंध  निदेशक  के  पद  का

 प्रभार  अतिरिक्त  प्रभार  के  आधार

 पर  धारण  किया  हुआ

 रेल  मंत्रालय  का  एक  वरिष्ठ

 अधिकारी  भारतीय  रेल  वित्त

 निगम  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध

 निदेशक  का  प्रभार  धारण

 किए  हुए

 मुंबई  रेल  विकास  निगम  का

 एक  पूर्णकालिक  निदेशक  निगम

 के  प्रबंध  निदेशक  का  प्रभार

 धारण  किए  हुए

 भारतीय  नोबहन  निगम  के  क्षेत्रीय

 महाप्रबंधक  को  हुगली  डॉक  एण्ड

 पोर्ट  इंजीनियर्स  लिः  के  अध्यक्ष

 एवं  प्रबंध  निदेशक  का  प्रभार

 सौंपा  गया

 खनिज  गवेषण  निगम  लि०  के

 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  को

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  के

 प्रबंध  निदेशक  के  पद  का

 अतिरिक्त  प्रभार  सौंपा  गया

 निदेशक  बगाल  केमिकल्स

 फार्मास्युटिकल्स  लि०  को

 बंगाल  इम्युनिटी  लि०  के  प्रबंध

 निदेशक  का  अतिरिक्त  दायित्व

 सौंपा  गया

 संयुक्त  रसायन  एवं

 रसायन  विभाग  को  इण्डियन

 केमिकल्स  कारंपो»  लि०  के  प्रबंध

 निदेशक  का  प्रभार  सौंपा  गया

 20  2001

 28.11.1998  को  कार्यकाल  पूरा  होने

 के  पश्चात्‌  हिन्दुस्तान  प्रीफेब  लि०

 के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक

 को  27.2.2001  तक  अपने  पद  पर

 बने  रहने  के  लिए  कहा  गया

 न्न्  शान्य

 128



 129

 19.

 20.

 21.

 22-

 23.

 प्रश्नों  के

 2

 निदेशक  हिन्दुस्तान

 आर्गेनिक  केमिकल्स  लि०  को

 निगम  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध

 निदेशक  का  अतिरिक्त  प्रभार

 दिया  गया

 हिन्दुस्तान  इंसेक्टीसाइड्स  लि०  के

 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  सर्दर्न

 पेस्टी-साइड्स  कारपो०  लि०  के  प्रबंध

 निदेशक  का  अतिरिक्‍त  प्रभार

 धारण  किए  हुए

 त्रिपुरा  सरकार  के  मुख्य  सचिव

 उत्तर  पूर्वी  कृषि  विपणन

 निगम  के  अध्यक्ष  का  पद  तदर्थ

 आधार  पर  धारण  किए  हुए

 नेटेको  पंजाब  एवं

 लि०  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक

 को  नेटेका  लि०  के  अध्यक्ष

 एवं  प्रबंध  निदेशक  का  अतिरिक्त

 प्रभार  दिया  गया

 ब्रिटिश  इण्डिया  कारपो०  लि०  के

 '  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  को  नेटेका

 .  लि०  के  अध्यक्ष  एवं

 24-

 525

 प्रबंध  निदेशक  का  अतिरिक्त  प्रभार

 दिया  गया

 नेटका  लि०  के

 निदेशक  को  निगम  के

 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  के  पद

 का  अतिरिक्त  प्रभार  दिया  गया

 नेटकों  के  अध्यक्ष  एवं

 प्रबंध  निदेशक  नेशनल  जूट  मैन्यु०

 कारपो०  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध

 निदेशक  के  पद  का  अतिरिक्त  प्रभार

 धारण  किए  हुए

 भारी  उद्योग  निगम  लि०  के  अध्यक्ष

 एवं  प्रबंध  निदेशक  भारत  प्रोसेस  एण्ड

 मेकेनिकल  इंजी०  लि०  के  प्रबंध  निदेशक

 के  वर्तमान  कार्यों  और  दायित्वों  को

 अतिरिक्त  प्रभार  के  में  देख  रहे

 30  1923

 कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  विभाग

 दिनांक  27.1.99  का  काउज्ञा०

 सं०  एसीसी  )

 दिनांक  30  2000

 का  आदेश  संख्या

 4(1)/2000-  पीई-॥॥

 लिखित  उत्तर  130
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 27.

 28.

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 प्रश्नों  के

 2

 बर्न  स्टैण्डर्ड  कंपनी  लि०  के  अध्यक्ष

 एवं  प्रबंध  निदेशक  भारत  ब्रेक्स  एण्ड

 वाल्व्स  लि०  के  प्रबंध  निदेशक  के

 वर्तमान  कार्यो  और  दायित्वों  को

 अतिरिक्त  प्रभार  के  रूप  में  देख  रहे

 बर्न  एण्ड  जेसप  कंस्ट्रक्शन

 कंपनी  लि०  के  प्रबंध  निदेशक  भारत

 ऑप्थैल्मिक  ग्लास  लि०  के  प्रबंध  निदेशक

 के  वर्तमान  कार्यों  और  दायित्वों  को

 अतिरिक्त  प्रभार  के  रूप  में  देख  रहे

 हिन्दुस्तान  केबल्स  लि०  के  अध्यक्ष  एवं

 प्रबंध  निदेशक  ने  भारतीय  निगम  लि०  के

 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  के  पद  का

 अतिरिक्त  प्रभार  धारण  किया  हुआ

 एण्ड्यु  यूले  एण्ड  कं०  लि०  के  निदेशक

 ने  उद्योग  पुनर्स्थापन  निगम

 लि>०  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक

 के  पद  का  अतिरिक्त  प्रभार  धारण

 किया  हुआ

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  के

 निदेशक  को  सीमेंट

 कारपो»  ऑफ  इण्डिया  लि०  के  अध्यक्ष

 एवं  प्रबंध  निदेशक  के  पद  का

 अतिरिक्त  प्रभार  दिया  गया
 ”

 हिन्दुस्तान  साल्ट्स  लि०  के  मुख्य

 प्रबंधक  एवं  को

 एचएसएल  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध

 निदेशक  के  पद  का  अस्थायी  प्रभार

 अतिरिक्त  प्रभार  के  रूप  में  दिया  गया

 भारत  यंत्र  निगम  लि०  के  निदेशक

 को  टेनरी  एण्ड  फुटवियर

 लि०  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध

 निदेशक  के  का  अतिरिक्त

 प्रभार  दिया  गया

 20  2001

 टायर  कारपो»  ऑफ  इण्डिया  लि०

 के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक

 श्री  डी०  रे  मौलिक  को  अगले

 महीने  की  अवधि  के

 नियुक्त  किया  गया

 लिखित  उत्तर  132

 हि  5

 दिनांक  31.7.2000

 का  आदेश  संख्या

 दिनांक  5.8.1999  फ

 का  आदेश  संख्या

 भारी  उद्योग  विभाग  का  गा

 दिनांक  2001  का

 पत्र  संख्या

 भारी  उद्योग  विभाग  का  न

 दिनांक  5.8.1999  का

 आदेश  संख्या  2(20)/

 न्ज्ड  ञ्
 श्‌

 भारी  उद्योग  विभाग  का  —

 दिनांक  8.1.2001  का

 आदेश  संख्या  27(13)/



 133  प्रश्नों  के

 आवास  वित्त  कंपनियां

 5102.  श्री  हरिभाई  चौधरी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  देश  में  कई  संदिग्ध  विश्वनीयता  वाली  आवास  वित्त

 कंपनियां  कार्य  कर  रही  हैं  और  लोगों  को  ठग  रहीं  .

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इसकी  जांच  की  और

 यदि  तो  ऐसी  कंपनियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्रवाई  की

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  आवास  वित्त  कंपनियों  के  विनियमन

 एवं  पर्यवेक्षण  करने  वाले  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  ने  सूचित

 किया  है  कि  संदिग्ध  आवास  वित्त  कंपनियों  के  कुछ  मामले  प्रकाश

 में  आए  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  की  स्थापना  के  बाद  से  83  आवास

 वित्त  कंपनियां  अनियमितता  करती  हुई  और/या  राष्ट्रीय  आवास  बैंक

 अधिनियम  और  आवास  वित्त  कंपनी  निदेश  1989  के  उपबंधों  का

 अनुपालन  नहीं  करती  हुई  पाई  गई

 और  एन  एच  बी  ने  आवास  वित्त  कंपनी

 1989  जारी  किए  हैं  जो  जमाराशियां  स्वीकार  जमाराशियों  पर

 देय  ब्याज  जमारशियों  की  परिपक्वता  जमा  लिखतों  के

 ऋण  स्वीकार्य  जमाराशियों  की  मात्रा  तथा  विज्ञप्त  नियमों  की

 अनुपालन  की  शर्तें  विनिर्दिष्ट  करते  एन  एच  बी  द्वारा  जारी  किए

 गए  निदेशों  के  उपबंधों  की  जब  कभी  भी  अवमानना  पाई  जाती

 एनएचबी  कार्रवाई  करता  है  जैसे  कि  कारण  बताओ  नोटिस  जारी

 पथभ्रष्ट  कंपनियों  को  जनता  से  जमारशियां  स्वीकार  करने  से  मना

 करना  और  जनहित  के  लिए  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय  समाचार

 पत्रों  में  ऐसी  कंपनियों  के  ब्याोरे  प्रकाशित  राष्ट्रीय  आवास  बैंक

 2000  के  पारित  होने  से  ऐसे  मामलों  से  निपटने

 की  शक्तियां  सुदृढ़  हो  गई  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  एचएफसी

 द्वारा  चूक  किए  जाने  की  स्थिति  में  एन  एच  बी  जमाशशियों  की

 वापसी  अदायगी  के  आदेश  दे  सकता  इसके  एच  एफ

 सी  का  जारी  रहना  यदि  जनहित  में  या  जमाकर्त्ताओं  के  हित  में  हानिकारक

 है  तो  एन  एच  बी  कंपनी  के  समापन  के  लिए  आवेदन  कर  सकता

 अब  तक  एन  एच  बी  द्वारा  32  एच  एफ  सी  को  जमाराशियां

 स्वीकार  करने  से  मना  किया  गया

 मुखबिरों  को  पुरस्कार  की  राशि

 5103.  दुखा  भगत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
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 क्या  पिछले  कई  वर्षों  से आयकर  विभाग  के  पास  मुखबिरों

 के  पुरस्कार  राशि  और  अतिरिक्त  राशि  संबंधी  कई  मामले  लंबित

 पडे  हैं  जिनकी  सूचना  के  आधार  पर  आयकर  विभाग  द्वारा  छापा

 मारा  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 ऐसे  कितने  मामले  लंबित  हैं  जिनमें  मुखबिरों  सूचनाओं

 के  आधार  पर  मारे  गए  छापे  के  पांच  वर्षों  के  बीत  जाने  के  बाद

 भी  उन्हें  पुरस्कार  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  है

 उक्त  मुखबिरों  को  पुरस्कार  राशि  के  भुगतान  हेतु  सीमा

 संबंधी  नियमों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 ऐसी  पुरस्कार  राशि  का  शीघ्र  भुगतान  करने  हेतु  सरकार

 द्वागा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०

 आमतौर  पर  अन्तरिम  पुरस्कार  का  भुगतान  तलाशी  की

 अवधि  के  दौरान  की  गई  वसूलियों  के  आधार  पर  तलाशी  कं  शीतघ्र

 पश्चात्‌  किया  जाता  मुखबिरों  को  पुरस्कार  की  अनुमति

 प्रदान  करने  हेतु  दिशानिर्देशों  के  अनुसार  अन्तिम  पुरस्कार  केवल  कर

 निर्धाणणों  के  पूरा  अपीलों  पर  निर्णय  होने  और  ऐसे  पूरे  किए

 गए  कर  निर्धरणों  में  करों  के  संपूर्ण  देयताओं  की  प्राप्ति  के  पश्चात

 ही  प्रदान  किए  जा  सकते  चूंकि  कर  निर्धरणों  को  अन्तिम  रूप

 देने  मे ंकाफी  समय  लगता  पिछले  कुछ  वर्षो  से  पुरस्कारों

 के  अनिर्णित  मामलों  में  वृद्धि  हुई

 ऐसे  लम्बित  मामलों  की  संख्या  1186  हैं  जिनमें  छापा  मारने

 के  पांच  वर्ष  के  पश्चात्‌  भी  मुखबिरों  को  अन्तिम  रूप  से  पुरस्कार

 राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  गया

 मुखबिरों  को  पुरस्कार  की  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए

 दिशानिर्देशों  में  कोई  समय-सीमा  विनिर्धारित  नहीं  की  गई

 मुखबिरों  को  पुरस्कार  की  अनुमति  के  लिए  मौजूदा  दिशानिर्देशों
 में

 यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  अन्तिम  पुरस्कार  का  भुगतान

 सभी  कर  निर्धरणों  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  और  किसी  अपील

 के  लम्बित  न  रहने  अथवा  दायर  किए  जाने  ओर  अपील  को  दायर

 करने  की  समय-सीमा  समाप्त  हो  जाने  पर  ही  किया  इसके

 अन्तिम  पुरस्कारों  की  उदग्रहीत  अतिरिक्त  करों  को

 वास्तविक  रूप  से  प्राप्त  किये  जाने  के  पश्चात्‌  ही  दी  जा  सकती

 ऐसे  मामलों  की  निरन्तर  पुरीक्षा  करने  और  मौजुदा  दिशानिर्देशों

 में  विनिर्धारित  शर्तों  के  पूरा  करने  के  पश्चात्‌  शीघ्र  भुगतान  को  सुकर

 बनाकर  मुखबिरों  को  शीघ्र  पुरस्कार  प्रदान  करना  सुनिश्चित  किया  जाता
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 राज्यों  को  वित्तीय  सहायता

 5104.  श्री  अन्नासाहेब  एम०्के०  पांटील  ;  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  राज्यों  के  निर्यात  संबंधी

 निष्पादन  को  मद्देनजर  रखते  हुए  उनको  कोई  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या  और

 निर्यात  बढ़ाने  हेतु  राज्यों  को  शामिल  करने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 वाणिज्य  विभाग  द्वारा  राज्यों  को  उनके  निर्यात  निष्पादन  के  आधार

 पर  सहायता  प्रदान  नहीं  की  जाती  पिछले  वित्तवर्ष  के

 दौरान  राज्य  सरकारों  को  आकस्मिक  बुनियादी  सुविधा  सन्तुलन  योजना

 के  तहत  25.3  करोड़  रुपए  और  निर्यात  संवर्धन  औद्योगिक

 पार्क  योजना  के  तहत  20  करोड़  रुपए  की  सहायता

 प्रदान  की  गई  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  निर्यात  से  जुडे  कार्यकलापों  के

 संवर्धन  हेतु  गतवर्ष  5  करोड़  रुपए  के  आरंभिक  अंशदान  से  एक

 निर्यात  विकास  निधि  की  स्थापना  भी  की  गई ;  निर्यात  संवर्धन

 में  ' राज्य  सरकारों  को  शामिल  करने  के  लिए  उठाए  गए  विभिन्‍न

 अन्य  कदमों  में  शामिल  हैं-सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  निर्यात

 संसाधन  जोनों  की  स्थापना  निर्यात  संवर्धन  औद्योगिक  पार्कों

 इनलैंड  कंटेनर  डिपो  तथा  एयर  कम्पलैक्सों  एवं  विशेष  आर्थिक

 जोनों  की  स्थापना  इन  योजनाओं  के  उद्देश्य  निर्यात  से  संबंधित

 बुनियादी  सुविधाओं  का  विकास  करना  है  और  इन्हें  निर्धारित  मापदण्डों

 के  अनुसार  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  आधार  पर  शुरू  किया

 जाता  इस  प्रकार  की  सहायता  जरूरत  पर  आधारित  होती  है  और

 न  कि  निष्पादन  पर

 विदेशी  मुद्रा

 5105.  श्री  अब्दुल  रशीद  शाहीन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  देश  में  विदेशी

 मुद्रा  के  अवैध  लेन-देन  के  कई  मामलों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्यवार  कितने  मूल्य

 की  विदेशी  मुद्रा  का  पता  लगाया  गया  और

 सरकार  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  की  अवैध  लेन-देन  को  रोकने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :

 पिछले  माह  के  दौरान  प्रवर्तन  निदेशालय  को  विदेशी

 मुद्रा  के  अवैध  लेन-देन  के  9  मामलों  का  पता  चला

 प्रवर्तन  निदेशालय  क्षेत्रीय  कार्यालय  वार  ब्यौोरे  तैयार  करता

 ऐसे  ब्यौरे  निम्नानुसार

 क्षेत्र  का  नाम  शामिल  राशि

 अहमदाबाद  शून्य

 बंगलोर  9.46  लाख  रुपए

 कलकत्ता  32.12  लाख  रुपए

 चेन्नई  7.18  करोड  रुपए

 दिल्ली  5.50  करोड  रुपए

 जालन्धर  22.65  करोड़  रुपए

 मुम्बई  295.02  करोड़  रुपए

 विदेशी  मुद्रा  के  अवैध  लेन-देन  को  रोकने  के  लिए  आसूचना

 एकत्र  निगरानी  रखने  आदि  जैसे  कदम  उठाए  जाते

 पुस्तकालयों  की  स्थापना  हेतु  बैंक  राशि

 5106.  श्री  सुकदेव  पासवान  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  नेशनल  बैंक  ने  पुस्तकालयों  की  स्थापना  हेतु

 बड़ी  राशि  दान  की  हैं  ताकि  वह  ग्रामीण  साक्षरता  और  जन-जागरण

 के  केन्द्र  के  रूप  में  काम  कर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  क्‍या  अन्य  राष्ट्रीय  बैंक  भी  बिहार  जैसे  पिछड़े

 राज्यों  में  भी  ऐसे  केन्द्रों  की  स्थापना  पर  विचार  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  पंजाब  नेशनल  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने

 दिल्ली  के  पहचाने  हुए  उन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जहां  पंजाब  नैशनल  बैंक

 की  शाखाएं  पहले  से  कार्यरत  पुस्तकालय  साक्षरता  केन्द्रों  की  स्थापना

 हेतु  ग्रामीण  स्वाभिमान  को  पांच  लाख  की  राशि  का  दान

 दिया

 यदि
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 1  मैदान  गढ़ी

 2...  बुराडी

 3.  मेवला  महाराजपुर

 4...  क॒तुबगढ़

 5.  पपरावत

 पु  ्ू
 से  दान  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  विभिन्‍न  ब्रैंकों  के

 प्रबन्धन  तथा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए

 गए  दिशानिर्देशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लिया  जाता

 श्रमशक्ति  में  कमी

 5107.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बजट  भाषण  के  दोरान  मंत्रालयों  और  केन्द्र  सरकार

 के  विभागों  में  श्रमशक्ति  में  कमी  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  मंत्रालय-वार  और  पद-वार  श्रमशक्ति  में

 प्रस्तावित  कमी  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 -
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  वर्ष  2001-2002  के  लिए  अपने  बजट  अभिभाषण

 वित्त  मंत्री  ने  घोषणा  की  थी  कि  व्यय  सुधार  जिसका

 गठन  पिछले  वर्ष  किया  गया  ने  &  मंत्रालयों  और  विभागों  में

 कर्मचारियों  की  संख्या  में  कटौती  करने  से  संबंधित  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर

 दी  इनमें  आर्थिक  कार्य  सूचना  एवं  प्रसारण  कोयला

 भारी  उद्योग  सार्वजनिक  उपक्रम  विभाग  और  लघु

 उद्योग  मंत्रालय  शामिल  जहां  तक  आर्थिक  कार्य  विभाग  का  संबंध

 वित्त  मंत्री
 ने  घोषणा  की  थी  कि  उन्होंने  निदेशकों  और  उससे

 नीचे  के  44  पदों  के
 अलावा  तीन  सचिव/विशेष  सचिव  स्तर  के  और

 संयुक्त  सचिव  स्तर  के  दो  पदों  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  रखा

 करेंसी  और  सिक्‍का  प्रभाग  में  1675  पदों  को  समाप्त  किया  जा

 रहा  जिसकी  पुनःसंरचना  करके  उसे  कारपोरेट  क्षेत्र
 मे ंबदल  दिया

 राष्ट्रीय  बचत  संगठन  के  1191  के  स्टाफ  को  घटाकर  25

 स्तर  पर  किया  जाना  इन  निर्णयों  को  31  2001  तक

 चरणबद्ध  तरीके  से  क्रियान्वित  किया  जाना  शेष  पांच  मंत्रालयों/विभागों

 के  संबंध  में  भी  व्यय  सुधार  आयोग  की  सिफारिशें  31  2001
 ea
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 तक  लागू  की  जानी  है  और  समाप्त  किए  जाने  वाले  पदों  के  वास्तविक

 विवरण  का  पता  तभी  चल

 [

 कर  संग्रहण

 5108.  श्री  राम  नायडू  दग्गुबाटि  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 पिछले  वित्तीय  वर्ष  2000-2001  के  दौरान  राज्य-वार/जोन-वार

 कितना  भिन्‍न  केन्द्रीय  कर  संग्रह  किया

 पिछले  वर्ष  से  विकास  का  प्रतिशत  कितना  अधिक

 क्‍या  अभी  भी  बडी  संख्या  में  निजी  उद्यमी  कर  अपवंचन

 कर  रहे  ओर

 यदि  तो  आयकर  विभाग  द्वारा  उन  कर  अपवंचकों

 को  आयकर  संजाल  में  लाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जाने  का

 प्रस्ताव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०

 वर्ष  2000-2001  (28  फरवरी  के  दोरान  क्षेत्रवार/मण्डलवार

 मुख्य  आयुक्त  का  निगमित  आयकर  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क

 और  सीमा  शुल्क  की  वसूली  का  ब्योरा  विवरण  |  और  ॥

 में  दिया  गया

 28  2001  तक  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  करों  की

 कुल  वसूली  ने  गत  वर्ष  की  समनुरूपी  अवधि  के  दौरान  हुई  वसूली

 की  तुलना  में  11.67%  की  वृद्धि  दर्ज  की

 कतिपय  जिनमें  निजी  उद्यमों  के  मालिक  शामिल

 आयकर  अपवंचन  करते  हुए  पाए

 कर  अपवंचकों  को  आयकर  संजाल  में  लाने  के  उददेश्य

 से  सरकार  समय-समय  पर  आवश्यक  वित्तीय  और  प्रशासनिक

 उपाय  करती  रही  कराधान  की  दरों  तथा  प्रक्रियाओं  को  क्रामिक

 रूप  से  युक्तिसंगत  बनाया  गया  कर  अपवंचकों  को  आयकर  संजाल

 में  लाने  के  लिए  1961  में  बहुत  से  प्रावधान

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इनमें  जो  व्यक्ति  विनिर्दिप्ट  आर्थिक

 आधारों  में
 से  एक  को  पूरा  करते  उनके  द्वारा  अनिवार्यतः  विवरणी

 प्रस्तुत  निर्धारित  संव्यवहारों  में  पैन  का  अनिवार्य  रूप  से  उल्लेख

 विनिर्दिष्ट  मामलों  में  खातों  का  अनिवार्य  रख-रखाव  और  लेखा

 सम्पत्तियों  का  कर  अपवंचकों  को  दण्डित  करने  के

 लिए  सर्वेक्षण  और  शास्तियां  और  अभियोजन  और  छानबीन

 के  लिए  चयनित  मामलों  में  अन्वेषण  भी  शामिल
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 े
 वर्ष  2000-2007  2001  के  दौरान  मुख्य

 आयुक्त-वार  निगमित  कर  तथा  आय  कर  की  बसूली

 रुपए

 मुख्य  आयकर  निगमित  कर  आयकर  जोड

 आयुक्त

 अहमदाबाद  593.94  1901.10  2899.42

 बंगलौर  998.32  588.42  2899.42

 10286.18  588.42  16236.34

 मुम्बई  998.47  1359.68  2358.15

 कोलकाता  998.47  458.75  743.59

 कोचीन  284.84  458.75  743.59

 हैदराबाद  46.75  436.89  483.64

 जयपुर  46-75  436.89  483.64

 चेन्नई  4368.33  3472.67  7841.00

 नई  दिल्‍ली  4368.33  3472.67  1674.98

 चंडीगढ़  3033.80  644.67  3678.47

 कानपुर  3033.80  436.93  3678.47

 लखनऊ  43.63  436.93  480.56

 पुणे  579.43  1050.72  1593.83

 पटना  11.87  760.57  772.44

 सीटीडीएस  25061.71  760-57  772.44

 रा  विवरण-॥  वर्ष 2000-01 के दौरान क्षेत्रवार  उत्पाद शुल्क  49529.37

 विवरण-॥

 वर्ष  के  दौरान  क्षेत्रवार  उत्पाद  शुल्क  तथा

 सीमा  शुल्क  राजस्व  वसूली  को  आंकड़े

 उत्पाद  तक  क््षेत्रवार  राजस्व  की  स्थिति

 क्षेत्र  2000-2001  तक  वसूली

 1  3.

 मुम्बई  5858.34

 >,  लिखित  उत्तर

 जयपुर

 कलकत्ता

 सीमा  शुल्क  आयुक्‍क्तालय  द्वारा  उत्पाद

 शुल्क  प्रति  अदायगी

 जोड़

 राजस्व  विभाग  द्वारा  नियंत्रित  नहीं  की  किए  गए

 उपकर  को  छोड़कर

 6060.92

 8967.39

 6095.48

 4479.77

 5854.48

 7746.73

 4292.06

 5096.65

 2550.00

 59508.53
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 सीमा  2001  तक  क्षेत्रवार  य्जस्व  की  स्थिति

 क्षेत्र  2000-2001  तक  वसूली

 मुम्बई  सीव्शु०

 मुम्बई  ऊशु०  58.66

 पुणे  965.76

 वडोदरा  6917.30

 बंगलोर  3392.02

 हदराबाद  1618.84

 चेन्नई  6627.56

 लखनऊ  804.27

 दिल्ली  5475.80

 जयपुर  155.45

 कलकत्ता  3470.79

 जोड  42618.78
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 ओद्योगिक  घरानों  को  भारतीय  औद्योगिक

 विकास  बैंक  की  सहायता

 5109.  श्री  रामशकल  ;  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  बड़े  और  संयुक्त

 औद्योगिक  घरानों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  और  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  ब्रेंक  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या

 शर्ते  निर्धारित  की

 बन
 क्या  ऋण  पुनर्भुगतान  में  कोई  चूक  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक

 )  द्वार  15  आद्योगिक  घरानों  को  वर्ष  1997-98.

 1998-99  और  1999-2000  -2000  के  दोरान  मंजूर  ओर  संवितरित  कूल

 सहायता  राशि  नीचे  दी  गई  हैं

 रुपए

 बर्ष  मंजर  राशि  संवितरित  राशि

 1997  -98  7595  6560

 1998-99  99  5054  3833

 1999  2000  35933  3909

 भारतीय  आद्योगिक  विकास  बैंक  सहित  वित्तीय  संस्थाएं

 परियोजनाओं  को  ऋण  देते  समय  कूछ  शर्तें  एवं  निबंधन  जैसे  व्याज

 चुकोाती  प्रतिभुति  निजी  एवं  कारपोरेट  गारंटी

 आदि  निर्धांरित  करती  हैं  जिससे  अनुमानित  लागत  के  भीतर  परियोजनाओं

 का  सामयिक  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  हो  सके  और  ऋणदाता  परियोजना

 निगरानी  करने  में  सश्नम  हो  कुछ  परियोजना-विशिष्ट  शर्तें

 भी  निर्धारित  की  जाती

 ..  और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा

 वित्तपोषित  कुछ  बडे  ओद्योगिक  घरानों  ने  छोटी  राशि  के  लिए

 आईडीबीआई  को  चुकौती  करने  में  चूक  की  थी  परन्तु  बैंक  में  प्रचलित

 ग्रथाओं  एवं  रीतिरिवाजों  के  अनुसार  और  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  एवं

 वित्तीय  संस्थाओं  से  जुड़े  सांविधिक  उपबंधों  और  इसके  साथ  लोक
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 वित्तीय  संस्था  और  गोपनीयता  विषयक

 1983  के  उपबंधों  के  अनुरूप  व्यक्ति  विशेष  से  संबंधित  और  अधिक

 ब्योरा  प्रकट  नहीं  किया  जा

 परेषण  कर

 5110.  श्री  एसग्डीग्एनग्ञारू  वाडियार  +  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 श

 क्या  परेषण  कर  पर  राज्यों  और  केन्द्र  सरकार  की  गाय

 भिन्‍न-भिन्‍न  और

 यदि  तों  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०

 ओर  राज्यों  के  बीच  राय  में  भिन्‍नता  यद्यपि  विकसित

 राज्य  परेषण  कर  के  पक्ष  में  फिर  भी  कम  विकसित  राज्य  इसके

 विरुद्ध  केन्द्रीय  सरकार  ने  परेषण  कर  लगाने  के  संबंध  में  कोई

 निर्णय  नहीं  लिया

 टैक्टरों  का  निर्माण

 5111.  श्री  राजनारायण  पासी  ;  क्‍या  भारी  उद्योग  और  लोक

 उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स

 पिंजोर  द्वारा  वर्ष-वार  कितने  ट्रेक्टरों  का  निर्माण  किया

 है
 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  हैं  और  इसकी  कीमत  कितनी  है

 क्‍या  निजी  निर्माताओं  द्वारा  निर्मित  ट्रैक्टरों  की  तुलना  में

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  द्वारा  निर्मित  ट्रेक्टों  की  कीमत  ज्यादा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्‍या  सरकार  ने  ब्राजार  में  प्रतियोगिता  पक्षों  पर  विचार

 हे

 (A)  यदि  तो  तत्संबधी  ब्योरा  कया  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हिन्द्रस्तान  मशीन

 के  साथ/हानि  का  वर्षवार  ब्योरा  क्‍या  हैं  और  यदि  कोई  तो  घाटे

 को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  :  एचएमटी  पिंजार  द्वारा

 निर्माण  किए  गए  ट्रेक्टरों  की  संख्या  नीचे  दी  गई
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 वर्ष  निर्मित  ट्रैक्टों  की  संख्या

 1998-99  18700

 1999-2000  '  16355

 2000-01  13544

 निर्मित  ट्रैक्टों  और  उनके  मूल्य  के  ब्यौरे  इस  प्रकार

 ट्रैक्टर  मॉडल  हॉर्स  पावर  एफ  ओ  आर

 रेंज  मूल्य

 एचएमटी  -  2522  25  201386

 एचएमटो  -  3022  30  212851

 एचएमटी  -  3522  39  234241

 एचएमटी  -  4511  45  271391

 एचएमटो  -  5911  58  335755

 एचएमटो  -  7511  75  438350

 से  एचएमटो  के  -  ट्रैक्रों  का  मूल्य  बाजार  में

 प्रतिस्पर्दधात्मक  है  और  प्रतियोगियों  के  मूल्य  की  तुलना  में  समान  या

 कम

 एचएमटी  द्वारा  गत  3  चर्षों  के  दौरान

 कमाया  गया  लाभ  इस  प्रकार
 आस न  न  ीनीननतीनीयणीणयननत83त  ि२  भें

 वर्ष
 कर  पूर्व  लाभ

 करोड़
 सड॒कॉ/पुलों  के  निर्माण हेतु  अ  अतनीीख  तभथतथा-+

 क्‍या नाबार्ड से कर्नाटक को ग्रामीण  34.38

 2000

 4.05

 सड॒कॉ/पुलों  के  निर्माण  हेतु  नाबार्ड
 से

 ऋण

 श्री  जी०  मल्लिकार्जुनप्पा  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  नाबार्ड  से  कर्नाटक  को  ग्रामीण  आधारभूत  ढांचा  विकास
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 विधि  के  अन्तर्गत  पुलों  और  छोटी  सिंचाई  परियोजनाओं  को

 पूरा  करने  हेतु  96-86  करोड  रुपये  स्वीकृत  किए

 यदि  तो  क्‍या  राज्य  सरकार  ने  इन  कार्यो  हेतु  इस

 धन  का  उपयोग  करने  संबंधी  ब्यौरे  तैयार  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  सड़कों  और  पुलों  का  निर्माण  कब  तक  किए  जाने

 की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित

 किया  है  कि  उसने  पुलों  और  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  ग्रामीण  आधारिक  विकास  निधि  आईं  डी

 की  विभिन्‍न  श्रृंखलाओं  के  अंतर्गत  31  2001  तक  कर्नाटक

 को  1174.69  करोड़  रुपए  को  रकम  मंजूर  को

 और  मंजूरी  हेतु  नाबार्ड  को  प्रस्तुत  किए  गए  परियोजना

 के  प्रस्ताव  में  परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  अवस्थाओं  के  साथ-साथ

 ग्रामोण  लघु  सिंचाई  आदि  जैसी  व्यक्तिगत

 प्रयोजनों  के लिए  ऋण  के  उपयोग  के  ब्योरे  दर्शाएं  जाते  नाबार्ड

 द्वारा  गए  वास्तविक  कार्य  के  आधार  पर  किया  जाता

 है  और  कार्यान्वयन  की  नाबार्ड  द्वारा  समय-समय  पर  निगरानी  को

 जातो  कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  मुख्य  सचिव  को  अध्यक्षता  में

 राज्य  स्तरीय  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  द्वारा  भी  समीक्षा  की  जातों
 अब  नाबार्ड  ने  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  आर  आई

 डी
 हे

 के  अन्तर्गत  कर्नाटक  राज्य  को  621.33  करोड़  रुपए  संवितरित

 किए

 नाबार्ड  ने  सूचित  किया  है  आर  आई  डी  एफ  ॥,॥  और
 के  अन्तर्गत  मंजूर  को  गई  अधिकांश  सड़कें  आर  पुल  पूरे  हो

 चुके  आर  आई  डो  एफ-५४  और  ५/॥  के  अन्तर्गत  स्वीकृत  सड़कों
 और  पुलों  के  क्रमशः  31  2000  और  3  2003  तक

 पूरे  हो  जाने  की  संभावना

 महाराष्ट्र  स्थित  ट्रांसमीटर

 5113.  श्री  अशोक  ना०  मोहोल  :

 श्री  रामशेठ  खकुर  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 महाराष्ट्र  में  31  2000  तक  जिले-वार  स्थापित
 और  एच.पी.टी./एल-पी.टी./बी.एल.पी.टी.  से  संबंधित  ब्योरा  क्‍या  है

 अभी  तक  महाराष्ट्र  के  कुल  कितने  प्रतिशत  क्षेत्र  और
 जनता  को  राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय  नेटवर्क  में  जोड़ा  गया
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 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  से  दूरदर्शन  केन्द्रों

 स्थापना  हेतु  प्राप्त  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  और  के

 अभी  तक  इनमें से  कितने  प्रस्तावों को  स्वीकृति
 प्रदान

 झ  गयी  .
 कृति  प्रदान

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :
 मद  तक  कौ  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  कपल  हक

 के  105  दूरदर्शन  ट्रांसमौटर  कार्य  कर
 रहे  इन  ट्रांसमीटरों  के  जिला-बार

 स्थान  संलग्न  विवरण  में  दिए गए  हाल  ही  में  भण्डारा  जिले

 में
 में  एक  और  अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  चालू  कर  दिया

 गया  महाराष्ट्र

 वर्तमान  में  सेवा  एवं  क्षेत्रीय

 द्वा  महाराष्ट्र  के  79.6  प्रतिशत  क्षेत्र  तथा  88.6  प्रतिशत  जनसंख्या

 को  कवर  किया  जाता  उपरोक्त  कवरेज  आंकड़ों  में  सीमावर्ती  क्षेत्र

 भी  शमिल

 और  विभिन्‍न  मंचों  से समय-समय  पर  दूरदर्शन  केन्द्रों

 की  स्थापना  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  होते
 संसाधनों  की  उपलब्धता

 क्षेत्र  मे ंमौजूदा  प्रस्तावित  ट्रांसपीटर की
 परिणामी  क्षेत्रों

 में  भू-भागीय  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  आदि  पर  निर्भर  रहते

 दूरदर्शन  की  भावी  विस्तार  योजनाओं  को  तैयार  करते  समय  ऐसे

 अनुरोधों  पर  विचार  किया  जाता  वर्तमान  में  राज्य  में  अब  तक

 कवर  न  किए  गए  क्षेत्रों  में  और  विस्तार  के  लिए  के  ट्रांसमीटर

 परियोजनाएं  कार्यान्‍्वयनाधीन

 विवरण

 महाराष्ट्र  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  नेटवर्क

 तक  की  स्थिति  के

 अहमदनगर  आशशख्ट्रं
 अहमदनगर

 संगमनेर

 अकोला  अकोट

 अकोला

 कारंजा

 रिसोड

 वशिम
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 अमगवतती  अआशख्रा  अचलपुर

 अमरावती

 चाँदुर

 दर्यापुर

 मोर्शी

 चिकलभधरा

 तिवसा

 औरंगाबाद
 औरंगाबाद

 एक्सपोजर
 औरंगाबाद

 भण्डारा  आशश्ट्रं
 भंडारा

 गोंदिया

 तुमसर

 अर्जुनी

 बीड  अम्बाजोगई

 अम्बाजोगई

 बीड

 बुलढ़ाणा  बुलढाणा

 चिखली

 खामगांव

 मेहेकर

 चन्द्रपुर  ब्रह्मपुरी

 चन्द्रपुर

 चिमुर

 सिंदेवाही

 धघूले  पुल

 नन्दुरबार

 नन्दुरबार



 गडचिरोली

 ग्रेटर  मुम्बई

 जलगांव

 जालना

 कोल्हापुर

 नागपुर

 नान्देड

 नाशिक

 N

 20  2001

 नवापुर

 शहाद

 शीरपुर

 पिम्पलनेर-सकरी

 अहेरी

 गढ़चिरोली

 सिरोंचा

 क्रखेडा

 मुम्बई

 मुम्बई

 अमलनेर

 भुसावल

 जलगांव

 जालना

 इचलकरंजी

 कोल्हापुर

 मलकापुर

 नागपुर

 नागपुर

 धर्माबाद

 दिगलुर

 किनवट

 नान्देड

 भोकार

 मालेगांव

 नान्देड

 उस्मानाबाद

 परभणी

 पुणे

 रायगढ़

 सांगली

 सतारा

 सिंधुदुर्ग

 शोलापुर

 लिखित  उत्तर

 नाशिक

 सतना

 उस्मानाबाद

 उमेरगा

 हिंगोली

 परभणी

 पुणे

 जुन्नार

 चिण्लुन

 देवरूख

 राजपुर

 रत्नागिरि

 खेड

 खानपुर

 सांगली

 कराड

 पाटन

 सतारा

 कोरेगांव

 वाई

 कंकोली

 मालवां

 आकलकोट

 अकलुज

 बार्शी

 148
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 मंगल  केढ़ा

 पंढ़रपुर

 शोलापुर

 थाणे  बदलापुर

 वर्धा  आ.श:ट्रो.  अरणी

 हिंगनघाट

 पुलगांव

 वर्धा

 अ.अःश  आष्टी

 कारजा

 यवतमाल  पांढरकवड़ा

 उमरलेड

 वणी

 यवतमाल

 ऋण  प्रतिभूतियां

 श्री  किरीट  सोमैया  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्‍या  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  ने  कंपनियों

 की  इक्विटी  को  बिना  सूचीबद्ध  किए  ही  सार्वजनिक  रूप  से  ऋण

 प्रतिभूतियां  . जारी  करने  की  अनुमति  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  अभी  यह  सुविधा  केवल  ढांचागत  कंपनियों  और  नगर

 निगमों  को  ही  उपलब्ध

 ।  यदि  तो  कंपनियों  को  ऋण  प्रतिभूतियां  जारी  करने

 की  अनुमति  देने  के  क्‍या  कारण  और

 कंपनियों  को  प्रतिभूतियां  जारी  करने  को  अनुमति  देने

 हेतु
 .
 अन्य  क्या-क्या  शर्तें  निर्धारित  की  गई
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 वित्त  मंत्रालय  में  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  ने  200  में  सभी

 कंपनियों  को  कतिपय  शर्तें  पूरी  करने  के  अध्यधीन  इक्विटी  सूचीबद्ध

 किए  बिना  सार्वजनिक  रूप  से  ऋण  प्रतिभृतियां जारी  करने  की  अनुमति

 देने  का  निर्णय

 ऐसी  ऋण  प्रतिभूतियां  जारी  करने  के  बिवरणों  तथा  शर्तों

 में  अन्य  बातों  के  अलावा  निम्नलिखित  शामिल  जारी  किए  जाने

 के  लिए  प्रस्तावित  प्रतिभूतियों  का  निवेश  ग्रेड  दर  निर्धारण  होना

 निर्गमकर्त्ता  को  ऋण  प्रतिभूतियों  की  सार्वजनिक  पेशकश  के  आकार

 के  संबंध  में  सूचीकरण  के
 लू
 मौजूदा

 संवर्धक  20  प्रतिशत  का
 हि

 इक्विटी  योगदान  करेंगे  तथा  उसे

 सार्वजनिक  निर्गम  के  लिए  आबंटन  की  तिथि  से  3  वर्ष  को  अवधि

 के  लिए  निरूद्ध  इक्विटी  के  सार्वजनिक  निर्मम  के  लिए

 निर्धारित  प्रकटन  मानदंड  प्रयोज्य  इसके  ऐसी  प्रतिभूतियों

 में  निवेशों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  कंपनी  अधिनियम  के  तहत

 प्रावधान

 ऐसा  ऋण  बाजार  का  और  विकास  करने  के  प्रयोजन  से

 किया  गया

 ऊपर  की

 अनिवार्य  अपलिंकिंग  भीति

 5115.  श्री  हन्नान  मोल्लाह
 :

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 क्‍या  विदेशी  चेनलों  की  भारत  से  अनिवार्य  अपलिंकिंग

 के  संबंध  में  सरकार  की  कोई  नीति  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  विदेशी  चैनलों  की  भारत  से  अनिवार्य

 अपलिंकिंग  के  लिए  प्रस्तावित  कनवर्जेंस  विधेयक  में  कोई  प्रावधान

 और

 यदि  तो  किसी  विशिष्ट  कानूनी  प्रावधान
 के  अभाव

 में  विदेशी  चैनलों  को  किस  प्रकार  भारतीय  कानून  के

 अधिकार  क्षेत्र  में  लाया

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 नीति  के  विदेशी  चेनलों  सहित  चेनलों  के  लिए  भारत
 पे

 अपलिंक  करना  अनिवार्य  नहीं

 प्रश्न  नहीं
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 अभिसरण  विधेयक  अभी  मसौदा  स्तर  पर

 विंदेशी  चैनलों  के  कार्यक्रम  जब  केबल  नेटवर्क

 के  माध्यम  से  प्रसारित  किए  जाते  हैं  तो  इनके  द्वारा  केबल  टेलीविजन

 नेटवर्क  1995  के  अंतर्गत  निर्धारित

 विज्ञापन  संहिता  का  अनुपालन  किया  जाना  अपेक्षित  होता

 5116.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशों  से  कॉफी  के  आयात  की  अनुमति

 दे  दी

 यदि  कितनी  कॉफी  का  आयात  किया  जाना

 किन  देशों  से  और  किस  कीमत  पर  किया  जाना

 कॉफी  का  आयात  सरकार  के  माध्यम  से  किया  जाएगा

 या  निजी  तौर

 क्या  भारतीय  कॉफी  उत्पादकों  ने  इसके  परिणामस्वरूप  अपने

 व्यापार  में  हानि  होने  की  आंशका  जताई  और

 यदि  तो  आयात  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  और  घटिया

 किस्म  की  आयातित  कॉफी  से  भारतीय  उत्पादकों  की  रक्षा  करने  हेतु
 जम

 विचार
 &  अदा.»

 कया  कदम  उठाए  जाने
 का  विचार

 मुरासोली  :  से

 विनियमों के  अनुसरण
 में

 कॉफी  सहित  अनेक  मर्दों
 के

 आयात

 प्रतिबंधों
 को

 1.4:2001 001  से  हटा  लिया  गया  मात्रात्मक

 प्रतिबंध  हटाने  के  साथ  ही
 हज

 कक

 भी  किसी
 प्ती

 भी  देश  से  सीमाशुल्क  का

 कर  सकता

 फ्री  निर्यातक देश
 है  और

 भुगतान  करके  कॉफी

 हब

 वास्तविक

 नहीं  तथापि  कॉफी  के  आयात  हतोत्साहित  करने  के  लिए

 कॉफी  पर  आयात  शुल्क  35%  से  बढ़ाकर  70%  कर  दिया  गया

 लेन  मपिल्  जल
 लिए  कि

 उद्योग  के  संरक्षण  भारत  सरकार  यदि
 रथ

 माग  हुई  तो
 अपने  पास 13202

 ॥
 उपलब्ध

 हर
 सभी रे  टैरिफ रे

 i

 भारतीयों  को  परिपक्‍वता  राशि  का  भुगतान

 5117.  श्री  एमन्वी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  ..

 की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  मै०  सी०आरूबी०  कैपिटल  मार्केट  लि०  और  मै०  प्रुडेंशियल

 कैपिटल  मार्केट  लि०  जैसी  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कम्पनियों  को  वर्ष  1993

 और  1995  में  सीमित  अवधि  के  लिए  वापसी  भुगतान  के  आधार

 पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  एनग्आरूआई०  और  ओगन्‍्सीग्बी०  से  जमा

 राशियां  स्वीकार  करने  हेतु  प्राधिकृत  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  कंपनियों  द्वारा  1994  और  19%  में  प्राप्त  की  गई

 कितनी  मुद्रा  को  रुपये  में  परिवर्तित  किया

 क्‍या  इन  कंपनियों  ने  अप्रवासी  भारतीय  निवेशकों  द्वारा  1994

 और  1996  में  जमा  की  गई  शशियों  से  संबंधित  परिपक्वता  रांशि

 वापस  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 क्या  इन  कंपनियों  ने  फेरा  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  किया

 और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही

 का  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  भारतीय

 मैसर्स  सीआरबी  कैपिटल पटल

 *

 rT
 के

 को  अप्रवासी

 गई  इसके  बाद

 भारतीयों  से  जमाराशि
 स्वीकार  करने  हेतु  समय

 नहीं  किया

 को  अऑवेधि  हे  mo  ही  समा

 कंपनी  ने
 अपग्रवासी

 जमाराशि प्राप्त  चाप्त
 छ

 तक  जमाराशि  प्राप्त  कंपनी  को  9  1997

 22  1997  की  अनन्तिम  परिसमापक
 के  रूप  में  सरकारी  परिसमापक

 नियुक्त  किया  लम्बे  समय से  लम्बित
 न्यार

 समय-समय  पर  सुनवाई  की  जाती  है/उन्हें  स्थगित  कि

 जहां  तक  मैसर्स  प्रुडेंशियल  कैपिटल  मार्केट्स  लि०  का  संबंध

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  कंपनी  को  अनुमोदन
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 :
 पत्र  जारी  होने  की  से  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए

 :  प्रत्यावर्तन/गैर-प्रत्यावर्तन  दोनों  आधार  पर  30  1995  से  भारतीय
 :

 स्टेट  इजरा  स्ट्रीट  कोलकाता  के  जरिए  अप्रवासी

 -  भारतीयों/विदेशी  कंपनी  निकायों  से  विप्रेषित  धन  स्वीकार

 :  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  कंपनी  द्वारा  भेजे  गए  विवरण

 के  वर्ष  196  के  दौरान  कंपनी  द्वारा  उपर्युक्त  योजना  के

 :  तहत  प्राप्त  धनराशि  21.75  लाख  रुपए  चूंकि  भारतीय  रिजर्व

 के  विरुद्ध कंपनी  विधि  बोर्ड  के  आदेश  का  उल्लघेन

 अदायगी  नहीं  करने  की  कुछ  शिकायतें

 निदेशकों  के  विरुद्ध  कंपनी  विधि  बोर्ड  के  आदेश  का  अनुपालन  नहीं

 <  करने  के  लिए  आपराधिक  मामला  दायर  किया  है  और  यह  मामला

 <  न्याय-निर्णयाधीनः  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  यह  भी  सूचित  किया
 :

 है  कि  कंपनी  द्वारा  फेरा  का  उल्लंघन  करने  संबंधी  कोई  रिकार्ड  उनके

 पास  उपलब्ध  नहीं

 आई०सी०आई“सी०आई»  द्वारा  प्रदत्त  सेवाएं

 5118.  श्री  सुल्तान  ओवेसी  :  क्या  वित्त  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आई०्सी०आई०्सी०ग्आई०  ने

 एयरपोर्ट  फ्री  जोनਂ  के  साथ  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  इस  समझौते  के  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या

 (1)  आईण्सीग्आई्सी०्आई०  द्वारा  एयरपोर्ट  फ्री  जोनਂ  को

 :  क्या-क्या  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  विचार

 .  क्‍या  एयरपोर्ट  फ्री  जोनਂ  में  कार्य  कर  रही  40

 रे
 प्रतिशत  कम्पनियां  भारतीय

 यदि  तो  के  साथ  किए  गए

 इस  समझौते  के  माध्यम  से  भारतीय  उद्योगों  को  एयरपोर्ट

 फ्री  जोनਂ  से  अपनी  गतिविधियों  को  बढ़ाने  में  कहां  तक  मदद

 होगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 “
 आई०सी०आई०सी०आई»  लि०  ने  शारजाह  सरकार  के  मुक्त

 क्षेत्र  प्राधिकरणों  ओ  एस  एफ  जेड  के  साथ  समझौता  ज्ञापन

 पर  हस्ताक्षर  किए

 5  से  समझौता  ज्ञापन  के  ब्यौरे  अन्य  बांतों  के

 :  निम्नलिखित  शामिल

 30  1923  लिखित  उत्तर  154

 -
 .  आईन्सीग्आई-सीग्आई०  समूह  शारजाह  में  मुक्त  क्षेत्रों  में

 उपस्थिति  की  इच्छा  रखने  वाले  निगमों  और  व्यावसायिक

 घरानों  को  व्यापक  भारतीय  ग्राहक  आधार  तक  पहुंचने

 में  सहायता  देने  का  प्रयास

 ह

 -
 मुक्त  क्षेत्र  के  प्राधिकारियों  को  ऐसे  व्यापार  एवं  निवेश

 के  प्रभावी  प्रवाह  के  लिए  बाजार  प्रदान  करने  योग्य

 -  जी  ओ  एस  एफ  जेड  ए  मुक्त  क्षेत्र  में  उपस्थिति  या

 उसमें  आने  का  प्रस्ताव  करने  वाले  व्यावसायिक  एककों

 की  बैंकिंग  सुविधाओं  हेतु  सभी  अनुरोधों  को

 आई०सी०्आई-सी>आई०  समूह  को

 -
 .  आईनसी०आई०्सी०्आई०  समूह  शारजाह  ए  में  एक

 डाटा  सेन्टर  और  इन्क्यूबेशन  सेन्टर  की  जांच  करने

 और  स्थापित  करने  में  भी  सहायता  बशर्ते  कि

 आई-सी०आई-सी०आई०  द्वारा  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार

 की  जाएं  और  परस्पर  सहमत  पैमाने  एवं  गुंजाइश  के  आधार

 पर  पहलों  को  अर्थक्षम  पाया  यह  विशिष्ट

 विनियामक  एवं  सांविधिक  अनुमोदनों  की  प्राप्ति  के  अध्यधीन

 भी

 विद्यालय  जाने  वाले  बच्चों  के  लिए

 मध्याह्  भोजन  योजना

 5119.  श्री  अनन्त  नायक  :  क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  मध्याह्  भोजन  योजना  के  अतंर्गत  विद्यालय  जाने  वाले

 बच्चों  के  लिए  राज्यों  को  चावल  की  निःशुल्क  आपूर्ति  की  जा  रही

 यदि  तो  वर्ष  1999-2000  और  2000-200  के  दौरान

 राज्यों  को  कितने  चावल  की  आपूर्ति  की  और

 उक्त  कार्य  हेतु  प्रत्येक  राज्य  ने  वास्तव  में  कितना  चावल

 उठाया  ?:

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  :  प्राथमिक  शिक्षा  को

 पौषणिक  समर्थन  देने  हेतु  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  भोजन

 के  अंतर्गत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  सबसे  निकटस्थ  गोदामों  से  मुफ्त  खाद्यान्न

 और  वितरित  किए  जाते

 और  वर्ष  1999-2000  और  2000-200  के  दौरान

 मध्याह  भोजन  योजना  के  अंतर्गत  खाद्यान्नों  का  आबंटन  एवं  उठान

 संलग्न  विवरण  |  और  ॥  पर  दर्शाया  गया



 155  प्रश्नों  के  20  2001  लिखित  उत्तर  156

 1999-2000  की  अवधि  के  दौरान  2007  तक  की  अवधि  के  दोरान  पोषाहार  एन०एस्पी०ई०  )

 मध्याह्न  भोजन  योजना  के  अधीन  खाद्यानोों  का  आबंटन  और  उठान  बताने  वाला  विवरण

 राज्य/संघ्र  राज्य  क्षेत्र  खाद्यान्नों  का  आबंटन  खाद्याननों  का  उठान

 गेहूं  चावल  जोड़  गेहूं  चावल  जोड़

 2  3  4  5  6  7  8

 13.  आम्ध्र  प्रदेश  228544  228544  214307  214307

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  7637  7637  6202  6202

 3.  असम  70042  70042  6823  6823

 4...  बिहार  2918  280597  7073  5508  2044

 5.  गोवा  2343  2343  3640  3640

 18.  गुजरात  44059  44059  108151  59279  59279

 7.  हरियाणा  26653  26653  53306  1938  0  27229

 8.  हिमाचल  प्रदेश  20826  20826  0  87147

 9.

 जम्मू और कश्मीर 0 0 कर्नाटक केरल 49853 49853 मध्य प्रदेश 275594 78330 महाराष्ट्र मणिपुर 7637 7637 6202 6202 मेघालय मिजोरम 2044 2044 नागालैण्ड 2920 2920 3640 3640 उड़ीसा 59279 59279 पंजाब 52992 0 52992 0 20. राजस्थान 0 0



 30  1923  लिखित  उत्तर  158

 1  2  3  4  5  ~  6  7  8

 21.  सिक्किम  2550  2550  547  547

 22.  तमिलनाडु  118735  118735  60184  60184

 23-  त्रिपुरा  1427  1427  1427  1427

 24.  उत्तर  प्रदेश  291379

 ह

 166478  457857  141590  69443  211033

 25.  पश्चिम  बंगाल  3061  260535  263596  3294  150291  153585

 26.  आं०  और  नि०  द्वीप  समूह  1106  1106  221  221

 27.  चंडीगढ़  394  0  394  0  0

 28.  दा०  और  नागर  हवेली  700  700  223  223

 29.  दमन  ओर  दीव  446  446  93  93

 30.  दिल्‍ली  18101  0  18101  200  0  200

 31.  0  है  ()  ()

 32.  पांडिचेरी  1218  1218  1177  1177

 भारत  985612  1781639  2767251  410873.0  990892.0  1401765.0

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  यथा  सूचित  उठान  के

 कर

 ७९  छूठ

 विवरण-॥

 ५
 2000-2001  2001  वक  की  अवधि  के  दोरान  पोषाहार  मध्याह्ष  भोजन

 योजना  के  अधीन  खाद्यानोों  का  आबंटन  और  उठान  बताने  वाला  विवरण

 क्र०सं+  राज्य/संघ॒  राज्य  क्षेत्र  खाद्याननों  का  आबंटन  खाद्यान्नों  का  उठान*

 गेहूं  चावल  जोड़  गेहूं  चावल  जोड़

 1  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आम्ध्र  प्रदेश  234614  234614  0  114692  114692

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  3434  3434  0  372  372

 3.  असम  70149  70149  0  7747  7747

 4...  बिहार  132519  54466  186985  25030  32206  57236
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 5.  गोवा  2616  2616  1754  1754

 6.  गुजरात  60177  59401  119578  18236  17321  35557

 7.  हरियाणा  20555  20079  40634  12477  10506  22983

 8.  हिमाचल  प्रदेश  16609  16609  15377  15377

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  22632  22632  0  0  0

 10.  कर्नाटक  46927  114572  161499  36845  85460  122305

 11.  केरल  46557  46557  46184  46184

 12.  मध्य  प्रदेश  138089  80531  218620  113702  73747  187449

 13.  महाराष्ट्र  280692  280692  0  229455  229455

 14.  मणिपुर  6751  6751  6379  6379

 15.  मेघालय  8911  8911  1807  1807

 16.  मिजोरम  2918  2918  2336  2336

 17.  नागालैण्ड  3018  3038  2676  2676

 18.  उडीसा  101193  101193  0  50311  50311

 19.  पंजाब  39827  39827  3405  0  3405

 20.  राजस्थान  130306  130306  90302  0  .  90302

 21.  सिक्किम  2264  2264  0  1377  1377

 22.  तमिलनाडु  107475.  107475  63853  63853

 23.  त्रिपुरा  1533  “1533  0  4300  4300

 24.  उत्तर  प्रदेश  232418  132695
 365113

 49743  36723  86466

 25.  पश्चिम  बंगाल  218859  218859  929  203631  204560

 26.  आअं>०  और  नि०  समूह  1128  1128  444  444

 27.  चंडीगढ़  394  394  156  0  156

 28.  दा०  और  नागर  हवेली  719  719  586  586

 29.  दमन  और  दीव  443  443...  318  318
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 1  2  3
 4

 5  6  7  8

 30.  दिल्‍ली  17982  17982  3290  3290

 31.  लक्षद्वीप 8  0  0

 32.  पांडिचेरी  1233  1233  698  698

 नव॒  गठित  राज्य

 33  झारखंड  2037  21426  23463  27  2283  2410

 34.  उत्तरांचल  2236  9387  11623  595  2349  2944

 35.  छत्तीसगढ़  30899  30899  10871  10871

 भारत  823467  1657224  2480691  354837  1025763  1380600

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  यथा  सूचित  उठान  के

 :
 *-उठान  2001  तक

 ७  छूठ

 डी०्जीःएफण्टी०  द्वारा  नकदी  प्रतिपूर्ति
 -
 समर्थन  कराने  में  असमर्थ  रहा  था  क्योंकि  उसके  सारे  रिकार्ड  लड़ाई  के

 कारण  मेजबान  देश  द्वारा  जब्त  कर  लिए  गए  चूंकि  यह  मामला

 पीएसी  के  विचाराधीन  इसलिए  इस  राशि  को  वसूल  करने  के

 लिए  अभी  कोई  उपाय  आरम्भ  नहीं  किए  गए

 :  श्री  रघुनाथ  झा  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 :
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 !'  डी०जी०एफ०्टी०  नई  दिल्‍ली  ने  में  एक  ऐसी

 *
 फर्म  को  नकदी  प्रतिपूर्ति  समर्थन  योजना  के  अंतर्गत  2.45  करोड़  रुपये

 की  परियोजना  सहायता  उपलब्ध  कराई  थी  कि  इसकी  पात्र  नहीं  थी  निर्यात  हेतु  बासमती  चावल  को  मान्यता

 5121.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  जांच  की  गई  है  और ०

 का  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कर्मचारियों  की  जिम्मेदारी  निर्धारित  कौ  गई

 छू

 तो  तत्संबंधी  और  तो
 क्या  सरकार  ने  निर्यात  के  लिए  केवल  हरियाणा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या
 है

 और  यदि  नहीं
 और  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  पैदा  होने  वाले  बासमती  चावल  को  मान्यता

 :  इसके  क्‍या  कारण  और

 5:  इस  फर्म  से  दंडात्मक  ब्याज  दर  सहित  धनराशि  वसूलने

 :  और  लापरवाह  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 सीसीएस  योजना

 मुरासोली  :  से

 एम
 सारलापककथतओ

 <  रुपए
 उपलब्ध  कराए  गए  सी  एंड  एजी  ने  इस  भुगतान  को

 51999  की  अपनी  रिपोर्ट  में  गलत  बताया  सी  एंड  एजी  रिपोर्ट

 पर  कृत  कार्रवाई  टिप्पणी  टी  में  सी  एंड  एजी  को  यह

 /  बताया  गया  है  कि  परियोजना  सहायता  मौजूदा  नियमों  के  अनुसार

 उपलब्ध  कराई  गई  यद्यपि  दावेदार  कुछेक  दस्तावेज  उपलब्ध

 के
 तहत  एक  फर्म  को  1992  में  2.45  करोड़

 -

 देने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  देश  के  अन्य  भागों  में  पैदा

 होने  वाले  को  किसी  अन्य  श्रेणी  में  रखा  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 हि मुरासोली सोली  :  बासमती

 बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  और  समीचीन

 चावल  को  गुणवत्ता  नियंत्रण समझते  हुए  वाणिज्य  विभाग
 ने

 बासमती

 तथा  निर्यात  पूर्व  निरीक्षण  के  अधीन  रखने  के  बारे  में  आपत्तियां  अथवा

 सुझाव  आमंत्रित  करते  हुए  एक  अधिसूचना  प्रकाशित  की  उक्त

 आदेश  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  बतलाया  गया  है  कि  ।
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 भारतीय  बासमती  और  अनुसूची  ॥

 भारतीय  बासमती  में  दिए  गए  विनिर्देशन  पंजाब  और

 उत्तर  प्रदेश  के  पश्चिमी  जो  निर्दिष्ट  क्षेत्रों  मे ंहिमालय  पर्वतमाला

 की  तराई  में  भारतीय  गंगा  के  सभी  मैदानी  भाग  का  हिस्सा

 में  उपजाई  जाने  वाली  बासमती  चावल  की  किस्मों  के  लिए  लागू

 इससे  गुणदोष  के  आधार  पर  बासमती  चावल  उग़ाए

 जाने  वाले  भौगोलिक  क्षेत्रों  को  जोड़ने  या  छोड़ने  की  संभावना  समाप्त

 नहीं  हो  जाती

 प्रश्न  नहीं

 बैंक  डकैतियां

 5122.  श्री  राजो  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 '

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  पड़ी
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 डकैतियों  में  बैंक  अधिकारियों  सहित  कितने  व्यक्ति  मारे  गए  और

 घायल

 इन  घटनाओं  में  मारे  गए/घायल  हुए  व्यक्तियों  के  परिवारों

 को  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  मारे  गए  व्यक्तियों  के  अश्रितों

 को  सरकरी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  बैंक  द्वारा  दिए  गए  रोजगार  का  राज्य-वार

 ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार

 वर्ष  1998  से  2000  तक  को  अवधि  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के

 बैंकों  में  लूटपाट/डकेती  में  मारे  गए/घायल  व्यक्तियों  की  राज्य-वार

 संख्या  और  दिवंगत  कर्मचारियों  के  आश्रितों  को  अनुकंपा  आधार  पर

 नियुक्ति  सहित  दिए  गये  मुआवजे/पुरस्कार  के  ब्यौरे  दर्शान  वाला  विवरण

 संलग्न

 विवरण

 वर्ष  1998-2000  तक  की  अवधि  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  लूटपाट/डकौती  में  मारे  गए  घायल

 व्यक्तियों  की  राज्य-वार  संख्या  और  दिवंगत  कर्मचारियों  के  आश्रितों  को  अनुकंपा  के  आधार

 पर  नियुक्ति  सहित
 दिए

 गये  मुआवजे/पुरस्कार  के  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  विवरण

 राज्य  का  नाम  व्यक्तियों  की  संख्या

 मारे  गए

 ।  2  3

 1.  आन्श्र  प्रदेश  दर

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  कि

 3.  असम  03

 4.  बिहार  06

 5...  दिल्‍ली  01

 6.  गुजरात

 9;  गोवा
 पा

 8.
 '

 हरियाणा  न

 9.  हिमाचल  प्रदेश  न

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  च्

 -  दिए  गया  मुआवजा/पुरस्कार/

 आधार  पर  नियुक्ति

 घायल

 4  5

 07  रु०  ।  लाख+चिकित्सा

 06  रुः  5.60  लाख+चिकित्सा

 29  रु  1.5  लाख+चिकित्सा



 24.

 26 ८0.

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 मिजारम

 नागालेण्ड

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 पं०  बंगाल

 2  और  5  रुपये  मूल्य  वर्ग

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट

 रुपये  मूल्य  वर्ग  के  नोट  छापने  का

 यदि  तो  इन  नोटों  की  छपाई

 क्या  कारण
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 @  ty.

 ८  2  |

 792  बाहरी  व्यक्ति  पर  खर्च  किया

 |  रु  12.5

 ‘  रुपये  9.2  लाख  +  परिवार  के  सदस्यों  की

 दिवंगत  व्यक्तियों  के  बच्चों  की  स्नातक  स्तर

 तक  शिक्षा  का

 के  नोट

 श्री  माणिकराव  होडल्या  गावित  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 भविष्य  में  2  और  5

 दोबारा  शुरू  करने  के

 इन  पर  कितना  व्यय  होने  की  संभावना  और

 इन्हें  बाजार  में  कब  तक  जारी  कर  दिए  जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब

 से  देश  में  सिक्कों  की  कमी  से  उत्पन्न  होने  बाली  समस्या

 को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  5  रुपए  मूल्य  वर्ग  के  करेंसी  नोटों

 की  छपाई  फिर  शुरू  करने  का  निर्णय  किया  गया  इस  पर  आने

 वाला  व्यय  प्रति  1000  अदद  650/-  रुपए  से  700/-  रुपए  के  बीच

 आने  की  संभावना

 5  रुपये  मूल्य  वर्ग  के  नोट  के  2001  में  चलन

 में  आने  की  सम्भावना
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 ]

 द्वारा  दरें  उद्धृत  करना

 5124.  श्री  शीशराम  सिंह  रवि  :  क्या  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  संघ  नई

 दिल्‍ली  सरकारी  निगमों  आदि  द्वारा  उससे

 की  करने  पर  सबसे  कम  मूल्य  की  चीजों  की  कीमत  और

 ब्रांड  नाम  उद्धृत  नहीं

 यदि  तो  इसकं  क्‍या  कारण

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  कि  सरकार  निगमों  और  उपक्रमों  द्वारा  इस  प्रकार  की  सभी

 दरों  की  पूछताछ  किए  जाने  पर  सभी  पंजीकृत  प्राधिकृत

 वितरकों  की  सबसे  कम  कीमतों  का  उनके  ब्रांड  नामों  सहित  उल्लेख

 क्या  अपने  बीजकों  में  अपने  सामान  के

 ब्रांड  नामों  और  पूरे  विनिदेशों  का  उल्लेख  नहीं  और  “

 यदि  तो  वस्तुओं  को  उनके  ब्रांड  नामों  के  साथ  सुस्पष्ट

 विनिर्देश  देना  सुनिश्चित  करने  हेतु  उपाय  किए  गए

 मंत्री  श्रीराम
 :  से  (

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता

 ्  की  गई  पूछताछ  के  जवाब

 वाली  म॒दों  की
 दरें  और  ब्रांड  नाम

 ।  क्न्य  गा  आदि
 उपभोक्ता  सहकारी

 ड॒  नाम  आदि  नहीं  बताए
 में  अपनाई

 जाने  वाली  प्रक्रिया

 :  मदों  की  दरें  कोट

 उपभोक्ता  सहकारी
 संघ

 द्वारा  उन
 मर्दों  ।

 तीन  की  दरें  कोट  की  जानी  होती  हैं

 जिनको

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता

 संघ  सप्लाई  कर  सकता
 राष्ट्रीय

 उपभोक्ता

 जारी  कर  दिए  गए

 से

 में  पूर्ण

 कुछ  मामलों  में  इनका  उल्लेख  नहीं  किया  गया  राष्ट्रीय  उपभोक्ता

 सहकारी  संघ  द्वारा  बीजकों  तथा  अन्य  संबंधित  दस्तावेजों  में  वस्तु  की

 पूर्ण  ब्रांड  नामों  आदि  का  उल्लेख  अनिवार्य  रूप  से  करने

 के  लिए  संबंधित  अधिकारियों  को  अनुदेश  जारी  किए  गएं
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 तम्बाकू  की  खेती  को  बढ़ावा  देने  में

 तम्बाकू  बोर्ड  की  भूमिका

 5125.  श्री  के०  येरननायडू  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  में  तम्बाकू  की  खेती  को

 बढ़ावा  देने  में  तम्बाकू  बोर्ड  की  क्‍या  भूमिका

 वर्ष  2000-2001  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  से  विशेषकर

 आंध्र  प्रदेश  से  कितने  मूल्य  का  तेयार  तम्बाकू  और  कच्चा  तम्बाक

 निर्यात  किया  गया  और  वर्ष  2001-2002  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य

 निर्धारित  किए  गए

 सरकार  द्वारा  तम्बाकू  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 देश  में  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  में  तम्बाकू  किसानों  के  कल्याण

 के  लिए  तम्बाकू  बोर्ड  द्वारा  क्या  विभिन्‍न  कल्याण  उपाय  शुरू  किए

 गए

 मुर  तम्बाक्‌

 बोर्ड  एफ  सी  वी  तम्बाकू  की  घेर
 घरेलू हल  पे तथा  अंतर्राष्ट्रीय सी  मांग  के  मूल्यांकन

 के  आधार  पर  इसके  उत्पादन  तथा  क्यूरिंग  को  विनियमित  करने  के

 लिए  देश  में  एफ  सी  वी  तम्बाकू  की  खेती  को  प्रोत्साहन  देता

 बोर्ड  आंध्र  प्रदेश  सहित  तम्बाकू  का  उत्पादन  करने  वाले  प्रत्येक  राज्यों

 में  प्रति  वर्ष  फसल  के  आकार को  निर्धारित  करता  उपजकर्त्ताओं

 क्योरर्स  तथा  व्यापारियों  का
 पंजीकरण  करता

 है  और  मंचों  पर  तम्बाकू

 की  नीलामी  की  व्यवस्था  करता  इसके  बोर्ड  तम्बाक्‌

 उपजकर्त्ताओं  को  बैंकों  से  ऋण  प्राप्त  करने  .  में  सहायता  देकर

 के  लिए  बीमा  तथा  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों
 ,

 कीटनाशकों  आदि  की  आपूर्ति  की  व्यवस्था  करके

 तम्बाकू
 की  पैदावार  और  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  में

 व्यापारियों  तथा  उपजकर्त्ताओं

 न्‍न
 मृदा

 क्षेत्रों  में  उपजाए  गए  एफ
 गारंटी

 कीमत  भी  निर्धारित  करता

 दौरान  भारत  से  निर्यात  किए  गए  _

 तथा  तम्बाकू  की  मात्रा  15023  मी.टन  ..
 तथा  99432  मी.टन  इन  निर्यातों  का  मूल्य  210.06  करोड़

 रुपये  तथा  648.74  करोड़  रुपए  अविनिर्मित  तम्बाकू  के  निर्यातों  .

 में  आंध्र  प्रदेश  का  हिस्सा  80  प्रतिशत  है  जबकि  कर्नाटक  का  5.

 प्रतिशत  वर्ष  2001-2002  के  लिए  तम्बाकू  के  निर्यात  का

 निर्धारित  किया  जा  रहा  ४

 सरकार  तम्बाकू  बोर्ड  के  माध्यम  से  एफ  सी  वी  तम्बाकू

 की  उत्पादकता  तथा  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  उपायों  पर  विचार
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 कर  रही  है  जिनमें  कृषकों  को  उच्च  गुणवत्ता  वाले  उवर्रकों

 जैसी  निविप्टियों  कौ  समय  पर  आपूर्ति  भी  शामिल  ताकि  विश्व

 में  तम्बाकू  के  निर्यात  में  भारत  के  हिस्से  में  वृद्धि  हो

 तम्बाकू  बोर्ड  ने  आंध्र  प्रदेश  सहित  एफ  सी  वी  तम्बाकू

 की  खेती  करने  बाले  राज्यों  में  कृपकों  क॑  लाभ  क॑  लिए  विभिन्‍न

 कल्याण  तथा  विकासात्मक  योजनाएं  शुरू  की  यह  कृषकों  को

 उच्च  गुणवत्ता  वाले  सिंचाई  तथा  छिड़काव

 करने  वाले  कोयला  ओर  ब्रिकेटों  जैसी  महत्वपूर्ण  निविष्टियों

 की  आपूर्ति  करता  यह  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  उन्नत

 किस्मों  के  प्रयोग  तथा  खेती  की  पद्धतियां  अपनाने  हेतु  तम्बाकू  के

 उपजकर्त्ताओं  को  सलाह  देता  है  तथा  उन्हें  प्रशिक्षित  भी  करता

 सामूहिक  प्रशिक्षण  क्षेत्रीय  फार्मों  पर  प्रदर्शनो

 आदि  के  माध्यम  से  किसानों  को  प्रौद्योगिकी  का  अंतरण  किया  जाता

 यह  ब्रैंक  ऋण  प्राप्त  करने  में  कृषकों  की  सहायता  करता  है

 तथा  उन  कृषकों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  है  जिनकी

 फसलों/वार्नसस  को  प्राकृतक  आपदाओं  के  कारण  नुकसान  हुआ

 लेखन  की  आपूर्ति

 5126.  श्री  रामजी  मांझी  :  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि

 और  सुपर  बाजार  को  लेखन  सामग्री  और  अन्य  मदों  की  आपूर्ति

 करने  वाले  आपूर्तिकर्ताओं  ने  स्वयं  को  इन  संगठनों  में  अलग-अलग

 नामों  से  पंजीकृत  करा  रखा  है  जिससे  कि  वे  अपनी  वस्तुओं  हेतु

 अलग-अलग  कीमतें  रख  सकें  और  ये  संस्थाएं  उनकी  इस  कार्यप्रणाली

 का  पता  लगाने  में  असफल  रही  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  ऐसे  आपूर्तिकर्त्ताओं  जिन्होंने  इन

 संगठनों  में  एक  से  अधिक  फर्मों  का  पंजीकरण  करा  रखा  को

 पहचान  करने  तथा  मनमाने  मूल्यों  पर  वस्तुओं  की  आपूर्ति  रोकने  के

 लिए  आपूर्ति  दरों  की  तुलना  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 हैं  ?

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीरीम  :  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ

 और  सुपर  दिल्ली  दोनों  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें  इसको

 जानकारी  नहीं

 ऊपर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 आयकर  विभाग  द्वारा  कम्प्यूटर  के  लिए

 हार्डबेयर  की  खरीद

 5127.  श्री  ए०पी०  जितेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 1923  )  लिखित  उत्तर  170

 क्या  आयकर  निदेशालय  ने  वर्ष  1997  में  बिना  नई  निविदा

 आमंत्रित  किए  टाटा  इन्फारमेशन  सिस्टम  लिमिटेड  और  टाटा  से  कम्प्यूटर

 हेतु  कई  करोड़  की  लागत  वाले  हार्डवेयर  की  खरीद  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०

 टेन्डर  सं»  एच  डब्ल्यू  आई  टी  जिसे

 27.3.97  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  के  प्रति  टाटा  इन्फॉरमेशन

 सिस्टम्स  लि०  को  सक्षम  प्राधिकारी  की  अनुमति  से

 29.3.97  को  4,36,01,250  रुपये  चार  करोड  छत्तीस  लाख

 एक  हजार  दो  सौ  पचास  से  अनधिक  मूल्य  की  लागत  से

 525  पीसी  एवं  525  डीएमपी  तथा  30.6.1997

 को  4,58,43,600  चार  करोड़  अटठावन  लाख  तैंतालीस  हजार

 छह  सौ  से  अधिक  लागत  पर  552  वैयक्तिक  कम्प्यूटर

 तथा  552  डीएमपी  के  लिए  आदेश  दिए  गए  30.6.97  का  आदेश

 निम्नोक्त  को  मद्देनजर  रख  कर  दिया  गया

 (1)  50  प्रतिशत  कार्यालयों  को  वित्त  वर्ष  1996-97  में  तथा

 बाकी  कार्यालयों  को  अगले  वित्त  वर्ष  में  योजना-भिन्‍न  व्यय

 संबंधी  समिति  का  कम्प्यूटर  उपलब्ध  कराने  संबंधी  निर्णय  ।

 (1)  संगत  टेन्डर  दस्तावेज  में  यद्यपि  डीएमपी  आदि  के

 प्रति  उल्लिखित  मात्रा  525  फिर  भी  525  आंकड़े

 के  सामने  लगा  दिया  गया  था  तथा  इस  आशय

 की  एक  टिप्पणी  भी  दी  गई  थी  कि  इन  मदों  की  मात्रा

 में  पर्याप्त  वृद्धि  कौ  जा  सकती

 (11)  यह  संविदा-पत्र  अभी  भी  वैध  था  क्योंकि  सरकार  का

 अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  बाद  1997  में  आदेश  देने  पर

 केवल  3  माह  की  अवधि  ही  समाप्त  हुई  और

 (iv)  टाटा  इन्फॉर्मेशन  सिस्टम  से  यह  सुनिश्चित  करवा

 लिया  गया  था  कि  करों  आदि  में  कोई  परिवर्तन

 नहीं  हुआ

 उपर्यक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 दिल्‍ली  स्थित  अप्पू  घर  का  रख-रखाव

 5128.  श्री  विजय  गोयल  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  आई  एफ  सी  आई  फाइनेंसियल  सर्विसेज  ने  भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  की  ओर  से  दिल्ली  स्थित  अप्पू  घर  के  मनोरंजन
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 पार्क  के  प्रतिष्ठापप  और  रख-रखाव  हेतु  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर

 पर  निविंदाएं  आमंत्रित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  आई  एफ

 सी  आई  के  पास  पुराने  और  दोयम  दर्जे  के  मनोरंजन  झूले

 क्या  इन  मनोरंजन  झूलों  की  उनकी  क्षमता  को  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  कभी  जांच  की  गई  थीं

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इन  मनोरंजन

 झुलों  का  प्रयोग  दुर्घटना  प्रवण

 यदि  तो  इसी  कंपनी  द्वारा  निविदा  आमंत्रित  करने  के

 क्या  कारण  और

 दुर्घटना  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  उपाय  करने

 का  विचार

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली

 इंडिया  ट्रेड  प्रमोशन  आर्गनाइजेशन  ने  अप्पू  घर  स्थल

 पर  स्टेट  ऑफ  दी  आर्ट  एम्यूजमैंट  पार्क  का  विकास  एवं  प्रबंधन  करने

 और

 और  विश्वीय  निविदाओं
 को

 तैयार  करने
 के

 लिए  कंपनी  के  चयन

 में
 सहायता

 देने  के
 लिए  आई

 एफ  सी

 आई
 फाइनेंशियल

 सर्विस
 लि०  को  परामर्शी  एजेंसी  के  रूप  में

 नियुक्त  किया  इटपो  ने

 क्वालीफिकेशन
 रः  डर

 एप्लीकेशन  फार्म  तैया

 दिया  गया
 ह

 करने  में  सहायता  करने
 के  लिए  मी  एजेंसी  के  रूप  में  लगाया

 गया

 लाइसेंसिंग
 |  He

 कंट्र  लेंग
 ८ प्लेसिज

 को  एण्ड  परफारमेंसिज रफारमेंसिज  आफ  दी  पब्लिक  एम्यूजमैंट

 1980  के  विनियमों  के  तहत  मनोरंजन  क्रियाकलापों  के
 आयोजन  के

 लाइसेंस  तथा  इसके  नवीकरण  लाइसेंस  धारियों  को  पुलिस  उपायुक्त

 के  कार्यालय  द्वारा  दिए  जाते  लाइसेंस  धारक  से
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 सुरक्षा  की  दृष्टि  से  झूलों  की
 आवधिक  रूप  से  तकनीकी  रख-रखाव

 की  अपेक्षा  की  जाती  लाइसेंसिंग  प्राधिकारी  झूलों  की  सुरक्षा  के

 बारे  में  संतुष्ट  होने  के  बाद  लाइसेंस  का  नवीकरण  करता

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  के

 5129.  डा०  जसवंतसिंह  यादव  :

 श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  14  राज्यों

 के  लिए  पेयजल  योजना  सहित  ग्रामीण  अवसंरचना  के  लिए  हाल  ही

 में  कोई  योजना  प्रारंभ  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  राज्यों  के  नाम

 क्या

 इस  संबंध  में  नाबार्ड  द्वारा  कितना  ऋण  स्वीकृत  किया

 गया  और

 इससे  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  में  किस  सीमा

 तक  मदद  मिलने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से
 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 ने  ग्रामीण  आधारिक  विकास  निधि  आई  डी  एफ)-४

 के  अन्तर्गत  सिक्किम  को  ग्रामीण  पेयजल  आपूर्ति  परियोजनाओं  और

 आर  आई  डी  के  अन्तर्गत

 भ्र

 प्रदेश त॑  आंध्र  हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  और  पंजाब  को  मंजूरी  दी  इन  राज्यों  को  मंजूर

 गई  राशि  के  ब्यौरे  नीचे  दिए

 राज्य  श्रृंखला  परियोजनाओं  मंजूर  की

 की  गई  राशि

 सिक्किम  आर  आई  डी  एफ-५  2  237.12

 आन्श्र  प्रदेश  आर  आई  डी  एफ-५॥  8  4511.14

 गोवा  आर  आईं  डी  एफ-५|  9  216.86

 हरियाणा  आर  आई  डी  एफ-७
 58

 3938.67

 हिमाचल  प्रदेश  आर  आई  डी  30  1991.35

 -  पंजाब  आर  आई  डी  wH-vI  148  5375.74

 कुल  225  16270.88
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 आशा  की  जाती  है  कि  जल  आपूर्ति  परियोजनाओं  से  राज्यों

 में  ग्रामों  को  सुरक्षित  पेयजल  उपलब्ध  यह  बड़े  पैमाने  पर  इन

 ग्रामों  में  जल  से  उत्पन्न  होने  वाली  बीमारियों  के  फैलने  से

 इन  परियोजनाओं  से  जानवरों  के  लिए  सुरक्षित  पेयजल  की  उपलब्धता

 के  कारण  दुधारू  मवेशियों  का  स्वास्थ्य  सुधरेगा  और  दूध  उत्पन्न

 होने  और  बढ़ते  हुए  डेयरी  कार्यकलापों  में  सुधार  दूर  से  पानी

 लाने  से  बचे  हुए  समय  का  उपयोग  कृषि  और  कृषितर  कार्यकलापों

 और  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  किया  जा

 खाद्यान्न  का  निर्यात

 5130.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  खाद्यान्नों  की  खराब  गुणवत्ता  के  कारण  निर्यात

 बाजार  में  इसे  लेने  वाला  कोई  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  देशों  को  कितने  खाद्यान्नों

 का  निर्यात  किया  गया  और  कितना  खाद्यान्न  पुनः  भारत  को  निर्यात

 कर  दिया  और

 सरकार  द्वारा  खाद्यानों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  के  लिए

 क्या  उपाय  किए  गए

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीरीम  :

 प्रश्न  नहीं

 पिछले  दो  वर्षों  में  विभिन्‍न  देशों  को  निर्यात  किए  गए

 खाद्यान्नों  की  मात्रा  में  दी  गई  भारत  को  पुनः  निर्यात

 किए  गए  खाद्यानों  के  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  जाते

 सूचना  विवरण-॥  में  दी  गई

 मद  1999-2000  2000-2001

 मात्रा  2000

 मात्रा

 बासमती  चावल  606468  638434

 गैर-बासमती  चावल  1216681  407157

 गेहूं  20  795

 मोटे  अनाज  7618  26880

 डी०जाग्सीग्आई०  एंड

 1923  )  लिखित  उत्तर  174

 केन्द्रीय  पूल  से  वर्ष  2000-01  के  दौरान  लगभग  16  लाख

 टन  गेहूं  भी  निर्यात  किया  गया

 विवरण-॥

 —  इस  समय  गेहूं  की  अधिकांश  जिनकी  खेती  की

 जा  रहीं  अर्थात्‌  एचठपी०  977,  एच०“आई«  1074,  राज

 2184,  राज  1482,  राज  3077,  डीण्डब्ल्यू०आरू  195  आदि

 अंतर्राष्ट्रीय  मानकों  की  अनाज

 राजस्थान  और  पश्चिमी  मध्य  प्रदेश  के

 शुष्क  क्षेत्रों  में  उत्पादित  जिसमें  12-13%  प्रोटीन

 निर्यात  प्रयोजन  के  लिए  उपयुक्त

 -  उच्च  किस्म  की  प्रोटीन  वाली  मक्का  जिसमें

 ट्राइटोफेन  और  लाइसाइन  जैसी  बहुमूल्य  अमीनों  एसिड  होता

 की  खेती  की  जा  रही

 -  निर्यात  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  वाली  गुणत्ता  विशेषता

 वाली  चावल  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्में  विकसित

 की  गई  ये  पूसा  हरियाणा  बासमती

 और  तरावड़ी  बासमती  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  जपोनिका

 चावल  की  किस्म  संबंधी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के

 लिए  भी  प्रयास  किए  जा  रहे

 -
 अणु  प्रजनन  और  आनुवंशिकी  इंजीनियरिंग  के  जरिये

 विटामिन-ए  और  आयरन  से  पुष्ट  किस्मों  का  विकास  करने

 पर  बायोटेक्नोलाजी  विभाग  के  सहयोग  से  विचार  किया

 जा  रहा

 पत्तनों  का  विनिवेश

 5131.  श्री  चिंतामन  बनगा  :  क्या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  देश  के  कुछ  पत्तनों  का  विनिवेश  करने

 का  निर्णय  लियण  है

 यटि  तो  राज्य-वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ऐसे  पत्तनों

 के  नाम  क्‍या  है  और  विनिवेश  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  ऐसी  विनिवेश  प्रक्रिया  से  देश  के  विकास  में  लाभ

 और

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्योरा  क्‍या

 विनिवेश  विभाग  के  राज्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्रालय  में  राज्य

 सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य

 कार्मिक  लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  सुधार
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 और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 प्रमुख  पत्तन  प्रबन्ध  संसद  द्वारा  अधिनियमित  प्रमुख  पत्तन  प्रबन्ध

 1963  के  अधीन  स्थापित  स्वायत्त  शासी  निकायों  के  रूप

 में  काम  करते  वे  कम्पनियां  नहीं  हैं  और  उनका  कोई  इक्विटी

 आधार  अथवा  शेयर  पूंजी  नहीं  पत्तन  प्रबन्ध  का  विनिवेश

 करने  का  प्रश्न  नहीं

 से  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  प्रश्न  नहीं

 ]

 गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  नाबार्ड  ऋण

 5132.  योगी  आदित्यनाथ  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  ग्रामीण  अवसंरचना

 विकास  कोष  आई  डी  योजना  के  अंतर्गत  गोदामों  के

 निर्माण  के  लिए  नाबार्ड  को  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  नाबार्ड  ने  किन  स्थानों  पर  गोदामों  के  निर्माण

 की  स्वीकृति  दी  और

 वर्ष  2000-2001  के  दौरान  उक्त  उद्देश्य  के  लिए  कितनी

 राशि  मंजूर  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है

 कि  ग्रामीण  आधारिक  विकास  निधि  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 में  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  अभी  तक

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  दिया

 और  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 उठता

 ]

 सुपर  बाजार

 5133.  श्री  प्रभात  सामन्तराय  :  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  दिल्ली  में  स्थापित  सुपर  बाजार  घाटे  में  चल  रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  आज  की  स्थिति

 के  अनुसार  वास्तविक  घाटा  कितना

 क्या  सरकार  का  सुपर  बाजार  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार

 लाने  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यारा  क्‍या

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  :

 सुपर  बाजार  में  घाटे  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कागबार

 की  तुलना  में  कर्मचारियों  की  संख्या  अधिक  आवश्यकताओं  की

 तुलना  में  कार्यशील  पूंजी  के  पर्याप्त  न  उधार  आधारित  आपूर्तियों

 की  कमी  बकाया  लेनदारियों  की  वसूली  न  नियत  लागतों

 और  मजदूरी  के  बिलों  के  स्तर  में  वृद्धि  होने  के  साथ  हीं  पर्यवेक्षण

 तथा  प्रबंधन  में  व्यावसायिकता  की  कमी  के  कारण  सुपर  बाजार

 ने  सूचित  किया  है  कि  31.3.2000  तक  22.99  करोड  रुपए

 के  संचित  घाटे  हुए  अभी  तक  के  सही  घाटे  को  नहीं

 बताया  जा  सकता  क्योंकि  वर्ष  2000-2001  के  खातों  की  लेखा  परीक्षा

 नहीं  की  गई

 और  भारत  सरकार  इस  मामले  में  विभिन्‍न  विकल्पों

 की  जांच  कर  रही  एक  सहकारी  समिति  होने  के  नाते  अपनी

 वित्तीय  स्थिति  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  सुपर  बाजार  की  किक्री  में

 सुधार  के  लिए  उचित  कदम  उठाना  सुपर  बाजार  के  प्रबंधन  का  कार्य

 ]

 दूरदर्शन  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 5134.  श्री  हरीभाऊ  शंकर  महाले  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  के  नासिक

 जिले  में  दूरदर्शन  केन्द्रों  के  कार्यक्रमों  का  ठीक  ढंग  से  प्रसारण  नहीं

 हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  कार्यक्रमों  के  ठीक  प्रकार  से  प्रसारण  के

 लिए  कोई  ठोस  कदम  उठा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 से  वर्तमान  में  नासिक  जिले  में  नासिक  और  ४

 सतना  में  चार  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  ४
 भारती  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  इन  ट्रांसमीटरों

 की  सेवा  में  किसी  बड़ी  खराबी  कौ  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  4
 ये  सभी  ट्रांसीटर  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रहे

 जिले  के  कुछ  भाग  औरंगाबाद  स्थित  उच्च  शक्ति  ट्रांसीटर  के  कवरेज
 .  ...

 क्षेत्र
 में

 पड़ते  इसके  के  कार्यक्रमों  को  रिले

 प्रचालन  में  प्रसार  .*
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 करने  के  लिए  नासिक  में  एक  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  की  स्थापना

 की  जा  रही

 ]

 पर  प्रतिबंध

 5135.  श्री  आर०एस०  पाटिल

 श्री  जी०  पुट्टास्वामी  गौडा

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  केनद्ध  सरकार  के  कर्मचारियों  के

 लिए  सुविधा  पर  दो  वर्ष  के  लिए  प्रतिबंध  लगा  दिया

 हू

 इस  उपाय  में  कल  कितनी  धनशाशि  कौ  बचत  होने  की

 संभावना

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  दूर  के  राज्यों  के  कर्मचारियों  के

 लाभ  के  लिए  गृह  नगर  रियायत  को  बहाल  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 .  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  वर्ष  2001-2002  के  लिए  बजट  भाषण  में  की  गई

 घोषणा  के  अनुसार  गैर-योजनागत  व्यय  में  किफायत  बरतने  के  उपाय

 रूप  जिन  कर्मचारियों  की  सेवानिवृत्ति  में  दो  वर्ष  से  कम

 समय  रह  गया  उन्हें  छोड़कर  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की

 यात्रा  को  दिनांक  02.03.200  से  दो  वर्ष

 के  लिए  प्रास्थगित  कर  दिया  गया  इसके  कारण  प्रतिवर्ष  लगभग

 :200/-  करोड़  रुपए  की  बचत  होने  का  अनुमान  इस  अवस्था

 में  होम  टाऊन  रियायत  बहाली  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं

 निर्यात  संवर्धन

 5136.  श्रीमती  जयाबहन  बी०  ठक्कर  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग

 अंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  सूचना  प्रौद्योगिकी  के
 अतिरिक्त  चमड़ा

 जड़ी  बूटियों  और  अन्य  उत्पादों  में  जैब-प्रौद्योगिकी

 जक्ा  उन  क्षेत्रों  के  रूप  में  पता  लगाया  है  जिनमें  देश  में  निर्यात  की

 अधिक  संभावना  और

 .  यदि  तो  सरकार  द्वारा  वस्तु-वार  नियति  संवर्धन  हेतु

 विभिन्‍न  वस्तुओं  की  संभावनाओं  का  उपयोग  करने  क॑  लिए  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे
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 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 जैव  प्रौद्योगिकी  और  सूचना  प्रौद्योगिकी  के  महत्व  को  स्वीकार

 किया  गया  निर्यातों  की  भारी  संभावना  रखने  वाले  जिन  सर्वाधिक

 फोकस  उत्पादों  पर  विचार  किया  गया  है  उनमें  अन्य  उत्पादों  के  साथ-साथ

 शामिल  हैं-सिले-सिलाए  सिंथेटिक  मानव  निर्मित  कम्प्यूटर

 फुटवियर  औषधीय  पौध  क्षेत्र  के  संवर्द्धन  हेतु  योजना

 आयोग  द्वारा  गठित  कार्यदल  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  औषधीय

 पौध  क्षेत्र  के  समेकित  विकास  हेतु  पौध  बोर्डਂ  को  स्थापना

 औषधीय  पौधों  की  बहुलता  वाले  एक  मिलियन  हेक्टेयर  बन

 क्षेत्र  को  अभिज्ञात  जैव  प्रोद्योगिकी  विभाग  द्वारा  सृजित  जीन

 बैंक  में  सभी  औषधीय  पौधों  के  जर्म  प्लाणमम  का  समुचित  भंडारण

 इत्यादि  करने  की  सिफारिश  की

 सूचना  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  किए  गए  प्रमुख  उपायों  में  शामिल

 हैं-नए  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  की  स्थापना  विभिन्‍न  राज्य

 सरकारों  द्वारा  भारतीय  सूचना  प्रौद्योगिकीय  संस्थान  की  स्थापना  करना

 इनके  सॉफ्टवेयर  के  निर्यातकों  को  निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत

 माल  ब्रांड  इक्तववटी  योजना  तथा  आयकर  रियायतें  उपलब्ध  की

 गई  निर्यात  संवर्धन  सरकार  का  एक  सतत  प्रयास  होने  के  नाते

 निर्यात  में  आगे  और  वृद्धि  करने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  गए

 हैं  जिनमें  शामिल  हैं-विकेन्द्रीकौण  के  जरिए  सौदों  की  लागत  में

 कमी  क्रियाविधियों  का  सरलीकरण  और  एग्जिम  नीति  में  यथा

 उल्लिखित  अन्य

 बहुपक्षीय  तथा  द्विपक्षीय  पहल  भ्रस्ट  क्षेत्रों  और  फोकस

 क्षेत्रों  की  पहचान  करके  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  उपाय  भी  किए  गए

 निर्यातों  में आगे  और  वृद्धि  करने  के  लिए  विशेष  आर्थिक  जोन

 स्थापित  किए  जा  रहे

 पावर  ग्रिड  कॉरपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  के  सम्बन्ध  में

 नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट

 5137.  डॉ०  संजय  पासवान  :  क्या  भारी  उद्योग  ओर  लोक  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  नियंत्रक  एवं  महालेखापरीक्षक  के
 वित्तीय

 वर्ष  2000

 की  अपनी  लेखा  रिपोर्ट  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  पावर  ग्रिड

 कॉरपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  में  अनियमितताएं  बरते  जाने  का  उल्लेख

 किया

 यदि  तो  भ्रष्टाचार  की  प्रकृति  और  अनन्‍्तर्ग्रस्त  धन  के

 बारे  में  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  सरकारी  उपक्रम  में  हुई  व्यापक  अनियमितताओं

 और  भ्रष्टाचार  के  सम्बन्ध  में  किसी  जांच  न्यायालय  में  कोई  कानूनी

 कार्यवाही  लम्बित
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  जैसे  जांच

 एजेंसी  द्वारा  इस  मामले  की  जांच  कराने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  :  और  पावरग्रिड  कारपोरेशन  ऑफ

 इण्डिया  विद्युत  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  है

 और  वित्तीय  तौर  पर  समाप्त  वर्ष  2000  के  लिए  सीएजी  की  रिपोर्ट

 मंत्रालय  में  प्राप्त  नहीं  हुई  यह  रिपोर्ट  जारी  करने  से  पूर्व  संसद

 में  प्रस्तुत  की  जानी

 और

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 ]

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  बेस  डिपो

 5138.  श्री  सुन्दर  लाल  तिवारी  :

 श्री  सत्यव्रत  चतुर्वेदी  :

 श्री  दिलीपकुमार  मनसुखलाल  गांधी  :;

 क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 लक्षित  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अतंर्गत  खाद्यान्नों

 की  आपूर्ति  के  लिए  मध्य  प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  में  भारतीय  खाद्य  निगम

 के  कितने  बेस  डिपो

 क्या  उपर्युक्त  बेस  डिपो  राज्यों  की  आवश्यकता  पूरी  करने

 के  लिए  पर्याप्त

 राज्यों  के  उन  जिलों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनमें  भारतीय  खाद्य

 निगम  के  बेस  डिपो  और

 इन  जिलों  में  बेस  डिपो  खोलने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  :  मध्य  प्रदेश  में  गरीबी  रेखा  से

 ऊपर/गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  अतंर्गत  खाद्यान्न  जारी  करने  हेतु  14

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  केन्द्रों  के अतिरिक्त  25  आधार  डिपु  महाराष्ट्र

 में  लक्षित  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन  खाद्यान्नों  की  आपूर्ति

 करने  के  लिए  74  आधार  डिपु
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 भारतीय  खाद्य  निगम  के  निम्नलिखित  राजस्व  जिलों  में  कोई

 डिपु  नहीं

 मध्य  प्रदेश  महाराष्ट्र

 1.  भिंड  1.  नांदुरबार

 2...  शिवपुरी  2.  ओस्मानाबाद

 3.  बडवानी  3...  लातूर

 4...  मंदसौर  4...  वाशिम

 5.  शाजापुर  5.  यवतमाल

 6...  नीमच  6...  भंडारा

 7.  सिहोर  7.  कडबचिरोली

 8...  रायसेन  8...  हिमगोली

 9...  राजगढ़

 10.  हरदा

 11.  पन्‍ना

 चूंकि  इन  जिलों  की  आपूर्तियों  की  व्यवस्था  पड़ोसी  जिले

 के  निकटतम  डिपु  से  की  जा  रही  है  इसलिए  ऐसे  राजस्व  जिलें

 में  बेस  डिपु  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 ]

 सरकारी  क्षेत्र  के  एचकएमण्टी०  में

 स्वैच्छिक  सेनानिवृत्ति

 5139.  श्री  ईः-एम०  सुदर्शन  नाच्चीयपन  :  क्‍या  भारी  उद्योग  औ

 लोक  उद्यम  मंत्री  25.8.2000  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4959

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  और

 अपेक्षित  जानकारी  कब  तक  पूर्ण  क़र  लिए  जाने  #

 सम्भावना
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 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चुनने  वाले  व्यक्तियों  के
 विवरण  से  सम्बन्धित  अपेक्षित  सूचना  प्राप्त

 वल्लभभाई  :  से  वर्ष  1999-2000  तक  हुई  में  सरकारी  क्षेत्र  के  9  उद्यमों  ने

 सरकारी  क्षेत्र
 के

 240  सरकारी  उद्यमों  में  से  213,  सरकारी  सूचना  भेजी  वर्ष  2000-2001  के  सम्बन्ध  में  अंब  तक  प्राप्त

 कम्पनियों  से  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना
 का विकल्प  -

 सूचना  विवरण-॥  में  दी  गई

 वर्ष  1999-2000  के  दौरान  सरकार  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  लेने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या  तथा

 स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  लायू  करने  पर  व्यय  की  गई  राशि  से  संबंधित  विवरण

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  का  नाम  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  1999-2000  के  दौरान

 स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  लेने  वाले  व्यय  की  राशि

 कर्मचारियों  की  संख्या

 जंग  कार्यपालक  जोड़

 1  2  3  4  5  6

 ।.  एण्ड्यु  यूले  एण्ड  कंपनी  लि०  43  3  46  गा

 2.  बंगाल  कैमिकल्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  41  22  63  -

 3.  बंगाल  इम्युनिटी  लि०  13  3
 16

 न

 4.  भारत  एल्युमिनियम  कं०  लि०  119  47  166  न

 5.  भारत  ब्रेक्स  एण्ड  वाल्व्स  लि०  6  4  10  0.34

 6.  भारत  डायनामिक्स  लि०  8  8  16  0.68

 7.  भारत  अर्थ  मूवर्स  लि०  273  97  370  15.51

 8.  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लि०  783  134  917  80.81

 9.  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  37  1  38  1.01

 10.  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  4732  3542  8274  289

 11.  भारत  हैवी  प्लेट  एण्ड  वेसल्स  लि०  --
 -  110  5

 12.  भारत  लेदर  कारपो०  लि०  8  4  12  -

 13.
 भारत  पम्प्स  एण्ड  कंप्रेशर्स  लि०  10  9  19  0.94

 14.  बीको  लॉरी  लि०  16  10  26  0.68

 15.  ब्रिज  एण्ड  रूफ  कंपनी  लि०
 ढ

 वह
 31  0.81

 (16
 ब्रिटिश  इण्डिया  कारपो»  लि०

 बन
 ण  शक  ध्प्घ्ध

 धर  बर्न  स्टैण्डर्ड  कंपनी  लि०  817  41  858  17.04
 ५3 धुत

 हक
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 1  2  3  4  5  6

 18.  सीएमसी  लि०  --  नर  46  0.57

 19.  कानपुर  टेक्सटाईल्स  लि०  26  1  27  -

 20.  सीमेंट  ऑफ  इण्डिया  लि०  135  -  135  _

 21.  भारतीय  केन्द्रीय  कुटीर  उद्योग  निगम  लि०  12  30  42  1.88

 22.  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रोनिक्स  लि०  66  52  118  3.82

 23.  केन्द्रीय  अंतर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  लि०  -  -  146  3.89

 24.  कोल  इण्डिया  लि०  सहायक  कंपनियों  बप्य  --  11634  254.6

 25.  इलेक्ट्रोनिक्स  कारपो+  ऑफ  इण्डिया  लि०  55  91  146  7.11

 26.  इलेक्ट्रोनिक्स  ट्रेड  एण्ड  टेक्नोलॉजी  डेवलपमेंट  लिग  4  --  4  _

 27.  इंजीनियर्स  इण्डिया  लि०  1  2  3  0.89

 28.  फर्टिलाइजर  कारपो»  आफ  इण्डिया  लि०  19  18  37  -

 29.  फर्टिलाइजर  एण्ड  कैमिकल्स  लि०  11  10  21  -

 30.  गार्डन  रीच  शिपबिल्डर्स  एण्ड  इंजीनियर्स  लि०  55  2  57  2.91

 31.  एचटीएल  लि०  19  न  19  0.64

 32.  भारतीय  हस्तशिल्प  एवं  हथकरघा  निर्यात  निगम  लि०  13  28  41  2.49

 33.  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपो०  लि०  87  74  161  7.5

 34.  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लि०  716  206  922  19.84

 35.  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लि०  75  25  100  -

 36.  हिन्दुस्तान  केबल्स  लि०  370  15  385  35

 37.  हिन्दुस्तान  कॉपर  लि०  2888  250  3138  140

 38.  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपो>»  लि०  67  46  113  3.79

 39.  हिन्दुस्तान  इंसेक्टीसाइड्स  लि०  37  34  71  2.02

 40.  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लि०

 ह

 बन
 -  83  ३.47

 41.  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिंट  लि०  24  3  27  0.54

 42.  हिन्दुस्तान  आर्गेनिक  केमिकल्स  लि०  61  62  123  2.92

 43.  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपो>०  लि०  1  2  3  0.07
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 .  हिन्दुस्तान  फोटोफिल्म  मैन्यु०  कं»  लि०

 -  हिन्दुस्तान  प्रीफेब  लि०

 .  हिन्दुस्तान  साल्ट्स  लि०  सहायक  कंपनियों

 .  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लि०

 .  हिन्दुस्तान  वेजीटेबल  ऑयल  कारपो०  लि०

 .  हिन्दुस्तान  जिंक  लि०

 .  एचएमटी  लि०

 .  हुगली  डॉक  एण्ड  पोर्ट  इंजीनियर्स  लि०

 .  भारतीय  होटल  निगम  लि०

 .  आईटीआई  लि०

 .  आईबीपी  कंपनी  लि०

 .  इण्डियन  ऑयल  ब्लैडिंग  लि०

 -  इण्डियन  ऑयल  कारपो»  लि०

 .  इण्डियन  पेट्रो  कैमिकल्स  कारपो>०  लि०

 .  इण्डियन  रोड  कंस्ट्रक्शन  कारपो०  लि०

 .  इंस्ट्रेमेंटेशन  लि०

 .  जेसप  एण्ड  कंपनी  लि०

 *
 जूट

 ऑफ  इण्डिया  लि०

 -  कर्नाटक  एंटीबायोटिक्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 *  कुृद्रेमेख  आयरन  ओर  कंपनी  लि०

 «  मद्रास  फर्टिलाइजर्स  लि०

 .  मैंगगील  ओर  लि०

 -  मझगांव  डॉक  लि०

 -  मेटालर्जिकल  एण्ड  इंजीनियरिंग  कंसलटेंटस्‌  लि०

 *  खनिज  गवेषण  निगम  लि०

 -  एमएमटी  लि०

 30  1923  लिखित  उत्तर

 3  4  5  6

 824  320  1144  34

 हि  _  28  bos

 68  2  70  3.96

 273  1  284  न

 19  5  24  1

 गा  पे  463  19.96

 485  415  900  50.25

 ५  5  57  -

 85  5  90  -

 185  148  333  11.4

 77  30  107  4.68

 7  9  16  -

 52  108  160  -

 32  29  61  1.82

 सडक  कद  2  0.08

 325  37  362  22.

 “-  1  1  0.06

 95  104  199  4.04

 6  1  7  0.02

 16  5  21  0.88

 35  107  142  6.39

 178  19  197  -

 मेक  ल्‍  237  8.53

 68  208  276  12.39

 147  25  172  2.84

 35  61  96  -
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 नेशनल  एल्युमिनियम  कंपनी  लि०

 .  नेशनल  बाईसिकल  कारपो०  लि०

 .  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लि०

 .  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  लि०

 .  नेशनल  हाइड़ो  इलेक्ट्रिक  पावर  कारपों०  लि०

 .  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  लि०

 .  नेशनल  इंस्टूमेंट्स  लि०

 .  नेशनल  जूट  मैन्यु०  कारपो०  लि०

 .  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  लि०

 .  राष्ट्रीय  बीज  निगम  लि०

 .  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लि०

 -  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपो»  लि०

 *  नेपा  लि०

 -  नेवेली  लिग्नाईट  कारपो०  लि०

 .  उत्तर  पूर्वी  हस्तशिल्प  एवं  हथकरधा  विकास  निगम  लि०

 -  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  निगम  लि०

 .  नेटेका  कर्नाटक  केरल  एवं  लि०

 .  नेटेका  पंजाब  एवं  लि०

 .  नेटेका  लि०

 .  बिहार  एवं  लि०»

 .  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  निगम  लि०

 -  ऑयल  इण्डिया  लि«०

 .  प्रागा  टूल्स  लि०

 .  प्रोजेक्ट्स  एण्ड  डेवलपमेंट  इण्डिया  लि०

 फास्फेट्स  एण्ड  कैमिकल्स  लि०

 राजस्थान  इलेक्ट्रोनिक्स  एण्ड  इंस्ट्रूमेंट्स  लि०

 20  2001
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 189  प्रश्नों  के

 आरबीएल  लि०

 रिचर्डसन  एण्ड  क्रूडास  (1972)  लि०

 स्कूटर्स  इण्डिया  लि०

 स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 100.  स्पंज  आयरन  इण्डिया  लि०

 101.  राज्य  फार्म्स  निगम

 102.  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  लि०

 स्टील  अथॉरिटी  ऑफ  इण्डिया  लि०  सहायक

 कंपनी

 103.

 104.  टेनरी  एण्ड  फुटवियर  कारपो»  ऑफ  इण्डिया  लि०

 105.  टायर  ऑफ  इण्डिया  लि०

 106.  विगनयन  इण्डस्ट्रीज  लि०

 विवरण-॥

 वर्ष  2000-2001  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 में  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  के  माध्यम  से  सेवानिवृत्त

 कर्मचारियों  की  संख्या

 1.  बामेर  लॉरी  एण्ड  कंपनी  लि०  124

 2.  बंगाल  कैमिकल्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  65

 3.  भारत  डायनामिक्स  लि०  86

 4.  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  636

 5.  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  600

 6.  भारत  लेदर  लि०  9

 :
 7.  भारत  रिफ्रैक्ट्रीज  लि०  154

 १6:  नहा  बला  एण्ड  इंजीनियरिंग  कं»  लि०  102

 9.  ब्रिटिश  इण्डिया  लि०  144

 10.  सीएमसी  लि०  2

 11.  सीमेंट  ऑफ  इण्डिया  लि०  57
 द्षयभजपतक्ानापतरर
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 3  31  34  25५

 कक  श्र  14121  316-43

 511  39  550  15.13

 9  हन  9  बैन

 4  1  5  0.18

 12.  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रोनिक्स  लि०  7

 13.  डैजिंग  ऑफ  इण्डिया  लि०  115

 14.  इलेक्ट्रोनिक्स  ऑफ  इण्डिया  लि०  397

 15.  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लि०  9

 16.  इंजीनियर्स  इण्डिया  लि०  71

 17.  फर्टिलाइजर  कारपो०  ऑफ  इण्डिया  लि०  25

 18.  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स  लि०  5

 19.  भारतीय  हस्तशिल्प  एवं  हथकरघा  निर्यात  निगम  लि०  17

 20.  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लि०  1115

 21.  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लि०  32

 22.  हिन्दुस्तान  कॉपर  लि०  1455

 23.  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपो>»  लि०  9

 24.  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिंट  लि०  20

 25.  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपो»  लि०  3
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 39.
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 41.

 42.

 50.
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 हिन्दुस्तान  फोटोफिल्म  मैन्यु०  कारपो»  लि०

 हिन्दुस्तान  प्रीफेब  लि०

 हिन्दुस्तान  साल्ट्स  लि०

 हिन्दुस्तान  जिंक  लि०

 आईटीआई  लि०

 इण्डियन  ऑयल  कारपो०  लि०

 इंस्टूमेंटेशन  लि०

 इरकॉन  इंटरनेशनल  लि०

 जेसप  एण्ड  कंपनी  लि०

 जूट  ऑफ  इण्डिया  लि०

 कर्नाटक  एंटीबायोटिक्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 कृद्रेमूख  आयरन  ओर  कंपनी  लि०

 मद्रास  फर्टिलाइजर्स  लि०

 मण्डया  नेशनल  पेपर  मिल्स  लि०

 मैंगगीज  ओर  लि०

 मेटालर्जिकल  एण्ड  इंजीनियरिंग  कंसल्टेंट्स

 लि०

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपो»  लि०

 .  मिश्र  धातु  निगम  लि०

 .  एमएमटीसी  लि०

 .  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लि०

 -  नेशनल  जूट  मैन्यु०  कारपो०  लि०

 .  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  लि०

 .  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  लि०

 .  राष्ट्रीय  बीज  निगम  लि०

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लि

 उत्तर  पूर्वी  हस्तशिल्प  एवं  हथकरघा  विकास

 निगम  लि०

 20  2001
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 द्वारा  कृषि  को  राज्य-वार  कितना  ऋण  प्रदान  किया

 लिखित  उत्तर

 नेटेका  पंजाब  एवं  लि०

 नेटेका  लि

 नेटेका  लि०

 नेटेका  लि०

 नेटेका  लि०

 पीईसी  लि०

 राजस्थान  इलेक्ट्रोनिक्स  एण्ड  इंस्टूमेंट्स  लि०

 सांभर  साल्ट्स  लिं०

 स्कूटर्स  इण्डिया  लि०

 स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 स्पंज  आयरन  इण्डिया  लि०

 राज्य  व्यापार  निगम

 तुंगभद्रा  स्टील  प्रोडक्ट्स  लि०

 टायर  ऑफ  इण्डिया  लि०

 विगनयन  इण्डस्ट्रीज  लि०

 जोड्‌
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 5140.  श्री  भूपेन्द्र  सिंह  सोलंकी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  दिशानिर्देशों  के  अनुसार
 सरकारी  बेंकों

 के  ऋणों  का  18  प्रतिशत  कृषि  क्षेत्र  के  लिए

 निर्धारित

 यदि  तो  क्‍या  सभी  बैंकों  द्वारा  इनका  सख्ती  से  पालन

 किया  जा  रहा  और

 कस

 यदि  तो  भारतीय  रिजर्व  बैंक  या  सरकार  द्वारा  चूककर्ता
 बैंकों  के  विरुद्ध  क्या  सकारात्मक  कार्यवाही  की  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  बिखे

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा
 दी  गई  सूचना  के  अनुसार  मार्च  1997
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 मार्च  1998  और  मार्च  1999  की  स्थिति  के  अनुसार  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  कृषि  क्षेत्र  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  प्रदान

 किये  गए  कुल  ऋणों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  भारत  में  सभी  अनुसूचित

 वाणिज्यिक  बैंकों  की  जारी  स्थायी  मार्ग-निर्देशों  के  अनुसार  उनसे  अपने

 निवल  बैंक  ऋण  का  18  प्रतिशत  कृषि  क्षेत्र  को  उधार  दिए  जाने

 को  अपेक्षा  की  जाती  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है

 कि  2000  के  अंतिम  रिपोर्टिंग  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार

 सरकारी-क्षेत्र  के  27  बैंकों  में  से  पांच  बैंकों  ने  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त

 कर  लिया
 ह

 प्राथमिकता  क्षेत्र  उधार  के  लक्ष्यों  या  प्राथमिकता  क्षेत्र  के

 अन्तर्गत  उप-द्षेत्रीय  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  मे ंकमी  वाले  अनुसूचित  वाणिज्यिक

 बैंकों  को  ग्रामीण  आधारिक  विकास  निधि  में  अंशदान  करना  पड़ता

 है  जिसे  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  में  वर्ष  1995-96
 '  में  स्थापित  किया  गया  अपनी  कमियों  के  अनुपात  में  बैंक  इसके

 विभिन्‍न  खंडों  में  अंशदान  करते  भारतीय  रिजर्व  बैंक  लक्ष्य  प्राप्त

 :  किए  जाने  के  मामले  को  सम्बन्धित  बैंकों  के  साथ  उठाता  भी  है

 aR  और  अपने  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  उन्हें  सम्मिलित  प्रयास

 करने  की  सलाह  भी  देता

 विवरण

 मार्च  1997,  मार्च  1998  और  मार्च  1999  की  स्थिति  के

 अनुसार  कृषि  क्षेत्र  के  अन्तर्गग  कृषि  को  सरकारी  क्षेत्र  के

 बैंकों  को  बकाया  अग्रिमों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 :  राज्य/संघ  राज्य  मार्च  मार्च  मार्च

 1997  1998  1999

 A  2  3  4  5

 1.  अंडमान  व  निकोबार  568.30  315.13  372.75

 :  द्वीपसमूह

 2.  आंध्र  प्रदेश  388031.66  415879.14.  466837.29

 3.  अरूणाचल  प्रदेश  932.98  999.44  1245.26

 4.  असम  38168.51  26002.33.  29080.46

 5.  बिहार  105720.93  107573.94  122532.69

 5
 चंडीगढ़  23166.50  20073.11  22110-22

 डर
 दादरा  एवं  नागर  132.68  132.38  129.72

 5  हवेली

 31.

 32.

 30  1923

 दमन  एवं  दीव

 गोवा

 गुजरात

 .  हरियाणा

 .  हिमाचल  प्रदेश

 .  जम्मू  एवं  कश्मीर

 .  कनटिक

 .  केरल

 -  लक्षद्वीप

 .  मध्यप्रदेश

 «  महाराष्ट्र

 -  मणिपुर

 .  मेघालय

 .  मिजोरम

 .  नागालैण्ड

 .  रुूरण  दिल्‍ली

 .  उड़ीसा

 .  पांडिचेरी

 .  पंजाब

 .  राजस्थान

 .  सिक्किम

 तमिलनाडु

 .  त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पं०  बंगाल

 कुल

 99.15

 5862.80

 169276.26

 102326.41

 12494

 3897.74

 269520.36

 1488.65

 403.17

 2792.65

 $0916.91

 62899.98

 5179.74

 198699.75

 122773.26

 718.70

 394362.45

 4691.27

 275359.82

 145413.08

 3030540.87
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 4  5

 87.25  82.25

 6608.46  6643.61

 192359.56

 119036-63

 13449.59

 4630.07

 306677.56

 130446.77

 1991.85  .85

 .07

 2025.54

 2025.54

 67814.28

 5002.68

 5002.68

 225224.09

 853.76

 853.76

 4835.74

 4835.74

 303790.58

 3314204.82

 217143.84

 130993.50

 15700.11

 4605.74

 395916.23  23

 57.46  25

 57.46

 29
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 5026.1

 169372-.69

 273432.39

 417703.03

 753.93

 343754.61

 5243.23
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 लंदन  के  बैंक  में  निजाम  का  धन

 5141.  डा०  मन्दा  जगन्नाथ  :

 श्रीमती  डी०एम०  विजया  कुमारी  :

 श्री  केਂ  बलराम  कृष्णमूर्ति  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  हैदराबाद  के  पूर्व  निजाम  की  भारी  धनराशि  लंदन

 के  एक  बैंक  में  पड़ी  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 उस  राज्य  का  वारिस  होने  के  कारण  उस  धन  का  दावा

 करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  हैदराबाद  के  निजाम  की  सरकार  के  नाम  में

 1948  में  1007940.09  पौंड  स्टर्लिंग  की  राशि  लंदन  के

 नेशनल  वेस्टमिनस्टर  बैंक  में  एक  खाते  में  रखी  हुई  यह

 राशि  निजाम  के  तत्कालीन  वित्त  मंत्री  के  अनुदेशों  पर  लंदन  में

 पाकिस्तान  के  तत्कालीन  उच्चायुक्त  के  नाम  में  एक  खाते  में  अन्तरित

 कर  दी  गयी  वर्तमान  में  यह  राशि  24,454,350.18  पौंड  स्टर्लिंग

 बैठती  सरकार  ने  विगत  में  पाकिस्तान  सरकार  और  हैदराबाद

 के  तत्कालीन  स्व»  निजाम  के  साथ  और  उसके  कानूनी  उत्तराधिकारियों

 के  साथ  इस  मामले  को  सुलझाने  के  अनेक  प्रयास  किए

 इस  मामले  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  के  प्रयास  अभी  जारी

 ]

 विश्व  व्यापार  संगठन  के  सदस्य  देशों

 के  बीच  कृषि  व्यापार

 5142.  श्री  रामजीलाल

 डा०  सुशील  कुमार

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  विश्व  व्यापार  संगठन  के  सदस्य  देशों

 में  कृषि  व्यापार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उन  देशों  के  साथ  कोई

 चर्चा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  किस  तारीख

 को  चर्चा  हुई  और  चर्चा  के  क्‍या  परिणाम

 उसके  पश्चात्‌  विश्व  व्यापार  संगठन  के  सदस्य  देशों  के

 बीच  कृषि  व्यापार  में  कितनी  वृद्धि

 20  2001
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 क्या  विश्व  व्यापार  संगठन  के  सदस्य  देशों  में  कृषि  व्यापार

 से  संबंधित  कार्यक्रमों  में  भविष्य  में  सुधार  के  मामले  में  स्पष्ट  मतभेद  £

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौग  क्या
 है

 और  सरकार  की

 भविष्य  में  होने  वाली  चर्चा  के  लिए  क्या  योजना  प्रस्तावित

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 कृषि  संबंधी  डब्ल्यू  टी  ओ  करार  के  अनुच्छेद  20  के  अधिदेश

 के  कृषि  व्यापार  में  सुधार
 की

 प्रक्रिया  को  आगे  बढ़ाने हेतु

 वार्ताएं  वर्ष  2000  में  प्रारम्भ  हो  चुकी  ये  वार्ताएं  कृषि  संबंधी

 डब्ल्यू  टी  ओ  समिति  के  विशेष  सत्रों  में  हो  रही  कृषि  संबंधी

 डब्ल्यू  टी  ओ  समिति  का  विशेष  सत्र  में  आयोजित

 किया  गया  कृषि  संबंधी  समिति  के  विशेष  सत्रों  में  हो  रहे

 विचार-विमर्शों  में  भारत  सक्रियतापूर्वक  भाग  ले  रहा  चल  रहो
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 वार्ताएं  अपनी  आरम्भिक  चरण  में  हैं  और  इनके  समापन  में  काफी

 समय  लग  सकता  इस  निर्णय  पर  पहुंचना  अपेक्षाकृत  समय-पूर्व

 होगा  कि  क्‍या  इन  वार्ताओं  की  वजह  से  कृषि  व्यापार  में  कोई  सुधार  [

 हुआ

 भारत  ने  बाजार  घरेलू  निर्यात  प्रतिस्पर्द्धा  और  खाद्य

 सुरक्षा  के
 क्षेत्रों

 में
 अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं  जिनका  मुख्य  |

 उद्देश्य  अपनी  खाद्य  एवं  आजीविका  संबंधी  सुरक्षा  की  रक्षा  करना  '

 और  अपनी  बेशी  कृषि  उपज  के  निर्यातों  के  लिए  अवसरों  को  पैदा

 और  सदस्य  देशों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्तावों
 ।

 में  उनकी  घरेलू  नीति  की  अपेक्षाओं  और  विश्व  कृषि  व्यापार  में  :

 अपने-अपने  दृष्टिकोणों  के  अनुसार  सदस्य  देशों  के  उद्देश्यों  में  भिन्‍नता
 .

 परिलक्षित  होती  विकासशील  देश  कुल  मिलाकर  इस  बात  पर  ।

 एकमत  हैं  कि  कृषि  संबंधी  करार  से  उनके  बाजार  पहुंच  क॑  अवसरों  |

 में  वृद्धि  नहीं  हुई  अधिकांश  विकासशील  देशों ने  आगे
 और  वचनबद्धता

 लेने  से  पूर्व  विकसित  देशों  द्वारा  अपनाए  जा  रहे  व्यापार  को  विकृत
 करने  वाले  उपायों  और  टैरिफों  में  पर्याप्त  करने  की  मांग  की

 निवल  खाद्य  आयातक  विकासशील  देशों  ने  केवल  इमदादों

 में  क्रमक  कमी  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  दूसरी  ओर  कई

 विकसित  देश  इस
 बात  पर  जोर

 देते  आ  रहे  हैं  कि  चूंकि  व्यापार

 एक  दो  तरफा
 प्रक्रिया

 इसलिए  एक  उचित  एवं  बाजारोन्मुख  कृषि
 व्यापार  प्रणाली  की  स्थापना  करने  के  लिए  बिना  किसी  पूर्व  शर्त

 के  अपने  बाजारों  को  खोलने  हेतु  विकासशील  देशों  का  भी  एक
 समान  दायित्व  न  तो  कभी  विकसित  देशों  के  बीच

 कं

 न  ही  सभी  विकासशील  देशों  के  बीच  दृष्टिकोण  में  एकरूपता
 |

 सरकार  का  अपने  विचारों  को  रखने  और  अपने  हितों  की  रक्षा
 करने  की  दृष्टि  से  कृषि  करार  के  तहत  चल  रही  वार्ताओं  में  सक्रिय
 रूप  से  भाग  लेते  रहने  का  प्रस्ताव
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 निदेशक  मण्डल  की  संरचना

 5143.  श्री  थावरचन्द

 श्री  भीम  दाहलः

 क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  निदेशक

 मण्डलों  की  संरचना  के  सम्बन्ध  में  1992  में  जारी  अपने  दिशानिर्देशों

 में  संशोधन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या

 कारण  और

 सरकार  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  वित्तीय  पुनर्गठन

 तथा  आधुनिकीकरण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  :  और  दिनांक  13-11-1995

 के  कार्यालप  ज्ञापन  के  माध्यम  से  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  निदेशक

 मण्डल  के  गठन  से  सम्बन्धित  दिनांक  16.3.1992  के  दिशानिर्देशों  को

 संशोधित  किया  गया  वर्ष  1997  में  जब  नवरत्न/मिनीरत्न  योजनाएं

 शुरू  की  गई  तब  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  नवरत्नों  के  मामले

 में  कम  से  कम  4  गैर-सरकारी  निदेशकों  तथा  मिनी  रत्नों  के  मामले

 में  कम  से  कम  3  गैर-सरकारी  निदेशकों  को  शामिल  करके  सरकारी

 क्षेत्र  के इन  उपक्रमों  के  निदेशक  मण्डलों  का  पुनर्गठन  किया

 दिनांक  16.3.1992  के  सामान्य  दिशानिर्देशों  में  गैर-सरकारी  निदेशकों

 की  न्यूनतम  संख्या  का  कोई  प्रावधान  नहीं  परन्तु  यह  उल्लेख  किया

 गया  था  कि  ऐसे  निदेशकों  की  संख्या  निदेशक  मण्डल  की  कुल  संख्या

 की  कम  से  कम  एक  तिहाई  होनी  दिनांक  13.11.1995  तथा

 22.7.1997  के  दिशानिर्देशों  की  प्रतियां  संलग्न  विवरण  ।  और  ॥  के

 रूप  में  संलग्न

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  वित्तीय  पुनर्गगन  तथा

 आधुनिकीकरण  के  लिए  उद्यम  सापेक्ष  उपाय  किए  जाते  सरकारी

 क्षेत्र  क ेरूण  औद्योगिक  उपक्रमों  को  रूरण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम

 के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  उपयुक्त  नवीकरण/पुनर्स्थापन  योजनाएं  तैयार

 करने  के  लिए  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड  को  सौंपा  जाता

 सरकारी  क्षेत्र  के  घाटा  उठाने  वाले  अन्य  उपक्रमों  के  लिए  प्रशासनिक

 मंत्रालय  सम्बन्धित  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  प्रबन्धन  तथा  कर्मचारियों

 के  परामर्श  से  विभिन्‍न  विकल्पों  का  पता  लगाते  हैं  तथा  पुनर्गठन

 के  लिए  उपयुक्त  उपाय  करते  सरकार  द्वारा  किए  गए  अन्य  उपायों

 में  निदेशक  विशेष  रूप  से  नवरत्न  तथा  मिनीरत्न  उपक्रमों

 के  निदेशक  मण्डलों  को  अधिक  शक्तियों  का  निदेशक

 मण्डलों  का  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  के  माध्यम

 से  कर्मचारियों  की  संख्या  में  कमी  प्रौद्योगिक  समुन्नयन  तथा

 अनुसंधान  विकास  शामिल

 1923  लिखित  उत्तर  198

 संख्या

 उद्योग  मंत्रालय

 सरकारी  उद्यम  विभाग

 लोक  उद्यम

 ब्लॉक  नं०  14,  सीग्जी०्ओो०

 लोदी  नई

 दिनांक  13  1995.

 कार्यालय  ज्ञापन

 विषय:-सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  निदेशक  मण्डल  का

 उपयुक्त  विषय  पर  इस  विभाग  के  दिनांक  16  1992  के

 समसंख्यक  कार्यालय  ज्ञापन  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता

 इस  कार्यालय  ज्ञापन  के  पैरा  में  अन्य  बातों  के

 यह  उल्लेख  किया  गया  था  कि  नामित  निदेशक  के  चयन  का  दायित्व

 संबंधित  विभाग  के  सचिव  का  इस  विभाग  में  इस  मामले

 पर  फिर  से  विचार  किया  गया  था  और  अब  यह  निर्णय  लिया  गया

 है  कि  नामित  निदेशक  के  चयन  का  दायित्व  सम्बन्धित  विभाग  के

 प्रशासनिक  मंत्रालय  का

 2.  सरकरी  क्षेत्र  के  उद्यमों  से  सम्बन्धित  सभी  मंत्रालयों/विभागों

 से  यह  अनुरोध  है  कि  वे  उपरोक्त  निर्णय  को  नोट  कर  लें  तथा

 अपने  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  निदेशक

 मण्डल  के  गठन  के  समय  इसका  पालन

 कि

 के०

 भारत  सरकार

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  से  सम्बन्धित  सभी  प्रशासनिक

 विभाग  ।

 विवरण-॥

 संख्या  )/97-  वित्त

 भारत  सरकार

 उद्योग  मंत्रालय

 सरकारी  उद्यम  विभाग

 नई  22  1997

 कार्यालय  ज्ञापन

 विषय:-सरकारी  क्षेत्र  के  चुने  हुए  उद्यमों  के  विश्व  में  बडे  उद्यमों

 के  रूप  में  बदलना-परिचालन  और  प्रशासनिक  प्रक्रियाएं-बोड्डों

 का

 सरकार  के  न्यूनतम  सांझा  कार्यक्रम  अन्य  बातों  के

 यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उद्यमों  की  पहचान



 199  प्रश्नों  के

 करेगी  जोकि  तुलनात्मक  रूप  से  लाभकारी  हैं  और  विश्व  में  बड़े

 उद्यम  के  रूप  में  स्थापित  होने  के  उनके  अभियान  में  उनकी  मदद

 इन  उद्देश्यों  के  अनुसरण  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के

 चुने  हुए  9  उद्यमों  अर्थात्‌  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भारत

 पेट्रोलियम  कारपोरेशन  हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कारपोरेशन

 इण्डियन  ऑयल  इण्डियन  पैट्रोकेमीकल्स

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  स्टील  अथारिटी  ऑफ

 इण्डिया  लिमिटेड  तथा  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  को  अधिक  स्वायत्ता

 तथा  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  प्रदान  करने  का  निर्णय  लिया

 2.  जेसा  कि  नीचे  बताया  गया  अधिक  स्वायत्ता  तथा  प्राधिकार

 का  प्रयोग  कंवल  बोर्ड  के  पुनर्गठन  के  पश्चात्‌  हीं  किया

 यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  इन  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक

 उद्यम  त्रुटिहीन  स्तर  और  पृष्ठभूमि  वाले  कम  से  कम  चार

 अंशकालिक  गैर-सरकारी  निदेशकों  को  निदेशक  मण्डल  में  शामिल

 सरकारी  क्षेत्र
 के
 उन  उपायों  में  यह  संख्या  अधिक  होनी

 जिनमें  कार्यकारी  निदेशकों  की  संख्या  बहुत  अधिक  यह  भी  सुनिश्चित

 किया  जाना  चाहिए  कि  छह  माह  के  भीतर  अंशकालिक  गैर-सरकारी

 निदेशकों  की  संख्या  बढ़ा  दी  ताकि  यह  निदेशक  मण्डल  को

 कुल  संख्या  का  कम  से  कम  1/3  हो

 3.  उपरोक्त  को  सरकारी  उद्यम  विभाग  के  दिनांक  16

 1992  को  का»  ज्ञापन  सं०  द्वारा  जारी  सामान्य

 निर्देशों  के  आंशिक  संशोधन  में  जारी  किया  गया

 4...  सरकार  द्वारा  नामित  पूर्ण-कालिक  तथा  अंशकालिक

 निदेशकों  की  नियुक्ति  वर्तमान  प्रक्रियः  के  अनुसार  की  इन

 कम्पनियों  में  अंशकालिक  गैर-सरकारी  निदेशकों  के  चयन  के  लिए

 एक  खोज  समिति  का  गठन  किया  गया  जिसमें  लोक

 उद्यम  चयन  सरकारी  उद्यम  प्रशानिक  मंत्रालय

 के  सचिव  तथा  उद्योग  मंत्री  द्वारा  नामित  विख्यात  व्यक्ति

 को  शामिल  किया  गया

 5.  सरकार  के  उपरोक्त  निर्णय  को  तुरन्त  कार्रवाई  करने  के

 लिए  सम्बन्धित  उद्यमों  के  ध्यान  में  लाया

 संयुक्त  भारत  सरकार

 सेवा

 भारी  उद्योग  पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  रसायन

 तथा  पेट्रोरसायन  विद्युत  इस्पात  दूरसंचार  विभाग

 के  सचिव  ।

 प्रतिलिपि  :-

 1.  मंत्रिमण्डल

 20  2001
 लिखित  200

 2.  लोक  उद्यम  चयन  मण्डल

 3.  भारत  हैबी  इलैक्ट्रिलल्स  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  इण्डियन

 आयल  इण्डियन  पेट्रोलियम  कारपोरेशन

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  स्टील  अथॉरिटी

 ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  तथा  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  के

 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  ।

 4.  प्रधान  मंत्री  के  प्रधान  निजी

 5.  प्रधान  सूचना

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  पुरस्कार

 5144.  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  पुरस्कारों  के  लिए  प्रविष्टियां  प्राप्त  करने  |

 तथा  अंतिम  चयन  करने  के  लिए  क्‍या  निर्धारित  प्रक्रिया

 क्या  जूरी  के  प्रत्येक  सदस्य  को  चयन  के  लिए  तीन

 सप्ताह  तक  लगातार  प्रतिदिन  12  घंटे  फिल्‍म  देखने  के  लिए  कहा

 जाता

 यदि  तो  क्या  यह  अपेक्षा  बिल्कुल  दूभर  है  और  निर्णय

 लेने/चयन  प्रक्रिया  की  गुणवत्ता  को  प्रभावित  करती

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाये

 गये

 सदस्यों  को  उनकी  सेवाओं  के  लिए  कितना  मानदेय  दिया

 गया

 हल
 कलत्य शेड

 शक
 राजन

 पता

 पतला
 काका
 कक
 राशापए
 पता
 शत
 कक टापननतक
 पाकर

 चफारजक
 एम

 क्या कार्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें वृद्धि करने का प्रस्ताव और यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि वो । इसके क्‍या कारण ! सूचना और प्रसारण मंत्री सुषमा : राष्ट्रीय फिल्‍म पुरस्कार दिनांक की सार्वजनिक सूचना संख्या | द्वारा अधिसूचित समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों द्वारा विनियंत्रित होते पुरस्कारों के लिए फिल्मों की | प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु विनियमों को फिल्‍म उद्योग के विभिन व्यापार राज्य सरकारों के सूचना फिल्म संस्थानों को परिचालित किया जाता है और इन्हें फिल्म निर्माताओं को भी |
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 उनके  द्वारा  अनुरोध  करने  पर  उपलब्ध  कराया  जाता  राष्ट्रीय/क्षेत्रीय

 समाचारपत्रों  के  माध्यम  से  और  दूरदर्शन  एवं  आकाशवाणी  पर  भी

 इनका  प्रचार  किया  जाता

 से  राष्ट्रीय  फिल्‍म  पुरस्कार  विनियमों  के

 निर्णायक-मण्डल  अपनी  कार्य-प्रक्रिया  स्वयं  निर्धारित  करता  है  और

 निर्णायक-मण्डल  के  अध्यक्ष  निर्णायक-मण्डल  के  सदस्यों  में  से  पैनलों

 का  गठन  कर  सकते

 निर्णायक
 के  सदस्यों  को  निम्नलिखित  सुविधाएं  दी

 जाती  मितव्ययी  श्रेणी  से  (2)  स्थानीय

 (3)  होटल  में  (4)  कार्य  के  दौरान  भोजन/अल्पाहार,  (5)

 प्रतिदिन  के  आधार  पर  दैनिक  (6)  प्रतिदिन

 आधार  पर  बैठक  शुल्क  और  (7)  क्षेत्रीय  भाषा  की  फिल्मों  के

 लिए

 और  मानदेय  को  बढ़ाने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 यूटीआई  को  नुकसान

 5145.  श्री  सदाशिवराव  दादोबा  मंडलिक  :

 श्री  चन्द्रनाथ  सिंह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  के  अधीन  यूटीआई  को  मूल्यों  में  गिरावट

 के  कारण  840  करोड़  रुपए  की  हानि  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  यूटीआई  के  28  200  से

 18  2001  तक  यूटीआई  ने  योजना  के  अन्तर्गत

 3.51  करोड़  रुपए  मूल्य  के  इक्विटी  शेयरों  का  विक्रय  किया  तथा

 23  लाख  रुपए  की  हानि  योजना  के  इक्विटी  निवेशों  के  बाजार

 मूल्य  स्टाक  बाजारों  के  समनुरूप  घटते-बढ़ते  यूटीआई  ने

 सूचित  किया  है  कि  इस  प्रकार  योजना  के  पोर्टफोलियों  में  शेयरों

 के  बाजार  मूल्य  में  गिरावट  लेखाकरण  के  अर्थ  में  हानि  नहीं  मानी

 जाती

 धानुका  समिति  की  सिफारिश

 5146.  श्री  नरेश  पुगलिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 क्या  धानुका  समिति  ने  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड

 को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  कतिपय  सिफारिशें  की
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 -  क्‍या  सरकार  ने  धानुका  समिति  की  सिफारिशें/प्रस्तावों  का

 परीक्षण  कर  लिया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  का  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 1997  में  भारतीय  प्रतिभूति  एवं  विनियम  बोर्ड

 द्वारा  गठित  धानुका  समिति  अन्य  बातों  के

 यह  अनुशंसा  की  कि  प्रतिभूति  बाजार  के  विनिमयन  के  लिए  तथा

 कंपनी  अधिनियम  के  कतिपय  उपबंधों  के  संबंध  में  विनियामक  अभिकरण

 सेबी  होना

 समिति  की  कुछ  सिफारिशें  को  प्रतिभूति  कानून

 1999,  प्रतिभूति  कानून

 1999  तथा  कंपनी  2000  के  जरिए

 उपयुक्त  संशोधनों  द्वारा  प्रभावी  कर  दिया  गया  इसके

 सरकार  का  यह  प्रयास  है  कि  अपने  कार्यों  का  प्रभावी  ढंग  से  करने

 में  समर्थ  बनाने  के  उद्देश्य  से  सेबी  को  पर्याप्त  रूप  से  सशक्त  बनाया

 एफ०्सी०आई०  के  गोदामों  में  खाद्यान्न

 का  पुराना  भंडार

 5147.  श्री  रामदास  आठवले  :  क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  महाराष्ट्र  और  अन्य  राज्यों  में  स्थित  भारतीय  खाद्य

 निगम  के  गोदामों  में  गेहूं/अनाज  का  पुराना  भंडार

 पड़ा  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  राज्यों  पर  इस  घटिया  दर्जे

 के  चावल  और  गेहूं  को  खरीदने  के  लिए  दबाव  डाल  रहा

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में

 सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है/किए  जाने  का  प्रस्ताव

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  :  और  28.2.2001
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 की  स्थिति  के  अनुसार  राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  लेने  की  सुविधा  मुहैया  की  जाती  है  और  खाद्यान्नों  की  गुणवत्ता  के

 बारे  में  उनके  संतुष्ट  होने  पर  ही  रिकार्ड  और  मिलान  के  लिए  संयुक्त

 नमूने  सहित  खाद्यान्न  उन्हें  जारी  किए  जाते

 राज्य  सरकारों  अथवा  उनके  प्रतिनिधियों  को

 भारतीय  खाद्य  निगम  से  सुपुर्दगी  लेते  समय  खाद्याननों  के  संयुक्त  नमूने  प्रश्न  नहीं

 विवरण

 28.2.2001  को  स्थिति  के  अनुसार  गेहूं  चावल/धान  की

 अवधिवार  स्थिति  बताने  वाला  विवरण

 टन

 क्रव्संः  क्षेत्र  ।  वर्ष  तक  1-2  वर्ष

 गेहूं  चावल  धान  गेहूं  चावल  धान

 1  2  3  4  5  6  7  8

 पूर्वी  जोन

 1.  बिहार  260181  204758  6969  31727  3552  0

 2.  उडीसा  45784  506013  0  11976  14018  0

 3.  पश्चिम  बगोल  259160  290726  0  97401  48390  0

 जोन  का  जोड़  565125  1001497  6969  141104  65960  0

 उ०पूृ०सी०  जोन

 4...  असम  7446  119982  0  4011  38550  0

 5.  उ०पू०सी०राज्य  916  43388  0  0  5223  0

 जोन  का  जोड़  8362  163370  0  4011  43773  0

 उत्तरी  जोन

 6.  दिल्‍ली  103218  15049  0  235645  ‘hes  0

 7.  हरियाणा  162263  1233588  30011  355  554523  0

 8.  हिमाचल  प्रदेश  10552  5270  0  1465  37  0

 9.  ज०और०क ०  14055  35516  0  3353  7975  0

 10.  पंजाब  1164760  2761186  1664767  23503  2724278  28012

 11.  राजस्थान  819513  7923  26949  400420  44236  0

 12.  उत्तर  प्रदेश  497636  819185  9  613845  294071  0

 जोन  का  जोड़  2771998  4877717  1721736  1278586  3636964  28012
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 दक्षिणी  जोन

 13.  आम्ध्र  प्रदेश  73370  3101021  28027  297428  19786  0

 14.  केरल  6803  424783  0  40130  106993  0

 15.  कर्नाटक  103544  512394  0  95206  71462  0

 16.  तमिलनाडु  155814  669696  0  190584  102457  0

 जोन  का  जोड़  339531  4707894  28027  623348  300698  0

 पश्चिमी  जोन

 17.  गुजरात  241399  42155  0  288360  50121  0

 18.  महाराष्ट्र  450005  164823  0  522893  190962  0

 19.  मध्य  प्रदेश  301104  517367  0  444164  173775  0

 जोन  का  जोड़  992508  724345  0  1255417  414858  0

 देश

 जोड़  4677524  11474823  1756732  3302466  4462253  28012

 2-3  वर्ष  3-4  वर्ष  4-5  वर्ष

 गेहूं  चावल  धान  गेहूं  चावल  धान  गेहूं  चावल  धान

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 पूर्वी  जोन

 1.  बिहार  3019  2594  2751  3574  0  1392  0  0  78

 2.  उड़ीसा  0  1584  0  0  0  0  0  0  0

 3.  पश्चिम  बंगाल  3726  1988  0  0  7162  0  17  3156  0

 जोन  का  जोड़  6745  6166  2751  3574  7162  1392  17  3156  78

 उ०पूृ०सी  जोन

 4.  असम  13741  0  0  1338  0  0  334  0

 5.  उ०पू०्सी०  राज्य  0  131  0  0  0  ४  श
 कु

 0

 जोन  का  जोड़  0  13872  0  0  1338  0  0  334  0
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 उत्तरी  जोन

 6.  दिल्‍ली  16406  1893  0  0  3492  0  0  72  0

 7.  हरियाणा  13745  4095  17309  0  430  0  0  2877  2186

 8.  हिमाचल  प्रदेश  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 9.  ज०  और  क०  0  4119  0  1  1739  0  0  0  0

 10.  पंजाब  38933  702888  2704  1172  30637  0  0  22537  0

 11.  राजस्थान  192907  7845  0  15580  467  1911  1060  727  0

 12.  उत्तर  प्रदेश  347715  39934  0  33628  8792  0  0  2040  0

 जोन  का  जोड़  609706  760774  20013  50381  45557  1911  1060  28253  2186

 दक्षिणी  जोन

 13.  आंध्र  प्रदेश  28236  0  0  0  0  0  0  0  0

 14.  केरल  9719  27799  0  0  14195  0  0  517  0

 15.  कर्नाटक  4440  33425  0  497  3183  0  0.  0  0

 16.  तमिलनाडु  6230  3768  0  0  2809  0  0  1767  0

 जोन  का  जोड़  48625  64992  0  497  20187  0  0  2284  0

 पश्चिमी  जोन

 17.  गुजरात  91315  7952  0  15834  9  0  0  0  0

 18.  महाराष्ट्र  276117  19047  0  72316  7460  0  5131  0  0

 19.  मध्य  प्रदेश  129989  21330  0  4985  5276  0  116  7158  0

 जोन  का  जोड़  497421  48329  0:  93135  12745  0  5247  7158  0

 देश

 जोड़  1162497  894133  22764  147587  86989  3303  6324  41185  2264
 i aaa  रू  >>  2522 2-3८5333  आम  लक  कक  सीमित  कल  जन  तल  मलकी  नल  पर  कलम  ललित  मम

 जज  Cenc  3५  a CN te  NAA  a  3  बल्ब  बबलअदक  बदल  लिकिल  न  मिलन  निकल  लकी  लिन  से  नल  कल  अधिक  क  गए

 5 वर्ष से अधिक जोड़ कक यम नम कारक न+नन+न्‍न9नन्‍ज की ७७७ 5233७ गेहूं चावल धान गेहूं चावल भान ।. बिहार 0 4474 जादणपयययपपपपपपपापपयपएप/।ण---ए्तस [33
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 ।  2  3  4  5  6  7  $
 लीक  कीक  लत  बानलल  मल  मल  नल  पक  कनलल  अकाली  लक  मिशन  रन  शिशशिनि  निकल  दि  विवि  पिकी  शनिमिनिमिीलर  लकी

 2.  उड़ीसा  0  0  0  57760  521615  0

 3.  प०  बगांल  0  5723  0  360304  357145  0

 जोन  का  जोड़  0  10197  193  716565  1094138  11383

 उ०पू०सी०  राज्य

 4...  असम  0  112  0  11457  174057  0

 5.  उ०पू०सी०  राज्य  0  0  0  916  48742  0

 जोन  का  जोड़  0  112  0  12373  222799  0

 उत्तरी  जोन

 6.  दिल्‍ली  0
 450  0  355269  32800  0

 7.  हरियाणा  0  “0  0  176363  1795513  49506

 8.  हिमाचल  प्रदेश  0  0  0  12017  5307  0

 9.  ज०  और  क०  0  0  0  17409  49349  0

 10.  पंजाब  0  57305  0  1228368  6298831  1695483

 11.  राजस्थान  0  30260  0  1429480  91458  28860

 12.  उत्तर  प्रदेश  0  52974  0  1492825  1216996  9

 जोन  का  जोड़  0  140989  0  4711731  9490254  1773858

 दक्षिणी  जोन

 13.  आंध्र  प्रदेश  0  0  0  399034  3120807  28027

 14.  केरल  0  10217  0  56652  584504  0

 15.  कर्नाटक  0  0  0  203687  620464  0

 16.  तमिलनाडु  0  10179  0  352628  790676  0

 जोन  का  जोड  0  20396  0  1012001  5116451  28027

 पश्चिमी  जोन

 17.  गुजरात  0  0  0  636908  100237  0

 18.  महाराष्ट्र  54042  0  0  1380504  382292  0

 19.  मध्य  प्रदेश  0  4706  0  880558  729612  0

 जोन  का  जोड़  54042  4706  0  2897770  1212141  0

 देश

 जोड  54042  176400  193  9350440  17135783  18  13268
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 (

 स्वैच्छिक
 सेवानिवृत्ति  योजना

 5148.  श्री  राम  मोहन  गाड्डे  :

 श्री  एम०वी०वी०एस०  मूर्ति  :

 श्री  शिवाजी  माने  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या
 सरकार

 का  कंनद्र  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए

 एक  नई  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  जेसाकि

 समाचार-माध्यमों  ने  प्रकाशित  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या

 इस  नई  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं

 क्या

 क्‍या  यह  नई  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  बैंकों  की  तर्ज

 पर  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  सापान्यतया

 स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  स्कीम  शुरू  किए  जाने  का  कोई  भी  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  वर्ष  2001-2002  के  लिए

 .
 अपने  बजटीय  अभिभाषण  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  वित्त  मंत्री

 ने  घोषणा  की  थी

 स्टाफ  को  पुनर्प्रशिक्षित  करने  तथा  पुनर्नियुक्त  करने  के

 लिए  कार्मिक  विभाग  के  अन्तर्गत  सरप्लस  पूल  को  तत्पर

 औरं  सुसज्जित  किया  सरप्लस  पूल  में  कर्मचारियों  को

 आकर्षक  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  स्कीम  पैकेज  भी  मुहैय्या  कराए
 '!

 सरप्लस  पूल  में  कर्मचारियों  को  प्रस्तुत  की  जाने  वाली  स्वैच्छिक

 सेवानिवृत्ति  स्कीम  तैयार  किए  जाने  हेतु  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई

 ]

 खेल-सामग्री  का  निर्यात

 5149.  श्री  जोरा  सिंह  मान  :

 श्री  नवल  किशोर  राय  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 लिखित  २१२

 क्‍या  खेल-सामग्री  का  निर्यात  में  पिछले  कुछ  वर्षों  के

 दौरान  से  लगातार  गिरावट  आती  जा  रही

 यदि  तो  1995-96  और  1999-2000  के

 देश  के  कुल  कितने  मूल्य  की  खेल-सामग्री  का  निर्यात  किया

 क्‍या  विश्व  व्यापार  संगठन  के  साथ  किया  गया

 निर्याया  के  कम  होने  का  एक  कारण  और

 यदि  तो  इस  समझौते  से  इस  उद्योग  पर  किस  प्रका

 प्रभाव  पड़ा

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  औः

 खेल  सामान  के  निर्यातों  में  1995-96  से  1997-98  की  अवधि

 के  दौरान  वृद्धि  प्रदर्शित  होती  है  लेकिन  1998-99  और  1999-200

 के  वर्षों  के  दौरान  गिरावट  का  रुख  प्रदर्शित  होता  है  जैसा  कि  नीरे

 दर्शाया  गया

 वर्ष  निर्यात  मिलियन  प्रतिशत  वृद्धि

 अमरीकी  डालर  में

 1995-96  77.93  36.62%

 1996-97  78.30
 0.47%

 0.47%

 80.76  3.14%

 1998-99  73.23  -9.32%

 1999-2000  64.50  ~12.28%

 :  डी  जी  सी  आई  एण्ड  एम

 प्रश्न  नहीं

 ]

 प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  ऋण

 5150.  श्री  दानवे  रावसाहेब  पाटील  :  क्याਂ  वित्त  मंत्री  यह  बा

 की  कृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  राज्य  के  कितने  बेरोजा

 युवाओं  ने  प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  ऋण  के  लि

 आवेदन
 ॥

 प्रत्येक  बैंक  द्वारा  प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  के  अर

 उपलब्ध  कराने  का  राज्यवार  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया
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 तथा  उक्त  अवधि  के  से  उनके  द्वारा  वस्तुतः  कितनी  धनराशि

 स्वीकृत  एवं  संवितरित  की  गई  और  इससे  कितने  युवाओं  को  लाभ

 आज  कौ  स्थिति  राज्यवार  कितने  आवेदन  लंबित  हैं

 और  इन  पर  ऋण  को  मंजूर  करने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 और

 ऋण  प्रदाय  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  तथा  बैंकों  से

 ऋण  प्राप्त  करने  में  युवाओं  के  समक्ष  आने  वाली  समस्याओं  का

 निदान  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा दी  गई  सूचना  के  अनुसार  सभी  अनुसूचित

 »
 मार्च  2000  तथा  फरवरी  200  को  समाप्त  तीन

 पी  एम  आर  वाई  के  अंतर्गत  दिए  जाने  वाले  ऋण  के  राज्यवार

 लक्ष्य  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सभी  अंनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों

 द्वारा  स्वीकृत  और  संवितरित  राशि  भी  अनुबंध  ।  में  दर्शाई  गई  पिछले

 तीन  वर्षों  क ेदौरान  पी एम  आर  वाई  के  अंतर्गत  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए
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 बैंकवार  स्वीकृत  संवितरित  राशि  तथा  इस  योजना  से  लाभान्वित

 युवाओं  की  संख्या  में  दी  गई  प्रश्न  के  भाग

 में  मांगे  गए  तरीके  के  अनुसार  भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  आंकड़ा  सूचना

 प्रणाली  से  सूचना  नहीं  प्राप्त  होती

 दिनांक  28.2.2001  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  अनुसूचित

 वाणिज्यिक  के  पास  लंबित  आववदेनों  की  राज्यवार  संख्या

 के  पृष्ठ  3  परदी  गई  है  तथा  लंबित  आवेदनों  के  बैंकवार

 ब्यौरे  विवरण-॥  के  पृष्ठ  3  पर  दिए  गए  बेरोजगार  युवाओं  को

 ऋणों  की  स्वीकृति  में  हुई  देरी  के  कारणों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 ये  शामिल  गतिविधियों  को  शुरू  करने  में  समय  पर  पावर

 कनेक्शन  का  लाइसेंस  प्राप्त  करने  में  असमर्थता  (॥)  परिसर  प्राप्त

 करने  में  असमर्थता  (iii)  ऋणों  की  पूर्व  स्वीकृत  औपचारिकताओं  को

 पूरा  करने  में  असमर्थता  तथा  (1५)  उधारकर्ताओं  का  स्वरोजगार  उद्यमों

 के  बजाए  सरकारी  नौकरी  करने  की

 ऋण  के  संबंध  में  प्रक्रिया  फकी  सरल  बनाने  तथा

 अपेक्षाओं/दस्तावेजों  आदि  के  कारण  बैंक  ऋण  प्राप्त  करने  में  युवाओं

 होने  वाली  ऋण  राशि  की  शीघ्र  स्वीकृति/संवितरण  और

 हिताधिकारियों  को  होने  वाली  समस्याओं  की  सतत  आधार  पर  समीक्षा

 की  जाती  है  तथा  कई  मंचों  अर्थात्‌  जिला  स्तर  परामर्शदात्री  समिति/राज्य

 स्तरीय  बैंकर्स  समिति  पर  उचित  उपचारात्मक  उपाय  किए  जाते

 शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  प्रधानमंत्री  रोजगार  एम  आर  वाई)-योजना  वर्ष  मार्च  1999  के

 अंत  की  स्थिति  के  अनुसार  संचयी  स्थिति  दशनिवाली  रिपोर्ट

 बैंक  का  नाम  :  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक

 लाख

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  लक्ष्य  प्राप्त  आवेदनों  कुल  ऋण  स्वीकृत  कुल  ऋण  संवितरित

 की  संख्या

 राशि  राशि

 ८७८८६.  enn  पपनक  नानक  ३  कब  कब  ne  क«  थे  अमन  डक  करन  नमक  igi  ipa  1 2 3 4 5  6  का  ८८  >>  7  chien

 2  3  4  5  6  7

 बन  हरियाणा  तय  आया  अब  2  पर  काकनक  सनम  नरम  पर  मना  4408.18  रन  म॒मा  5742  स  भरा  3168.47  गशाकाग्‌

 उत्तरी  क्षेत्र

 हरियाणा  8300  3610  7888  1413.49  5742  1178-85

 हिमाचल  प्रदेश  2400  2685  2340  1243.49  835  651.00

 जम्मू  एण्ड  कश्मीर  5000  2685  9733  6190.45
 835  4640.57

 पंजाब  9000  26181  9733  7393.38  8075  4640.57

 राजस्थान 7393.38
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 1  2  3  4  5  6  है

 चण्डीगढ़  100  193  105  83.46  75  56.09

 दिल्ली  4700  3077  691  394-44  508  288.64

 पूर्बेत्तिर  क्षेत्र

 असम  15000  17139  10267  8395.65  5525  3968.14

 मणिपुर  1350  1039  828  461.00  407  176.11

 मेघ्रालय  550  469  368  281.86  202  129.71

 नागालैंड  250  191  165  152.17  40  33.67

 त्रिपुरा  1300  1546  974  570.24  110  59.05

 अरुणाचल  प्रदेश  500  253  205  175.83  166  125.39

 मिजोरम  350  478  163  145.15  37  30.05

 सिक्किम  150  144  87  44.48  45  20.95

 पूर्वी  क्षेत्र

 बिहार

 ह
 20500  24975  10852  9056.31  8364  6493.81

 उड़ीसा  10100  16444  8684  6837-43  .43  3106  2146.50

 पश्चिम  बंगाल  23000  12281  3780  2469.77  2726  1717.85

 अण्डमान  एवं  निकोबार  100  200  94  75.51  77  53.88

 मध्य  क्षेत्र

 मध्य  प्रदेश  30800  62332  31169  19725.78  19102  11691.18

 उत्तर  प्रदेश  51600  83312  44682  27795.02  35023  21052.55

 पश्चिमी  क्षेत्र

 गुजरात  14600  19918  11437  4949.79  10607  4543.55

 महाराष्ट्र  42500  65586  37106  19442.64  26346  14146.96

 दमन  एवं  दीव  50  38  25  17.08  21  14.05

 गोवा  600  580  369  265.29  300  212.88

 दादरा  एवं  नागर  हवेली  50  46  37  24.40  28  18.67
 +कमतत् स_सतफत_त्‌ततरफफौतक्तसत---न.3ैे
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 1  2  3  4  5  6  7

 रन  से  न  eects  3338-23  testa  cm

 दक्षिणी  क्षेत्र

 आन्ध्र  प्रदेश  34200  38508  24218  13394.14  15186  8320.93

 कर्नाटक  21900  30490  17351  9804.91  13188  7274.26

 केरल  20000  28974  16031  8792.86  11749  6348.19

 तमिलनाडु  18500  28909  15723  7637.75  11422  5523.55

 लक्षद्वीप  50  62  33  27.20  31  25.59

 पांडिचेरी  550  833  453  171.25  330  126.33

 विनिर्दिष्ट  नहीं  6  6  1.66  6  4-48

 अखिल  भारत  354350  501418  271342  161842.06  191351  109347.21

 शिक्षित  बेरोजगार  के  लिए  प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  एम  आर  वाई)-योजना  वर्ष

 मार्च  2000  के  अंत  की  स्थिति  के  अनुसार  संचयी  स्थिति  दशनिवाली  रिपोर्ट

 बैंक  का  नाम  ;  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक

 लाख

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  लक्ष्य  प्राप्त  आवेदनों  कुल  ऋण  स्वीकृत  कुल  ऋण  संवितरित

 की  संख्या  ाापापथयखपपपपिा:ािभजे

 राशि  राशि

 1  2  3  4  5  6  7

 उत्तरी  क्षेत्र

 हरियाणा  8600  13315  7191  4485.05  5468  3173.25

 हिमाचल  प्रदेश  2500  3778  2300  1538.19  1943  1311.69

 जम्मू  एण्ड  कश्मीर  1300  2818  1270  1108.74  868  735.27

 पंजाब  9000  18399  9563  6613.18
 8188  5253.00

 राजस्थान  16600  28875  15170  8631-28  10154  5443.31

 चण्डीगढ़  100  126  67  51.57  49  39.50

 दिल्ली  5000  4715  858  564.88  553  346.07

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र

 असम  6600  16372  9029  6526.37  4088  2545.98
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 मणिपुर

 मेघालय

 नागालैंड

 त्रिपुरा

 अरुणाचल  प्रदेश

 मिजोरम

 सिक्किम

 पूर्वी  क्षेत्र

 बिहार

 उडीसा

 पश्चिम  बंगाल

 अण्डमान  एवं  निकोबार

 मध्य  क्षेत्र

 मध्य  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिमी  क्षेत्र

 गुजरात

 महाराष्ट्र

 दमन  एवं  दीव

 गोवा

 दादरा  एवं  नागर  हवेली

 दक्षिणी  क्षेत्र

 आमन्ध्र  प्रदेश

 कर्नाटक

 2  3  4  5  6  रे

 विशिशिलिशिशलिशलिशि  शिनििशिशभिशि  भीम  निभशभी  शशि  दिल  कि  क  श  शी  कि  डक  नीली  क्र  शी  डिनर  निकषकिीकल्‍ीी  शिफर  सिर  सेफ  किक  अमल  मलिक  अमल

 228

 300  639  538  528.05  206.92

 200  97  78  84.00  72

 650  642.94  200

 250  523  325.98

 250  542  220  38  29.20

 50  58  27.74  44  25.43

 7009

 8349  6589.42

 22500  3579  2348

 340  73.82

 32400  62797

 52200  84069  44065  29467  .37  22078.73

 4694.49

 45000  20304.66  23985

 50  30  8.67  8.27

 625  797  452.65  404  378.86

 50  42  36  20.62  25

 33800  25046

 22000

 23700  28469
 9440.73  6704,73

 28507
 5844.59

 20
 लिखित  उत्तर  220
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 हम  अरमके>न  न  >>  नेक  कक  कस  न»  दपपन>कन+५८  3...  आकलन  es  3०

 लक्षद्वीप  50  88  33  28,76  33  22.89

 पांडिचेरी  625  669  256474  166245.42  238  106885.69

 विनिर्दिष्ट  नहीं

 सहुरलननन॒नलनललंनञमम  रकम  रमन  हक»  प्रधान  मंत्री  रोजगार  पर  के  +  पक  कक  न  एम  आर  ५4७२  ५  माह  के  पक

 अखिल  भारत
 256474  लाख

 प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  एम  आर  को  समाप्त  माह  के

 लिए  पी  एम  आर  वाईं  के  अन्तर्गत  प्रगति

 बैंक  का  नाम  :  क्रियान्वयनकर्त्ता  सभी  बैंक

 लाख

 राज्य/संघ  राज्य
 9  पी  एम  आर सं. राशि

 संवितरित  आवेदन  आवेदनों

 लक्ष्य  प्राप्त  आवेदन
 ह

 मंजूर  आवेदन  जा  की  संख्या

 राशि  राशि

 जम्मू और कश्मीर  2  3  हैं  4  5  6  है  8

 उत्तरी  क्षेत्र

 हरियाणा  8600  13590  5279  4397.43  2956  2517.70  2887

 हिमाचल  प्रदेश  2500  2808  11629  6897.33  5391  2936-94  500

 जम्मू  और  कश्मीर  4000  152  47  36.46  428  358.32  569

 पंजाब
 9000  4605  6677  4397-43  519  353.53  2887

 राजस्थान
 25520  1133  6897.33  498  2936-94  7742

 चंडीगढ़
 1000  745  47  36-46  34  23.78  30

 दिल्ली
 5000  4605  683  482.87  361  353.53  104

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र

 असम
 6600  5669  20  836.69  498  292.24  2

 मणिपुर
 1300  745  365  277.80  355  231.27  260

 मेघालय
 600  534  ३77  263.40  ine

 नागालैंड
 200

 32 20 23.20 2 त्रिपुरा 283.97 369 809 अरूणाचल प्रदेश 500 2 4 अच्णाचल 800. कि क्फ््प्इडपिडोडइ््-ण
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 लिखित  उत्तर  224

 1  2  3  4  5  6  7  8

 आंख ख  ख$।आअ  ॒  ०  326.70  ऋ  छऊछऊऊ  ननननननननननननमनननमन>-तणन»तन-न+-+मनन«ननानन+-

 मिजोरम
 250  466  34  326.70  245  274.00  0

 सिक्किम  50  86  20.59  3593  2860.85  43

 पूर्वी  क्षेत्र

 बिहार  16605  6620  5725.97  3593  322.09  13324

 उड़ीसा  22500  7413  1746  1171.33  586  322.09  3022

 पश्चिम  बंगाल  22500  261  105  90.97  75  647.39  3022

 अंडमान  और  निकोबार  32400  50091  15637  90.97  75  60.09  25

 मध्य  क्षेत्र

 मध्य  प्रदेश  32400  59546  27347  18513.25  16873  3264.26  14916

 उत्तर  प्रदेश  52200  59546  27347  3508.48  6254  3154.89  1340

 पश्चिमी  क्षेत्र

 गुजरात  7877  7005  3508.48  6254  5976.75  18239

 महाराष्ट्र  45000  7877  22  14.22  22  5976.75  2

 दमन  एवं  दीव  50  30  22  196.19  22  171.97  2

 गोवा  625  58  236  13.60  19  13.60  4

 दादरा  एवं  नागर  हवेली  50  58  10811  6192.93  5154  3106.38  27

 दक्षिणी  क्षेत्र

 आन्ध्र  प्रदेश  33800  20463  5685.81  4444  2869.15  9785

 कर्नाटक  22000  24378  9734  5529.18  4444  3392.93  9785

 केरल  23700  20652  9639  4535.36  5884  3392.93  5745

 तमिलनाडु
 50  20652  8  4535.36  7  3050.54  3563

 लक्षद्वीप
 50  428  8  5.82  7  4.67  97

 पांडिचेरी  625  428  1143  1072.03  75  598.59  97

 विनिर्दिष्ट  नहीं  2780  ACE  690  598.59  868

 वििभमिलिनीशकि  किम  सिलिलिनीक  लिशनिलिकीलि  न  ली  तल  तल  कल  नल  बनना  नल  जललिवीविशवनिलिशनीलिनिकनिलकी  मद  निमिशशिशिशिशशिकिन  लय

 अखिल भारत 360050 367562 82558
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 विवरण-]ा

 शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  एम  आर  वाई)-योजना  वर्ष

 मार्च  1999  के  अंत  की  स्थिति  के  अनुसार  संचयी  स्थिति  दशनेवाली  रिपोर्ट

 बैंक  का  नाम  :  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक

 लाख

 बैंक  का  नाम
 लक्ष्य  प्राप्त  आवेदनों  कुल  ऋण  स्वीकृत  कुल  ऋण  संवितरित

 की  संख्या

 ;  राशि  राशि

 1  2  3  4  5  6  7

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक

 भारतीय  स्टेट  बैंक  .._  73498  102123  55051  34013.00  .  29823  16332.00

 स्टेट  बैंक  आफ  5613  8640  5034  2607.60  3803  2006.12

 जयपुर

 स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  8746  9788  7241  3587.45  6169  2877:91

 स्टेट  जैंक  आफ  इन्दौर  4353  7030  4283  2859.14  3212  2029-36

 स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  3695  4500  3198  1763.15  1894  1004.74

 स्टेट  बैंक  आफ  3654  5707  3424  2058.80  3046  1726.82

 स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  1881  1697  1360  612.62  1165  565.48

 स्टेट  बैंक  आफ  त्रावनककोर  4670  7631  4359  2426.78  2839  1549.20

 इलाहाबाद  बैंक  15594  21545  10365  6961.11  7001  4656.54

 आन्ध्रा

 ।

 बैंक  8794  11466  7110  3750.97  ३670  1997.92

 बैंक  आफ  बड़ौदा  17119  28704  17939  9825.72  15210  8124.37

 बैंक  आफ  इंडिया  16284  28683  13440  7912.21  11822  6934.83

 बैंक  आफ  महाराष्ट्र  7350  15776  9434  4984.58  5177  2799.58

 केनरा  बैंक  16012  24636
 13131  6660.28  9969

 "$070.31

 |
 सेंट्ल  बैंक  आफ  25174  36314  18129  11779.97  15623  9598.21

 ।  कार्परेशन  बैंक  398.  4470
 2597  1629.41  2272  1419.67

 ः
 देना  बैंक  8157  10685  4998

 2836.13  3555  1884-20

 ।
 इंडियन  बैंक  8934  13726  6179  3313.28  4705  2441.75

 जा  आऋ॒आ

 ऋ ७फरख ृट॒ फणणफऐह५ेहोउरह
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 लिखित  उत्तर  228

 ve  फहफहफ$!$फ ७झफऊफऊ/्ऋ्ऋखऊ/7:<>॒$॒॒_॒औ॒_$॒_॒[<टिजहतहजजपपहपहप/॑ंिं"५-|ड&५»।ख| ५  क।-ड-डकड

 इंडियन  ओवरसीज  बैंक  7906  8454  4476  2788.21  3585  2408.03

 ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  5536  8454  4476  13685.01  3898  2408.03

 पंजाब  नैशनल  बैंक  26332  39893  2791  1803-75  1849  1222.33

 पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  11500  6369  7416  4404.97  4299  2487.51

 सिंडिकेट  बैंक  17129  19956  12532  4404.97  4299  5332.07-

 यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  11211  10993  4474  2970.16  8945  5332.07-

 युनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  11742  16359  4474  4477.83  4848  3240.69

 यूको  बैंक  5847  7780  6759  4477-83  4848  3240.69

 विजया  बैंक  5847  7780  258987  2825.02  4002  2326.79  |

 सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक 477540 258987 गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक बैंक आफ मदुरा 702 0 375 368 बैंक आफ राजस्थान 857.64 555.89 भारत ओवरसीज बैंक 89 68 38.53 बनारस बैंक 0 ० 0 0.00 0 0.00 कैथोलिक बैंक 649 378.94 393 धनलक्ष्मी बैंक 634 बैंक 2222 884.43 जे एण्ड के बैंक 0 0 0 0.00 0 0.00 कनगिक बैंक लि 464 ह 288.27 करूर वैश्य बैंक 944 993 582 ८८5 307.20 लक्ष्मी विलास बैंक 975 276 ४226 हक 38.8 नेदुंगड़ी बैंक 909 695 405.96 629 . 368.60 ८: : ८ਂ ८: ८ बैंक 404 397 .._ 285 273 सांगली बैंक जद साउथ इंडियन बैंक 736



 30  1923  लिखित  उत्तर  230

 अापपथिप:िथा::लजाज--+--त#8ऋतनह.ततह/  ॒_॒र्औआऔ॑औ॑औ।।|॥॥॥_॥_॥॥_“॥“ऋख  “  “  यਂ  “  ्  ्
 1  2  3  व  5  ड््

 ज्पपपूापपभपएथपा-मतेत_-.तन्‍न्‍नइ8॥आ[आ[स्‍स्‍-क्‍फ..त॒॒___*॥|॥/*___॥_३॥_३॥_३॥[३[॥“्<यख़़्‌़़

 तमिलनाडु  बैंक  819  1365  500  325.59  411  269.05

 युनाइटेड  वेस्ट  बैंक  2392  2773
 1444  877.19  1099  682.31

 वैश्य  बैंक  2479  2549  1751  1003.81  1403  810.90

 बरेली  कार्पोरेशन  बैंक  429  653  143  93.44  104  65.36

 नैनीताल  बैंक  3  5  278  167.30  267  158.89

 सिटी  यूनियन  बैंक  0  149  149  75.06  148  74.76

 लार्ड  कृष्णा  बैंक  322  322  173  104.87  143  86.53

 तप  मन  नसे  न  परे  रस  नरक  न  नम  मम  मनन  ०००  पक  न्‍  पक  नल  नन  कक  ७  न  कत-+नक>-कनह«>  «जन  -_
 गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  23878  5763.39

 कुल  बैंक

 सभी  कुल  बैंक  356752  23878  12355  7136.99  10059  5763.39

 शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  एम  आर  योजना  वर्ष

 मार्च  2000  के  अंत  की  स्थिति  के  अनुसार  संचयी  स्थिति  दशनिवाली  रिपोर्ट

 |
 बैंक  का  नाम  :  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक

 लाख

 बैंक  का  नाम  लक्ष्य  प्राप्त  आवेदनों  कुल  ऋण  स्वीकृत  कल  ऋण  संवितरित

 की  संख्या  करन  कुल  ऋण  न  समन  क्‍  समन

 राशि  शशि

 1  2  3  4  5  6  7

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक

 भारतीय  स्टेट  बैंक  77406  100635  56317  37057.00  33857  20432.00

 स्टेट  बैंक  आफ  एंड  .  5916  9350  5076  2905.51  3601  1941.35

 जयपुर

 स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  8962  8768  6577  3322.08  4972  2430.45

 स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  4565  9638  4352  3709.75  2670  2168.61

 स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  3812  4494  3259  1984.14  1966  1193.09

 स्टेट  बैंक  आफ  3787  5984  3288  2212.85  2897  1913.67

 स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्टर  1866  1735  1252  559.72  1207  541.04

 स्टेट  बैंक  आफ  त्रावनकोर  5308  7798  4459  2557.39  2892  1576.60



 लिखित  उत्तर  232 231  प्रश्नों  के
 ह

 20  2001

 दस  निशिशिशिशिशिशिभश  निशियशि  विश  लिन  कि  फिरिशिखीकी  हिल  शिशशशशशशि  भिन्न  विवि  किन  शशिशिडिकफनफलफी  कि  शक  मिलन  अमल  लक  जीअ  जनक  हम  मा  डक

 1  2  4  $  6  7

 जज  लक  नि  कदम  मलिक  श  मिल  कक  कक  मिल  श  न  निविकिश  मल  रकम  वशिलिनििलिनिलिमकि  शशि  मि  लक
 >

 डी  मिशिलिकिश  शक  पलजिलिकिकिफ  अ  जज  मा  मकर +_>+  ३०

 इलाहाबाद  बैंक  8788  6495-93  3789-70

 आन्ध्रा  बैंक  0  0  0  0.00
 0  ।  0.00

 बैंक  आफ  बड़ौदा  29663

 बैंक  आफ  इंडिया  26467  9320.07  6524.52

 बैंक  आफ  महाराष्ट्र  9004
 4793

 केनरा  बैंक  25342  7599.78  9202

 सेण्ट्ल  बैंक  आफ  26230  38203  8085.24

 कार्पोरेशन  बैंक  3352  4098'  2446  2067

 देना  बैंक  8225  9355  4556  2636.02

 इंडियन  बैंक  ह  5230  4255  2384.42

 इंडियन  ओवरसीज  बैंक  7787  7383  4356.20  4295

 ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  4805  3328.30  2670.66

 पंजाब  नैशनल  बैंक  27337  39037  9342.80

 पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक  3993

 सिंडिकेट  बैंक  7974  3723.29

 यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  20830  8052

 युनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  4067  2803.63  995.64

 यूको  बैंक  6302  4298.75  3390

 विजया  बैंक  5754  7287  3938  2058.08

 सरकारी  क्षेत्र  के  कुल  बैंक  337327  465242  245787

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक

 बैंक  आफ  मदुरा  702  0  8788  6495.93  5474  85.46

 '
 बैंक  आफ  राजस्थान  0  3437  0  0.00  826  452.67

 भारत  ओवरसीज  बैंक  18067  83  52  32.73  45  8142.33

 बनारस  बैंक  204  26467  2  9320.07  2  6524.52

 कैथोलिक  बैंक  0  0  ु  0  0.00  0  0.00
 13452



 30  1923  लिखित  उत्तर  234

 फत्ऱ्ख्ख्ख़़ऱऱ़.....________.़़रखरखर्र्र्रआऱ्‌
 1  2  3  4  5  6  7

 eee  ऊँ ...फैफप़़़़््््य३य़़्््ख्--ज़ञ़<ख  ःढः
 धनलक्ष्मी  बैंक  835  2349  543  308.28  408  226-42

 फेडरल  बैंक  लि  2578  2349  0  793.29  990  0.00

 जे  एण्ड  के  बैंक  लि  0  0  0  0.00  ०0  0.00

 कर्नाटक  बैंक  907  2468  902  554.63  679  244.73

 करूर  वैश्य  बैंक  लि  825  996  389  268.98  483  244-73

 लक्ष्मी  विलास  बैंक  0  1220  389  223.02  588  341.16

 नेदुंगड़ी  बैंक  लि  462  461  315  378.99  588  179.60

 रत्नाकर  बैंक  लि  462  0  0  207.03  270  0.00

 सांगली  बैंक  0  0  0  0.00  0  0.00

 साउथ  इंडियन  बैंक  626  ‘ies  736  388.38  672  349.93

 तमिलनाडु  बैंक  626  हद  553  729.82  474  541.04

 युनाइटेड  वेस्ट  बैंक  2496  2844  1427  729-82  858  690.23

 वैश्य  बैंक  लि  2496  2359  0  0.00  0  690.23

 बरेली  कार्पोरेशन  बैंक  0  0  0  0.00  0  0.00

 नैनीताल  बैंक  0  0  0  0.00  0  0.00

 सिटी  यूनियन  बैंक  377  307
 30...

 138.96  306  111.79

 लार्ड  कृष्णा  बैंक  396  280.
 10687  205  6625.04  8340  5067.71

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  22068  |  6625.04  8340

 कुल
 |  |

 सभी  कुल  रोजगार योजना  256474  -  पी एम आर वाई के  अन्तर्गत प्रगति

 प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  को  समाप्त  माह  के  लिए  पी  एम  आर  वाई  के  अन्तर्गत  प्रगति

 '
 बैंक  का  नाम  :  सभी  क्रियान्वयनकर्त्ता  बैंक

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  पी  एम  आर  -  वाई  ARR आवेदन ४  संवितरित  आवेदन  लम्बित  आवेदनों

 ५55  आााआआआाााऋ४  ४७७७७

 लक्ष्य  प्राप्त  आवेदन  ....  मंजूर  आवेदन  ४  16100 0070.00  की  संख्या

 राशि 2 3 4 5 6 7 8 मल तल जम मनन न अल न टी वजन अर लत तल डिक कली तक ज कक लक छा व > ाणछणछणाणाॉाजमनवज्््व्य्थथड्डड् सरकारी क्षेत्र के बेंक भारतीय स्टेट बैंक 74574 . 73675 29445 . अअ्््ग््््््््च्च्वय्य्य्च्च्चचच्चतत्क्तकक्त्तखच्च्क्त्म्सम्म्म्मम्म्म्म्ण््फा - $



 235  प्रश्नों  के  20  2001
 लिखित  उत्तर  236

 1  2  3  4  5  6  7  8

 विमान  शशि  यश्श्श्न्धिकलिविवशिशि?ण  शिलिनिभिशभिशिषि/शि/  अिभिशयशशियशयियि  भिन्न  मि  नल  किक  की

 स्टेट  बैंक  आफ  एंड  5637  8296  4206  2564-32  2209  1200.12  3374

 जयपुर

 स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  8634  6061  3786  1959.44  2189  1202.21  1358

 स्टेट  बैंक  आफ  4565  11891  2709  1918.91  1203  884.27  0

 स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  3689  3620  1138  665.61  358  269.08  2482

 स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  3814  5054  2675  1742.94  1792  1112.07  0

 स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  1892  1495  1040  524.81  980  495.87  134

 स्टेट  बैंक  आफ  त्रावनककोर  5053  6687  3351  1782.66  2011  1180.11  2167

 इलाहाबाद  बैंक  16030  11625  4065  2879.15  1997  1410-26  4781

 आमन्ध्रा  बेंक  7860  2719  1055  636.00  419  257.47  1274

 बैंक  आफ  बड़ौदा  19493  22084  10670  6846.56  5979  3492.74  4732

 बैंक  आफ  इंडिया  14460  20689  8327  5605.15  4118  2513.34  6849

 बैंक  आफ  महाराष्ट्र  12202  15284  5038  2104.84  2265  1274.58  7717

 केनरा  बैंक  16597  20727  9948  5454.98  5096  2829.67  4660

 सेण्ट्ल  बैंक  आफ  इंडिया  25391  20379  5719  3937.90  2922  1853.27  9275

 कार्पोरेशन  बैंक  3455  3413  1703  1093.09  1052  668.59  957

 देना  बैंक  7823  6701  3001  1779.23  2213  1303.93  1469

 इंडियन  बैंक  8970  11078  3785  1934.83  2184  1124-24  0

 इंडियन  ओवरसीज  बैंक  8517  7931  3842  2191.27  2352  1316.19  3566

 ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  6003  7471  3706  2546.48  2538  1630.55  1550

 पंजाब  नैशनल  बैंक  27791  31966  13766  9566.08  7320  4553.87  8153

 पंजाब  एण्ड  सिनध  बैंक  3876  3551  1251  870.60  886  592.03  1401

 सिंडिकेट  बैंक  11949  13320  5533  3186.66  3100  1764.97  3201

 यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  16562  15684  6761  4480.07  4213  2606.96  4795

 युनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  11265  6411  942  702.78  569  342.53  4081

 यूको  बैंक  11646  8790  2576  1770.68  1291  875.92  4721

 विजया  बैंक  5630  5110  2201  1484.63  1259  845.57  4050

 सरकारी  क्षेत्र  के  कुल  बैंक  343378  351712  142206  90038.67  78575  47670.41  112944

 +-्प्पपतहतहहप।ण:प्पपजजज।खक्‍तफ/शएध४ईप-/५ईददईणईई-्ेफऊ_-_ऊ_-_..33त्ाऑा_्



 237  प्रश्नों  के  30  1923  लिखित  उत्तर  238

 1  2  3  4  5  6  7  8
 टट्ूल्ट्ललललल्ललक्राःःः

 सनसनी  लय a  अल  जी  «9  व  मं  न  मम  कमी  स  नम  न  ननमन  न  ES  न  न  न्‍++म>»
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक

 बैंक  आफ  मदुरा  71  59  30.48  59  30.48  11

 बैंक  आफ  राजस्थान  1970  3485  1213  735.79  505  278.72  1383

 भारत  ओवरसीज  बैंक  88  73  49  27.87  44  24.60  3

 बनारस  बैंक  16  0  0  0.00  0  0.00  0

 कैथोलिक  बैंक  1612  1764  427  235.57  370  203.93  671

 धनलक्ष्मी  बैंक  0  0  0  0.00  0  0.00  0

 फेडरल  बैंक  2459  1468  707  419.64  432  261.69  761

 जे  एण्ड  के  बैंक  1960  2780  1143  1072.03  690  598.59  868

 कर्नाटक  बैंक  638  736  277  181.14  192  113.54  0

 करूर  बैंक  907  695  205  108.97  198  101.43  234

 लक्ष्मी  विलास  बैंक  fa.  623  736  258  164-83  200  123.14  242

 नेदुंगड़ी  बैंक  995  649  163  90.33  127  69.42  0

 रत्लाकर  बैंक  488  214  131  95.75  87  61.62  49

 सांगली  बैंक  0  178  6  3-26  3  1.29  146

 साउथ  इंडियन  बैंक  0  166  104  55.39  104  55.39  44

 तमिलनाडु  बैंक  631  1008  456  310.55  377  254.38  171

 युनाइटेड  वेस्ट  बैंक  1559  635  243  147.42  198  115.32  209

 वैश्य  बैंक  2503  787  351  236.26  124  85.82  285

 बरेली  कार्पोरेशन  बैंक  0  0  0  0.00  0  0.00  0

 नैनीताल  बैंक  0  0  0  0.00  0  0.00  0

 सिटी  यूनियन  बैंक  360  185  183  94.29  185  94.09  0

 लार्ड  कृष्णा  बैंक  358
 220  148  99.44

 88...  54.32  59

 पा  का  |.  फ़  छछ  680...
 दा00७

 383...  STS!

 कुल  बेंक

 ग्स्प्ण्_्_्ण्ण्ण्ण््ध्णष्ण्६६्ण्ण्६्६ण् आर  ्न्‍नओज
 उऊउखखरररररघघपपफपफ:::ापभभ/भभ।भ)7ाभापपपएझपयाय7



 239  प्रश्नों  के

 डाल्टनगंज  दूरदर्शन  केन्द्र  से  उपग्रह-आधारित  चैनलों

 के  माध्यम  से  कार्यक्रम  का  प्रसारण

 5151.  कुमारी  भावना
 पुंडलिक

 राव  गंवली  :  कया  सूचना  और

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  झारखंड  राज्य  के  पलामू  जिले  में  स्थित  डाल्टनगंज

 दूरदर्शन  से  उपग्रह-आधारित  चैनलों  के  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 शुरू  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  ऐसे  क्षेत्रों  में  इन  चैनलों  के  कार्यक्रमों

 का  प्रसारण  शीघ्र  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  सरकार  इन

 कार्यक्रमों  का  प्रसारण  कब  तक  शुरू  करने  का  विचार  कर  रही

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 से  दूरदर्शन  के  सभी  चैनलों  के  कार्यक्रम  उपग्रह  पद्धति  में  सम्पूर्ण

 देश  में  उपलब्ध  हैं  और  इन्हें  उपयुक्त  डिश  एंटीना  पद्धति  का  प्रयोग

 करके  या  केबल  नेटवर्क  के  माध्यम  से  देखा  जा  सकता

 ]

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  पुनरूद्धार

 5152.  प्रो०  उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 का  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  व्यवहार्य  बनाने  की  दृष्टि

 से  सरकार  द्वारा  उनके  लिए  एक  पुनरूद्धार  पैकेज  तैयार  किया  गया

 यदि  तो  इसे  कब  तैयार  किया  गया  और  इस  पैकेज

 की  प्रमुख  विशेषताएं  क्‍या

 राज्यवार  ऐसे  कितने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  जिन्होंने

 यह  पैकेज  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  व्यवहार्यता  का  स्तर  प्राप्त

 कितने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  व्यवहारक्षम  बनाया  जाना
 :

 अभी  शेष  है  और  वे  कौन-कौन  से

 क्‍या  सरकार  आगे  भी  कोई  पुनरूद्धार  पैकेज  बनाकर  इन

 बैंकों  को  व्यवहारक्षम  बनाने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 20  2001  लिखित  उत्तर  240

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों
 के  सुदृढ़ीकरण  एवं  पुनरूद्धार

 को  सहज  बनाने  के  उद्देश्य  से  हाल  में  निम्नलिखित  नीतिगत  परिवर्तन

 शुरू  किए  गए  हैं  :-

 -
 पुनर्पूजीकरण  के  उपाय  1994-95

 में  शुरू  क्रिए  गए

 आज  की  तारीख  196  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  में  से

 19  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  अतिरिक्त  शेयर  के

 रूप  में  2188  करोड़  रुपए  प्रदान  किए  गए  187

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  में  से  158  का  पूर्णरूपेण  पुनर्पूजीकरण

 हो  गया  जबकि  29  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  आंशिक

 रूप  से  पुनर्पूजीकरण  हुआ

 -  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कार्यनिष्पादन  में  सुनियोजित  तरीके

 से  सुधार  लाने  के  लिए  वार्षिक  आधार  पर  विकास  कार्य

 योजनाओं  तथा  समझौता  (डीएपी/एमओयू)  की

 -
 .  आय  की  आस्तियों  के  वर्गीकरण  और  प्रावधान

 संबंधी  मानदंडों  को  शामिल  करते  हुए  विवेकपूर्ण  मानदंडों

 की

 -  संविभागों  और  क्रियाकलापों  का

 -  अधिशेष  गैर-सांविधिक  चलनिधि  अनुपात  वाली  निधियों

 के  निवेश  के  लिए  अधिक

 -  हानि  उठाने  वाली  शाखाओं  के  स्थान-परिवर्तन  और  विलय

 सहित  शाखा  नेटवर्क  का

 -  ब्याज  दर  ढांचे  का  और

 -  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  क़े  प्रबंधन  में  प्रायोजक  बैंकों  को

 अधिक
 भूमिका  प्रदान

 3  2000  को  स्थिति  के  अनुसार  अर्थक्षमता  प्राप्त

 कर
 चुके  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  राज्यवार  संख्या  में  दी

 गई

 उन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  जिन्हें  अभी  अर्थक्षम

 होना  विवरण-ा  में  दिए  गए

 और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  सतत्‌  आयोजना

 और  सुदृढ़ीकरण  हेतु  एकल-सत्ता  प्रबंधन  के  प्रायोजिक  बैंकों .
 को  1997

 से  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का  कार्यनिष्पादन  की  निगरानी

 तथा  स्वामित्व  संबंधी  कार्य  सौंपे  गए
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 जे 30

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  राज्यवार  अर्थक्षमता  की  स्थिति

 राज्य
 कूल  क्षेत्रीय  अर्थक्षमता  प्राप्त

 सः  ग्रामीण  बैंकों  करने  बाले  क्षेत्रीय

 की  संख्या  ग्रामीण  बैंकों

 की  संख्या

 2.  हिमाचल  प्रदेश  2  2

 3.  जम्मू  एवं  कश्मीर  3  ;

 4.  पंजाब  5  5

 5.  राजस्थान  14  11

 6.  अरूणाचल  प्रदेश  1

 7.  असम  5  ५4

 8.  मेघालय  ]  1

 9.  मणिपुर  ।  _

 10.  मिजोरम  1  1

 11.  नागालैंड  1  1

 12.  त्रिपुरा  1  तर

 13.  बिहार  एवं  झारखंड  22  12

 14.  उड़ीसा  9  5

 15.  पश्चिम  बंगाल  9  6

 16.  मध्य  प्रदेश  एवं  छत्तीसगढ़  24  18

 17.  उत्तर  प्रदेश  एवं  उत्तरांचल  40  38

 18.  गुजरात

 ह

 9  9

 19.  महाराष्ट्र  10  9

 20.  आभन्ध्र  प्रदेश  16  16

 21.  कर्नाटक  13  13

 22.  केरल  2  श

 23.  तमिलनाडु  3  3

 कल  196  162

 1923  लिखित  उत्तर  242

 अभी  भी  अर्थक्षमता  प्राप्त  करने  वाले

 बेंकों  के  नाम

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैकों  के  नाम

 1  2

 1.  इलाकाई  देहाती  बैंक  का

 5; कामराज रूरल बैंक 3. मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 4. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक 6. लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक 9, मणिपुर ग्रामीण बैंक हें त्रिपुरा ग्रामीण बेंक 9. चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक नालंदा ग्रामीण बेंक मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण ब्रैंक रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 98 सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक बोलनगीर आंचलिक ग्रामीणਂ बैंक 20. कटक ग्रामीण बैंक बेतारणी ग्रामीण बैंक 22 बालासुर ग्रामीण बैंक
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 1  2

 रा

 23.  गोड  ग्रामीण  बैंक

 24.  मयूराक्षी  ग्रामीण  बैंक

 25,  उत्तर  बंगा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 26.  सरगुजा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 27.  बस्तर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 28.  झाबुआ  धार  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 29.  मण्डला-बालाघाट  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 30.  शहडोल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 31.  महाकौशल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक

 32.  क्षेत्रीय  किसान  ग्रामीण  बैंक

 33.  रानी  लक्ष्मीबाई  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 34.  शोलापुर  ग्रामीण  बेंक

 इनसाइडर  ट्रेडिंग  की  जांच

 5153.  श्री  वाई०एस०  विवेकानन्द  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री

 -“
 यह  बताने  का  कृपा  करेंगे

 क्‍या  निवेशक  शिकायत-निवारण  मंच  ने  कहा

 है  कि  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  सॉफ्टवेयर  कंपनी

 लिमिटेडਂ  के  शेयरों  के  मामले  में  हुए  कथित

 ट्रेडिंग  )  की  जांच

 यदि  तो  क्या  सच  है  कि  इस  कंपनी  के  शेयरों  की

 कीमतें  200  के  मार्च  माह  अपनी  एक  माह  पूर्व  की  कीमतों

 की  तुलना  में  मात्र  10-15  प्रतिशत  ही  गिरी

 यदि  तो  क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  इस  जांच  का  क्‍या  परिणाम

 दोषी  पाए  गए  व्यक्ति  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 और

 इसके  जिम्मेवार  व्यक्तियों  के  द्वारा  प्रभावित  निवेशकों  को

 हुए  नुकसान  की  भरपाई  किस  प्रकार  की
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 भारतीय  प्रतिभूति  एवं  विनिमय  बोर्ड  ने  सूचित  किया

 है  कि  निवेशक  शिकायत-निवारण  मंच  ने  सेबी  अध्यक्ष  को  लिखे

 गए  दिनांक  23  2001  के  अपने  पत्र  के  माध्यम  से  सेबी  से

 अनुरोध  किया  है  कि  वह  लघु  निवेशकों  तथा  उप-दलालों  के  हितों

 के  संरक्षणार्थ  मामले  की  छानबीन

 मुंबई  स्टाक  एक्सचेंज  28

 2001  तथा  30  2001  को  स्क्रिप  के  बंद  मूल्य

 147.75  रुपए  और  11.65  रुपए  राष्ट्रीय  स्टाक  एक्सचेंज  इन्हीं

 दो  तिथियों  को  स्क्रिप  के  बंद  मूल्य  147.55  रुपए  तथा

 8.05  रुपए

 से  सेबी  तथा  स्टाक  एक्सचेंजों  ने  मामले  की  जांच

 प्रांभ  कर  दी

 मौजूदा  नियमों  के  जब  किसी  स्टाक  एक्सचेंज

 के  किसी  दलाल  सदस्य  को  चूककर्ता  घोषित  किया  जाता  तो

 उक्त  चूककर्ता  दलाल  के  विरुद्ध  निवेशक  के  दावे  की  राशि  का

 भुगतान  संबंधित  एक्सचेंज  द्वारा  निर्धारित  सीमाओं  के  अनुसार  एक्सचेंज

 के  निवेशक  संरक्षण  कोष  से  किया  जाता

 अंत्योदय  योजना

 5154.  श्री  केन्ई०  कृष्णमूर्ति  :  क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अंत्योदय  योजना  के  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  कितनी

 राशि  का  आवंटन  किया  गया

 क्या  इस  वर्ष  के  दौरान  अब  तक  सरकार  ने  इस  योजना

 के  तहत  कोई  धनराशि  जारी  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  अब  तक  इस  धनराशि  का  अंशगत

 उपयोग  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  :  और  अंत्योदय  अंन्‍न  योजना

 के  अधीन  निधियां  आवंटित  नहीं  की  जाती  राज्य  सरकारों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  को  निर्धनतम  परिवारों  को  25  किलोग्राम

 प्रति  परिवार  प्रति  मास  की  दर  से  खाद्यान्न  वितरित  करने  के  लिए

 2/-  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  गेहूं  और  3/-  रुपये  प्रति

 किलोग्राम  की  दर  से  चावल  अत्यधिक  राजसहायताप्राप्त  दरों  पर
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 आवंटित  किए  जाते  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पहचान  किए
 जाने  वाले  अंत्योदय  परिवारों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  पहचान  संबंधी  कार्य

 पूरा  करने  और  लाभभोगियों  को  अलग  प्रकार  के  राशन  कार्ड  जारी

 करने  के  बाद  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  खाद्यान्नों  का  आवंटन  किया

 जाता

 यह  स्कीम  हिमाचल  मध्य  आंध्र

 मिजोरम  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  दादगा  तथा  नगर

 हवेली  में  कार्यान्वित  की  गयी  मिजोरम  को  छोड़कर  उपर्युक्त  राज्यों

 को  राजसहायताप्राप्त  खाद्यान्नों  का  आवंटन  200  से  किया  गया

 मिजोरम  राज्य  को  आवंटन  2001  से  किया  गया

 से  प्रश्न  नहीं

 विवरण

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पहचान  किए  जाने  वाले

 अंत्योदय  परिवारों  की  संख्या  वाला  विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  अंत्योदय  परिवारों  की  संख्या

 ।  कर  3

 1  आंध्र  प्रदेश  6.228

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  0.151

 3.  असम  2.815

 4...  बिहार  10.000

 5.  छत्तीसगढ़  2.874

 6...  दिल्ली  0.626

 7.  गोवा  0.073

 8...  गुजरात  3.250

 9...  हरियाणा  1-209

 10.  हिमाचल  प्रदेश  0.787

 11.  जम्मू  और  कश्मीर  1.129

 12.  झारखंड  3.665
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 1  2  हे

 13  कर्नाटक  4.797

 14  केरल  2.382

 15.  मध्य  प्रदेश  6.324

 16.  महाराष्ट्र  10.017

 17.  मणिपुर  0.255

 18...  मेघालय  0.281

 19.  मिजोरम  0.105

 20.  नागालैंड  0.189

 21.  उड़ीसा  5.055

 22...  पंजाब  0.717

 23.  राजस्थान  3.726

 24.  सिक्किम  0.067

 25.  तमिलनाडु  7.455

 26.  त्रिपुरा  0.452

 27.  उत्तरांचल  0.763

 28.  ,  उत्तर  प्रदेश  16.371

 29.  पश्चिम  बंगाल  7.939

 30.  अंडमान  और  निकोबार  0.043

 31.  चंडीगढ़  0.035

 32.  दादरा  और  नागर  हवेली  0.028

 33.  दमन  और  दीव  0.006

 34...  लक्षद्वीप  0.004

 35.  पांडिचेरी  0.128

 जोड  99.954

 घाटे  में  चल  रहे  बैंक

 5155.  श्री  रामशेठ  ठाकुर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे



 क्या  इंडियन  बैंक

 लगातार  वर्षों  की  तुलना  में

 घाटा

 ओर  यूकों  बैंक  को  पूर्ववर्ती  दो

 1999-2000  के  दोरान  कहीं  अधिक

 यदि  तो  इसके  कारणों  सहित  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 ay
 4

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  के

 अधिकांश  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  लाभाजंन  में  गिरावट  आई  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  हे  तथा  इसके  कारण

 क्या

 क्या  सरकार  ने  बेंकों  के  विकासात्मक  प्रयासों  में  कर्मचारियों

 को  सहभागी  बनाने  के  आशय  से  बैंकों  को  कोई  मार्मनिर्देश  दिए

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि

 यूकों  बैंक  ने  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  परिचालन-लाभ

 प्राप्त  किया  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है

 कि  इंडियन  बेंक  ने  वर्ष  1999-2000  में  परिचालन-लाभ  प्राप्त  किया

 था  और  अधिक  अनुपयोज्य  आस्तियों  तथा  अपेक्षाकृत  अधिक  परिचालन

 लागतों  के  कारण  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  उसे  परिचालन  घाटा

 हुआ

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया

 है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  परिचालन  लाभ  वस्तुतः  1992-

 93  में  3135.42  करोड़  के  जो  1999-2000  में  बढ़कर

 13066.36  करोड़  रु०  हो

 और  हालांकि  सरकार  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने

 ऐसे  विशिष्ट  मार्गनिर्देश  जारी  नहीं  किए  तथापि  बैंक  के  कर्मचारियों

 से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  अपना  कार्य  परिश्रमपूर्वक  करें  ताकि

 बैंक  का  उचित  कार्यसंचालन  सुनिश्चित  हो  सके  और  उन्हें  बैंक  के

 सभी  कार्यों  में  हमेशा  शामिल  होना

 लाभ  कमा  रहे  सरकार  क्षषेत्र  के

 उपक्रमों  को  बन्द  करना

 5156.  श्रीमती  श्यामा  सिंह  :

 श्री  अधीर  चौधरी

 क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  का  दिनांक  23  2001  के
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 टाइम्स  आफ  इंडियाਂ  समाचार  पत्र  में  मूव्स-टु  क्लोज

 डाउन  प्रॉफिटेबल  पब्लिक  सेक्टर  अण्डर  टेकिंग्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया  है

 यदि  तो  इस  समाचार  में  दी  गई  रिपोर्ट  के  तथ्य  क्‍या

 ave

 सरकारी  क्षेत्र  के  लाभ  कमा  रहे  उपक्रमों  को  बन्द  करने

 के  कारण  और  इसका  ओऔचित्य  क्‍या

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  बन्द  करने  की  सरकार

 की  वर्तमान  नीति  की  समीक्षा  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वललभभाई  :  और  यह  समाचार

 ई०  टी०  एण्ड  टी०  को  बन्द  करने  से  सम्बन्धित  ई०  टी०  एण्ड

 टी०  अनेक  वर्षों  से  घाटा  उठा  रहा  वर्ष  1999-2000  के  दौरान

 इसने  16.93  करोड  रूपए  का  निवल  घाटा  विनिवेश  आयोग

 की  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  ने  इसे  बन्द  करने  का  निर्णय

 किया

 से  विनिवेश  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  वर्तमान

 नीति  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  सम्भावित  रूप  से  व्यवहारिक  उपक्रमों

 का  पुनर्गटम  और  पुनरूद्धार  किया  जाए  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उन

 उपक्रमों  को  बन्द  कर  दिया  जाए  जिनका  पुनरूद्धार  नहीं  किया  जा

 प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  संबंधी  प्रस्ताव

 5157.  श्री  शिवाजी  माने  :

 श्री  एम०वी०वी०एस०  मूर्ति  :

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :

 श्री  विनय  कुमार  सोराके  :

 श्री  सुकदेव  पासवान  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चैम्ब  आफ  कॉमर्सਂ  के  समक्ष  एक

 परस्पर-संभाषण  सत्र  के  दौरान  जापान  के  राजदूत  ने  यह  कहा  कि

 भारत  में  अपार  संभावनाओं  के  होने  के  विदेशी  निवेश  के

 रास्ते  में  तीन  व्यवसाय

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार

 की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौगन  आज  सरकार  को  विदेशी

 निवेश  से  संबंधित  क्षेत्रवार  तथा  देशवार  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त
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 उनमें  से  कितनों  को  मंजूर  किया  गया  तथा  उनके  संबंध  में

 ब्यौरा  क्या  इन  प्रस्तावों  को  किन-किन  राज्यों  के  लिए  स्वीकृत
 किया  गया

 प्रत्येक  परियोजना  में  देशवार  और  राज्यवार  कितनी  राशि

 का  विदेशी  निवेश  सम्मिलित

 उन  देशों  का  नाम  क्‍या  जिनकी  भारत  में  आ  रहे

 प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  के  मामले  में  अग्रता

 कौन-कौन  से  औद्योगिक  क्षेत्रक  हैं  जो  सर्वाधिक  प्रत्यक्ष

 विदेशी  निवेश  को  आकर्षित  करते  हैं  तथा  जो  गिरावट  का  रुख  दिखा
 ह.3ओ

 रहे

 अन्य  विकासशील  देशों  से  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  की  आवक

 संबंधी  तुलनात्मक  आंकड़े  क्‍या

 सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  कितने  प्रस्ताव  अभी  भी  लंबित

 पडे  और

 और  अधिक  विदेशी  निवेश  करने  के  उद्देश्य  से

 आंधार  संरचना  का  विकास  करने  के  सरकार  द्वारा  आगे  और

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 और  सरकार  को  इस  बारे  में  बंगाल  चेम्बब  ऑफ

 कामर्स  से  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  जो  कि  एक  निजी  संगठन

 से  1.1.98  से  28.2.2001  तक  की  अवधि  के  दौरान

 4992  प्रस्ताव  स्वीकार  किए  गए  जिनमें  की  राशि

 1,01,343.33  करोड  रुपये  अनुमोदित  परियोजनाओं  के

 राज्यवार  और  देशवार  ब्योरे  मासिक  न्यूजलेटर

 में  प्रकाशित  किए  जाते  जिसे  सदन  के  पुस्तकालय  सहित  व्यापक

 रूप  से  परिचालित  किया  जाता

 भारत  में  के  अन्तर्वाह  के  मामले  में  जापान

 और  जर्मनी  के  बाद  मारीशस  का  स्थान

 विश्व  आर्थिक  2000  के

 अन्तर्वाह  के  मामले  में  वर्ष  1999  में  दक्षिण-पूर्व  एशियाई  क्षेत्र  के

 विकासशील  देशों  में  भारत  स्थान  पर

 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के  लिए  प्रस्तावों  कौ  प्राप्ति  और

 निपटान  एक  सतत  प्रक्रिया  दिशानिर्देशों  के

 इस  प्रकार  के  प्रस्तावों  को  संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालयों/विभागों

 के  परामर्श  से  30  दिन  की  निर्धारित  समय-सीमा  में  निपटाया  जाता
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 सरकार  ने  अवसंरचना  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  विद्युत  ऊर्जा  के  उत्पादन

 एवं  वितरण  विद्युत  संयंत्रों  के  तेल

 आदि  जेसे  अवसंरचना  क्षेत्रों  में  100  प्रतिशत  तक  की

 अनुमति  दे  दी  इन  क्षेत्रों  में  विदेशी  निवेश  नीति  की

 बाजार  के  आकार  और  बाजार  की  जनशक्ति  कौशल

 विनियमनकारी  रूपरेखा  और  विवाद  निपटान  तंत्र  जैसे  अनेक  कारकों

 पर  निर्भर  करता

 विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  कृषि-आधारित

 उद्योगों  की  स्थापना

 5158.  कर्नल  सोना  राम  चौधरी  :  क्‍या  वाणिज्य

 और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  निवेश  की  सहायता

 से  देश  में  प्रत्येक  राज्य  के  कृषि-आधारित  उद्योग  लगाने  के  संबंध

 में  सरकार  को  प्राप्त  प्रस्ताव  का  ब्योरा  क्‍या

 अभी  तक  जिन  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी  गई  तथा  कार्यान्वित
 =

 किया  उनका  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 उन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  जिन्हें  मंजूर  तो  किया

 गया  लेकिन  अभी  तक  कार्यान्वित  तहीं  किया  ओर

 इन्हें  कर्यान्वित  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 और  सरकार  ने  0।  1998  से  28

 2001  तक  की  अवधि  के  दौरान  चीनी/वनस्पति  तेल  तथा

 वनस्पति/बागवानी/कृषि/पुष्पखेती  सहित  कृषि  आधारित  उद्योगों  में

 कुल  86  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  प्रस्तावों  को  अनुमोदित

 किया  है  जिनमें  322.80  करोड़  रुपये  की  राशि  अत्तर्ग्रस्त

 अनुमोदनों  के  राज्यवार  ब्यौोरे  दर्शन  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 और  परियोजनावार  क्रियान्वयन  से  संबंधित

 आंकडे  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखे  जाते  इसके  परियोजना

 का  क्रियान्वयन  उन  राज्य  सरकारों  प्रर  है  जहां  पर  परियोजना  को

 स्थापित  किया  गया  फिर  भी  तीक्र  क्रियान्वयन  को  सुविधाजनक

 बनाने  और  क्रियान्वयन  के  दौरान  निवेशकों  के  सामने  आ  रही  समस्याओं

 का  समाधान  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  स्तर  पर  विदेशी

 निवेश  कार्यान्वयन  प्राधिकरण  का  गठन  किया

 गया  जिसमें  विभिन्न  विभागों  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि

 शामिल
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 विवरण

 01  1998  से  28  2001  तक  की  अवधि  के  दौरान  कृषि  आधारित

 उद्योगों  में  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  का  राज्यवार  ब्यौरा

 करोड  रुपए

 राज्य  1998  1999  2000  2001

 संख्या  विदेशी  प्रत्यक्ष  संख्या  विदेशी  प्रत्यक्ष  संख्या  विदेशी  प्रत्यक्ष  विदेशी  प्रत्यक्ष

 निवेश  निवेश  निवेश  निवेश

 की  राशि  की  राशि  की  राशि  की  राशि

 आन्ध्र  प्रदेश  0  0.00  5  9.49  6  109.45  0  0.00

 बिहार  ।  0.30  1  0.10  0  0.00  0  0.00

 गुजरात  0  0.00  3  13.95  2  0.05  1  0.00

 हरियाणा  2  5.21  1  0.13  2  0.11  0  0.00

 हिमाचल  प्रदेश  0  0.00  3  9.98  0  0.00  0  0.00

 कर्नाटक  2  5.36  6  10.52  3  1.28  0  0.00

 केरल  0  0.00  2  29.55  0  0.00  0  0.00

 महाराष्ट्र  4  1.34  10  35.29  2  0.80  1  0.57

 पंजाब  0  0.00  0  0.00  2  2.06  0  0.00

 राजस्थान  0  0.00  0  0.00  1  4.20  0  0.00

 तमिलनाडु  0  0.00  4  5.98  2  0.00  0  0.00

 उत्तर  प्रदेश  2  0.97  ।  0.47  0  0.00  0  0.00

 पश्चिम  बंगाल  0  0.00  1  17.83  0  0.00  0  0.00

 दिल्ली  1  0.20  3  15.77  3  7.00  1  32.50

 गोवा  0  0.00  0  0.00  1  0.00  0  0.00

 उपरोक्त  के  अलावा  3  1.81  3  0.08  1  0.45  0  0.00
 अन्य  राज्य

 कुल  15  15.19  43  149.13  25  125.41  3  33.07

 वर्ष  2001  के  आंकड़े  2001  तक  अद्यतन

 लघु  बचतों  पर  ब्याज-दरें  श्रीमती  मिनाती  सेन  :

 5159.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  श्री  उत्तमराव  पाटील  ;

 श्रीमती  रेणूका  चौधरी  :  श्री  जेणएस०  बराड  ;

 श्री  एस०  अजय  कुमार  :

 श्री  दलपत  सिंह  परस्ते  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क

 )  क्‍या  लघु  बचतों  और  भविष्य  निधि  की  राशि  पर  ब्याज
 की  दरों

 को
 आगे  और  कम  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या

 इस  तरह  की  जो  नौकरीपेशा  और  बेतनभोगी  कार्मिकों
 तथा  कमजोर  वर्गों

 के  लिए  एक  आघात  जैसी  है-किए  जाने  के

 क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  छोटे  निवेशकों  और  वयोवृद्ध  नागरिकों-जो

 सुचारू  रूप  से  जीवनयापन  करने  के  लिए  इन  क्षेत्रों  में  अपनी

 रकम  लगाते  हैं-के  हितों  का  सरंक्षण  करने  के  क्या  कदम  उठाए

 गए

 और  वर्तमान  में  लोक  भविष्य  निधि  और  सामान्य  भविष्य

 निधि  सहित  लघु  बचत  योजनाओं  पर  ब्याज  की  दरों  में

 सहित  और  बचत  200  को  पहले  ही  अधिसूचित  कटौती

 में  और  कमी  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  कर्मचारी  भविष्य

 निधि  पर  ब्याज  दरों  में  दिनांक  नहीं  से  संशोधन  वित्त

 मंत्रालय  के  परामर्श  से  श्रम  मंत्रालय  के  विचाराधीन

 लघु  बचत  योजनाओं  और  भविष्य  निधियों  पर  ब्याज  की

 वास्तविक  दरें  अधिक  समझी  गई  जो  अर्थव्यवस्था  में  ब्याज  की

 अन्य  दरों  को  कम  करने  से  रोकती  यह  निर्णय  अर्थव्यवस्था

 के  बृहतर  हित  में  आवश्यक  हो  गया

 भारत  सरकार  की  लघु  बचत  जिन  पर  सार्वभौम

 गारंटी  होती  निवेशक  का  विश्वास  प्राप्त  किए  हुए  हैं  क्‍योंकि  इन

 योजनाओं  का  जोखिम  लाभ  समीकरण  अनुकूल  ये  योजनाएं  महत्वपूर्ण

 कर  आसान  नकदीकरण  और  सुलभता  के  अतिरिक्त  लाभों

 का  प्रस्ताव  करती

 राज्य  सरकारों  को  ऋण

 5160.  श्री  चन्द्रनाथ  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वर्ष  में  लघु  बचतों  की  विकास-दर  में  आई

 पांच  से  छह  प्रतिशत  की  गिरावट  से  राज्य  सरकारों  को  आसान  शर्तों

 पर  ऋण  देने  की  प्रक्रिया  और  उपलब्धता  के  मार्ग  में  सकंट  उत्पन्न

 हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौया  और  इसके  कारण  क्‍या

 क्‍या  इस  संचय  में  आई  कमी  से  राज्य  गम्भीर  वित्तीय

 संकट  में  फंस  सकते

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और
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 इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  वर्ष  1999-2000  में  75,435  करोड

 रुपए  की  तुलना  में  14  प्रतिशत  की  अभिवृद्धि  दर  दशशाते  हुए  वर्ष

 2000-200  में  सकल  संग्रहणों  का  86,000  करोड़  रुपए  होना  अनुमानित

 वर्ष  2001-2002  में  सकल  संग्रहणों  के  बढ़कर  93,500  करोड

 रुपए  होना  प्रत्याशित

 से  (S)  लघु  बचतों  के  अन्तर्गत  निवल  संग्रहणों  का  अस्सी

 प्रतिशत  राज्य  सरकारों  को  उनके  विकासात्मक  व्यय  के  वित्त  पोषण

 हेतु  फिर  से  उधार  दिया  जाता  राज्य  सरकारों  को  निवल  बहिर्प्रवाह

 वर्ष  2000-2001  में  31,799  करोड़  रुपए  से

 बढ़कर  वर्ष  2001-2002  में  36,000  करोड़  रुपए  होना  प्रत्याशित

 लघु  बचतों  पर  ब्याज  दरों  में  कमी  राज्य  सरकारों  को  दी  जा  रही

 यह  राज्यों  को  उनके  ब्याज  भार  को  कम  करने  में  सहायता

 मलेशिया  से  खाद्य  तेल  का  आयात

 5161.  डा०  लक्ष्मीनागायण  पाण्डेय  ;  क्‍या  उपभोक्ता

 खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  का  मलेशिया  से  तीन  करोड़

 डालर  मूल्य  के  खाद्य  तेल  की  खरीद  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारत  में  ही  उत्पादित  खाद्य  तेल  की  मात्रा  से  घरेलू

 आवश्यकता  की  पूर्ति  नहीं  हो  और

 यदि  तो  खाद्य  तेल  का  घरेलू  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  गए

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  :

 प्रश्न  नहीं  उठता

 खाद्य  तेलों  की  मांग  और  घरेलू  उपलब्धता  में  निरन्तर

 अन्तर  बना  रहा

 तिलहनों  और  परिणामस्वरूप  खाद्य  तेलों  के  घरेलू  उत्पादन

 में  वृद्धि  करने  के  लिए  किए  गए  उपाय/प्रयास  निम्नानुसार
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 (1)

 (ii)

 (iti)

 (iv)

 (५)

 (५१)

 (vii)

 देश  में  तिलहनों/खाद्य  तेलों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  25  राज्यों  में  395  चुनींदा  जिलों  को  कवर  करते

 हुए  केन्द्रीय  रूप  से  प्रायोजित  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम

 के  अधीन  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  किसानों  को  बीजों  के

 उत्पादन  और  बीज  मिनी  किट  के  स्प्रिक्लर

 उन्नत  कृषि  जिप्सम/पाइराइट्स,  माइक्रो

 राजोबियम  कल्चर  आदि  जैसे  महत्वपूर्ण  आदानों  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  इसके  उन्नत

 उत्पादन  और  सरंक्षण  प्रौद्योगिकीयों  के  विस्तार  के

 किसानों  के  खेतों  में  अग्रणी  प्रदर्शन  भी  किए  जाते

 सर्वोत्तम  प्रसंस्करण  और  प्रबन्धन  प्रोद्योगिकी  को

 एक  मंच  पर  लाने  के  लिए  1986  में  तिलहनों  पर

 प्रौद्योगिकी  मिशन  स्थापित  किया  गया

 तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अनसुंधान  प्रयासों

 में  तेजी

 सोयाबीन  और  सूरजमुखी  जैसी  गैर  परम्परागत  तिलहन  फसलों

 के  अधीन  क्षेत्र  में  वृद्धि  वृक्षों  और  वन  मूल  के

 चावल  की  भूसी  आदि  का  दोहन

 तिलहनों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  के  साथ  गति  बनाये  रखने

 के  लिए  आवश्यक  प्रसंस्करण  और  इन्फ्रास्टरक्चर  सुविधाएं

 स्थापित

 तेल  पाम  के  विकास  के  लिए  सहायता

 प्रमुख  तिलहनों  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करके

 उत्पादकों  को  बेहतर  प्रोत्साहन

 वनस्पति  तेल  के  उत्पादन  में  मासिक  आधार  पर  उत्पादन

 (ix)

 के  कम  से  कम  25  प्रतिशत  के  लिए  घरेलू  तेलों  का

 उपयोग  अनिवार्य  कर  दिया  गया  इसके  वनस्पति

 के  उत्पादन  में  30  प्रतिशत  तक  एक्सपेलर  सरसों  तेल

 के  उच्चतम  उपयोग  की  अनुमति  भी  दी  गई  इसका

 उद्देश्य  किसानों  को  उनके  उत्पाद  का  बेहतर  मूल्य  देकर

 प्रोत्साहन  देना

 घरेलू  तिलहन  उपभोक्ताओं  और  संसाधकों  के  हितों

 की  रक्षा  करने  और  यथासम्भव  सीमा  तक  खाद्य  तेलों  के

 भारी  आयात  को  नियमित  करने  के  लिए  खाद्य  तेलों  के

 शुल्क  ढांचे  को  14  महीने  की  अवधि  में  चार  बार

 संशोधित  किया  गया  अद्यतन  संशोधन  1.3.2001  को

 किया  गया  वनस्पति  के  उत्पादन  के  प्रयोजनार्थ  सी०्पी०ओ०

 पर  आयात  शुल्क  25  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  75  प्रतिशत  कर

 दिया  गया  ऐसी  रूग्ण  वनस्पति  उद्योग  के  मामले  में

 नहीं  किया  गया  उनके  लिए  शुल्क  को  55  प्रतिशत
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 पर  रखा  गया  वनस्पति  उत्पादन  से  इतर  प्रयोजन  के

 लिए  सी०्पीग्ओ०  पर  भी  शुल्क  बढ़ाकर  75  प्रतिशत  कर

 दिया  गया  परिष्कृत  तेलों  पर  शुल्क  बढ़ाकर  85  प्रतिशत

 कर  दिया  गया  है  सिवाय  परिष्कृत  सोयाबीन  तेल

 और  परिष्कृत  सरसों  तेल  जिनके  मामले  में  शुल्क

 45  प्रतिशत  और  74  प्रतिशत  रखा  गया

 परिष्कृत  तेलों  के  आयात  पर  4  प्रतिशत  की  दर  पर

 विशेष  अतिरिक्त  शुल्क  लिया  जाता

 ]

 सेवानिवृत्त  कार्मिकों  की  नियुक्ति

 श्री  तिरूनावकरसू  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 कृपा  करेंगे  कि  :

 5162.

 बताने  की

 क्या  दूरदर्शन/आकाशवाणी  द्वारा  हाल  ही  में

 सेवानिवृत्त  कार्मिकों  की  नियुक्ति  की  गई  है आधार  पर

 यदि  तो  इन  कार्मिकों  को  किस  विशेष  योग्यता  के

 उन्हें  पुनः  नियुक्त  किया  गया आधार  पर

 क्या  तदर्थ  और  नैमित्तिक  आधार  पर  कार्य  करने  वाले

 ऐसे  सैकड़ों  कर्मचारी  जो  यही  विशेष  योग्यता  रखते  और  नियमित

 आधार  पर  नियुक्त  किए  जाने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  और

 यदि  तो  फिर  अनुबंध-आधार  पर  सेवानिवृत्त  कर्मचारियों

 की  नियुक्ति  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख

 दी

 विज्ञापन  द्वारा  राजस्व

 5163.  श्री  चन्द्रकांत  खैरे  :

 श्री  ए०  वेंकटेश  नायक

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  1998-99,  1999-2000  और  2000-2001  के  दौरान

 देश  में  आकाशवाणी/दूरदर्शन  पर  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  के  जरिये  केन्द्र

 द्वारा  उगाहे  गये  राजस्व  का  अलग-अलग  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  इस  संबंध  में  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुरूप  उगाही  नहीं

 की  जा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  वर्ष  2001-02  के  दौरान  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  से

 राजस्व  की  वसूली  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही
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 है  और  इस  संबंध  में  यदि  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  तो

 वह  क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख

 दी

 और  प्रायोजक  निकायों के  प्रति  सक्रिय  तथा  ब

 स्वायत्तता  प्रदान  कार्यक्रमों का  प्रभावी वी  विपणन  सुनिश्चित

 मुम्बई  में  एक  अपना  विपणन  स्कंध  स्थापना  करना

 आदि  शामिल  वर्ष  2001-02  के  दौरान  प्रसार  भारती  के  राजस्व

 अर्जनज  का  लक्ष्य  750  करोड़  रखा  गया

 राणा  प्रताप  पर  दूरदर्शन  धारावाहिक

 5164.  श्री  दिलीपकुमार  मनसुखलाल  गांधी  :  क्‍या  सूचना  और

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  पर  प्रसारित  किये  जा  रहे  राणा  प्रताप

 धारावाहिक  को  बीच  में  ही  रोक  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍्यां  इस  धारावाहिक  को  पुनः  आरंभ  करने  के  संबंध

 में  सरकार  को  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की

 और  प्रसार  भारती  ने  सूचित  किया  है  कि

 प्रतापਂ  धारावाहिक  जिसे  01.01.1998  से  प्रत्येक  वृहस्पतिवार  को  रात्रि

 9.30  बजे  साप्ताहिक  आधार  पर  प्रसारित  किया  जाता  को  प्रसार

 भारती  द्वारा  बन्द  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  अपेक्षित  प्रायोजकता  नहीं

 चुद  सका

 और  सरकार  को  इस

 को  पुनः  शुरू  करने  के  लिए  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  था  और  इस

 पर  प्रसार  भारती-के  परामर्श  से  विचार  किया  गया  प्रसार  भारती

 ने  सूचित  किया  है  कि  धारावाहिक  के  निर्माता  को  अपेक्षित  औपचारिकताएं

 पूरी  करने  के  लिए  कहा  गया  था  लेकिन  उन्होंने  अभी  तक  ऐसा

 नहीं  किया

 30  1923  लिखित  उत्तर  258

 ]

 समुद्री  खाद्य  पदार्थ  का  निर्यात

 5165.  श्री  केग्पी०  सिंह  देव  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  देशों

 को  मद-वार  कुल  कितने  मूल्य  का  समुद्री  खाद्य  पदार्थ  का  निर्यात

 किया

 इसमें  विभिन्‍न  तटवर्ती  राज्यों  का  क्‍या  योगदान

 क्या  उड़ीसा  से  समुद्री  खाद्य  पदार्थों  के  निर्यात  में  वृद्धि

 करने  की  प्रबल  संभावना  और

 यदि  तो  आने  वाले  वर्षों  में  इस  संबंध  में  प्रस्तुत  किये

 जाने  वाले  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  देशों  को  निर्यातित  समुद्री  खाद्य  की  मद-वार

 कीमत  नीचे  दी  गई

 करोड  रु०

 मद  1997-98  1998-99.  1999-2000

 प्रशीतित  श्रिम्प  3140.56  3344.91  3645.22

 प्रशीतित  फिन  726.73  495.03  537.34

 प्रशीतित  स्क्विड  270.89  268.93  296.80

 प्रशीतित  कटलफिश  323.41  273.31  286.22

 सूखी  मर्दें  33.89  40.30  42.77

 जीवित  मर्दे  29.34  47.08  37.99

 प्रशीतित  म्दें  44.31  29.18  44-97

 अन्य  128.35  128.13  225.36

 कुल  4697-48  4626-87  5116.67 च्ड

 एम्पीडा

 पिछले
 तीन  वर्षों  से  विभिन्‍न  तटवर्ती  राज्यों  में  स्थित

 अलग-अलग  पत्तनों  से  किए  गए  समुद्री  खाद्य  के  निर्यातों  का  मूल्य

 नीचे  दिया  गया
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 करोड़  रू

 राज्य  1997-98  1998-99  1999-2000

 गुजरात  637.85
 367-45

 389.38

 महाराष्ट्र  636.14  655.79  660.81

 गोवा  63.93  36.82  36.55

 कर्नाटक  5.67  18.67  1.70

 केरल  948.03  816.55  1146.96

 तमिलनाडु  1220.05  1379.01  1462.70

 आंध्र  प्रदेश  774-96  876.53  "906.50

 पश्चिम  बंगाल  420.69  476.05  512.07

 कुल  4697.32  4626.87  5116.67

 एम्पीडा

 उड़ीसा  से  कल्चर  श्रिम्प  के  निर्यात  को  बढ़ाने

 की  अच्छी  गुंजाइश

 उड़ीसा  में  श्रिम्प  कल्चर  का  संवर्धन  करने  के  एम्पीडा

 ने  भुवनेश्वर  में  अपने  क्षेत्रीय  केन्द्र  की  स्थापना  की  है  जो  राज्य

 में  विभिन्‍न  संवर्धनात्मक  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  कर  रहा  जिनमें

 ये  कार्य  शामिल  हैं-उपयुक्त  क्षेत्र  की  पहचान  के  लिए  सर्वेक्षण  करना

 ,  विभिन्‍न  इमदाद  योजनाओं  का  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का

 आयोजन  और श्रिम्प  खेती  में  लग ेकिसानों  और  उद्यमियों  को  तकनीकी

 सहायता  देना  एम्पीडा  ने  इमदाद  सहायता  देने  हेतु  दो  नई

 चलाई  हैं  (i)  निजी  उत्पत्तिशालाओं  में  पी  सी  आर  प्रयोगशालाओं

 की  स्थापना  और  (॥)  2001-02  के  दौरान  कार्यान्वयन  हेतु  श्रिम्प

 फार्मो  में  निस्सारण  अभिक्रिया  एककों  की

 विदेशी  वाणिज्यिक  ऋण

 5166.  श्री  विनय  कुमार  सोराके  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  वाणिज्यिक  ऋणों  की  प्राप्ति  सतत्‌  रूप  से

 कम  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (1)  .  विदेशी  वाणिज्यिक  ऋण  की  मंजूरी  में  कौन-कौन  से  क्षेत्रों

 का  स्थान  ऊपर  और
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 स्टैन्डर्ड  और  पुअर्स  ने  दीर्घ  आवधिक  विदेशी  मुद्रा  के

 सम्बन्ध  में  भारत  को  क्‍या  वर्तमान  दर  प्रदान

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  भारत  में  विदेशी  वाणिज्यिक

 उधारों  के  कारण  निधियों  का  संवितरण  निम्नानुसार

 अवधि  राशि  अमरीकी

 1.  वर्ष  1998-99  2,723.00 कं  साई  कण  अंक  का

 2.  वर्ष  आंकड़ों में वर्ष 1998-99 के  दौरान

 3...  वर्ष

 2000)

 आंकड़ों  में  वर्ष  के  दौरान  रिसर्जेंट  इंडिया  बाण्डों

 के  अधीन  संवितरण  और  वर्ष  2000-200  के  दौरान  इंडिया  मिलेनियम

 डिपाजिट  के  अधीन  संवितरण  शामिल  नहीं

 भारत  में  विदेशी  वाणिज्यिक  उधारो ंके  लिए  अन्य

 बातों  के  अंतर्राष्ट्रीय  वित्तीय  बाजारों  में  प्रचलित  भारतीय

 अर्थव्यवस्था  और  घरेलू  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  ब्याज-दर  पर  निर्भर

 करती

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विद्युत  क्षेत्र  को  अधिकतम

 विदेशी  वाणिज्यिक  उधार  अनुमोदन  प्राप्त  हुए

 दीर्घावधि  विदेशी  मुद्रा  सरकारी  ऋण  दर-निर्धारण  पर

 और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  किया  गया  भारत

 का  वर्तमान  दर-निर्धारण

 भविष्य  निधि  और  पेंशन  निधि  का  निवेश

 5167.  श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  भविष्य  निधि  और  पेंशन  निधि  का

 केपिटल  बिजनसਂ  में  निवेश  किये  जाने  की  अनुमति  प्रदान  करने  की

 योजना  बना  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसे  निवेश  के

 लिए  क्या  रणनीति  अपनायी  और

 भविष्य  निधि  और  पेंशन  जो  कि  वर्करों  की  कड़ी

 मेहनत  की  कमाई  को  घाटे  के  किसी  भी  खतरे  बचाने  के

 लिए  वेन्चर  केपिटल  फण्ड  के  मूल्यांकन  हेतु  कतिपय  मानक  दिशा-निदेश
 तैयार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  प्रश्न  नहीं

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  पालिसी  पर  कर

 श्री  ए०  वेंकटेश  नायक  :

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या
 सरकार

 देश  में  बीमा  योजना  के  विस्तार  में

 करने  के  लिए  जीवन  बीमा  पालिसी  पर  कर  को  कम  करने  पर
 विचार  कर  रही

 क्‍या  जीवन
 बीमा  क्षेत्र  संबंधी  कराधान  का  अध्ययन  करें

 के  लिए  गठित  कौ  गयी  विशेषज्ञ  समिति  ने  सरकार  से  जीवन  बीमा

 पालिसी  धारकों  की  आय  पर  लगने  वाले  कर  को  12.5  प्रतिशत

 -  से  घटा  कर  5.7  प्रतिशत  करने  की  भी  मांग  की  और

 यदि  तो विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का

 ब्यौरा  कया  है  और  सरकार  की  इस पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्रालय  में
 राज्य

 मंत्री  गिनगी  एन०

 बीमा  क्षेत्र  को  कराधान  के

 के  लाभ  के  संबंध

 शामिल

 इसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ सा  भ्॒सिफारिश

 (1)  जीवन  बीमा  कारोबार  के  सम्बन्ध

 निर्धारण  के  लिए  आधारभूत  पद्धति  अतिरेकਂ

 पद्धति  होनी

 (ii)  अतिरेक  पर  पालिसी  धारक  के  शेयर  और  शेयर  धारक

 के  लाभों  का  शेयर  धारक  का  शेयर

 पर  कर  को  अलग  से  निर्धारित  किया  जाना

 (४)  शेयर  धारक  की  कर  निर्धारण  योग्य  आय  पर  निगमों

 के  लिए  लागू  दर  की  भांति  ही  पूर्णयया  कर  लगाया

 जाना  और

 (iv)  पालिसी  धारक  की  कर  निर्धारण  योग्य  आय  पर  तुलनात्मक

 रूप  से  निम्न  दर  पर  कर  लगाया  जाना

 .

 उक्त  समिति  की  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  रही
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 5169.  श्री  अन्नासाहेब  एम०के०  पाटील  :  क्‍या  वाणिज्य  और

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  एक  विदेशी  निवेश  कार्यान्वयन

 प्राधिकरण  स्थापित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्राधिकरण

 को  क्या  कर्त्तत्य  और  शक्तियां  प्रदान  की  गयी

 क्‍या  यह  प्राधिकरण  देश  में  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  में  होने

 वाली  कमियों  पर  काबू  पा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  सरकार  ने  9.8.1999  को  एक  विदेशी  निवेश

 कार्यान्वयन  प्राधिकरण  की  स्थापना  की  है  ताकि

 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के  प्रस्तावों  के  त्वरित  रूप  से  कार्यान्वयन  में

 परिवर्तित  करने  में  सहायता  प्रदान  की  जा  विदेशी  निवेशकों  की

 प्राप्त  करने  में  सहायता  करके  उनके  लिए  एक

 bag

 frat  निकालने

 मिल

 हेतु  विभिन्न

 किया  जा  एफ

 अनुमोदनों  के  वास्तविक  निवेश  तथा  कार्यान्वयन  में  परिवर्तित  हो  जाने

 के  बारे  में  सूचित  रखने  के  लिए  विदेशी  मंत्रालय  से  संपर्क  रखना

 अब  तक  ने  विदेशी  निवेशकों  की  कार्यान्वयन

 संबंधी  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  आठ  बैठकें  आयोजित  की

 .

 डिजिटल  प्रसारण  में  फ्रांस  की  सहायता

 5170.  श्री  सुकदेव  पासवान  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  टेलीविजनਂ  को  मंजूरी  देने

 के  बाद  सरक़ार  भारतीय  दूरदर्शन  प्रसारण  को  डिजीटल  प्रणाली  से

 युक्त  करने  की  दिशा  में  कार्य  कर  रही
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  योजना  को

 कार्यान्वित  करने  हेतु  फ्रांस  की  सेवाएं  और  विशेषज्ञता  प्राप्त  करने

 का  और

 इस  संबंध  में  कब  तक  कार्रवाई  की

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 डिजीटल  प्रौद्योगिकी  अपनाने  के  बारे  में  प्रसार  भारती  द्वारा  कार्रवाई

 की  जा  रही  इस  प्रयोजन  के  लिए  दूरदर्शन  द्वारा

 मुम्बई  तथ्या  चेन्नई  में  प्रयोगात्मक  आधार  पर  चार  डिजीटल  स्थलीय

 ट्रांसमीटर  स्थापित  किए जा  रहे  इन  ट्रांसमीटरों  को  वर्ष  2001-2002

 के  दौरान  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना

 और  हालांकि  दूरदर्शन  किसी  भी  मंच  से  उपयोगी

 प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  है  फ्रांस  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 एनॉलॉग  प्रसारण  के  स्थान  पर  डिजीटल  स्थलीय

 संसाधनों  की  उपलब्धता  और  बाजार  प्रतिक्रिया  पर  निर्भर  करता  है

 और  इसलिए  कोई  निश्चित  समय-सीमा  बता  पाना  संभव  नहीं

 1000  रुपये  का  नोट

 5171.  श्री  हननान  मोल्लाह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  ने  एक  हजार  रुपये  के  उच्च  मूल्य  वर्ग

 -
 बाले  नोट  को  जारी  किया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  ऐसे  बडे  नोटों  को  जारी

 करने  से  पहले  इनका  अधिक  काले  धन  के  उत्पन्न  होने  और

 सौदे  पर  पड़ने  वाले  इसके  प्रभावों  पर  किया  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  स्थिति  के  किस

 प्रकार  से  निपटने  का

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  1000  रुपये  का  नोट  चलन  में  नोटों  की

 अधिक  संख्या  को  सीमित  करने  और  लेनदेन  को  सुविधाजनक  बनाने

 के  उद्देश्य  स  चलाया  गया  कानून  प्रवर्तक  प्राधिकारी  व्यवस्था

 में  गैरकानूनी  लेनदेनों  और
 कालेधन  के  खात्मे  की  दिशा  में  निरन्तर

 कार्यरत

 |

 चेन्नई  स्थित  पेटेन्ट  कार्यालय  का  उन्नयन

 5१72.  श्री  पी०्डी०  शलानगोवन  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 20  2001
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 क्या  सरकार  की  चेन्नई  स्थित  पेटेन्ट  कार्यालय  का  उन्नयन

 करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  में  चेन्नई  कार्यालय  में  प्राप्त  प्रस्ताव  का

 ब्यौरा  क्‍या

 इस  अवधि  के  लिए  किस  प्रस्ताव  को  मंजूरी  प्रदान  की

 क्या  200  स्थिति  के  अनुसार  अकेले  चेन्नई  कार्यालय

 अभी  10,000  से  भी  अधिक  आवेदनों  को  मंजूरी  प्रदान  की  जानी

 और

 यदि  तो  सरकार  ने  प्रस्तावों  की  इस  अत्यधिक  संख्या

 को  शीघ्र  मंजूरी  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाये
 ह

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :;

 से  सरकार  ने  चेन्नई  सहित  सभी  पेटेंट  कार्यालयों

 का  आधुनिकौीकरण  करने  के  लिए  एक  परियोजना  को  हाथ  में  लिया

 इसमें  अवसंरचनात्मक  मानव  संसाधन  कार्य  पद्धति

 जोड़ना  और  पहले  से  बकाया  पड़े  आवेदनों  को  जागरूकता

 सृजन  संबंधी  कार्यक्रम  आदि  शामिल  चेन्नई  स्थित  पेटेंट  कार्यालय

 के  लिए  अन्ना  सलाइ  में  करीब  12,500  वर्ग  फुट  अतिरक्‍त  जगह

 अधिग्रहीत  कर  ली  गई  है  और  एक  कुशल  पेटेंट  प्रशासन  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  सहित  सभी  प्रकार  को  आवश्यक

 अवसंरचनात्मक  सुविधाएं  जुटा  दी  गयी

 और  जी  जांच  नहीं  किये  गये  पहले  से  बकाया

 पडे  पेटेंट  आवेदनों  का  निपटान  करने  के  लिए  कार्यालय  में  कम्प्यूटरीकृत

 अन्वेषण  ओर  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  कराकर  पर्याप्त  संख्या  में  तकनीकी

 अधिकारियों  और  सहायक  स्टाफ  की  भर्ती  करने  ब  उन्हें  प्रशिक्षित

 करने  के  लिंए  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई

 मीडिया  के  लिए  दिशा-निर्देश

 5173.  श्री  ए०  नरेन्द्र  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  अधिकारियों  के  स्तर  के

 संबंध  में  नये  दिशा-निर्देश  जारी  करने  का  है  जिन्हें  मीडिया  को  जानकारी

 देने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया

 यदि  तो  मौजूदा  और  नये  दिशा-निर्देशों  का  ब्यौरा  क्या

 क्र  बक
 म

 कै
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 छू  ४

 )  क्या  अधिकारी  मौजूदा  दिशा-निर्देशों  का  पालन  कर  रहे
 र

 यदि
 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  सरकार  द्वारा

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गयी  है/करने  का  प्रस्ताव

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 मीडिया  को  जानकारी  देने  के  लिए  विद्यमान  मार्ग-निर्देश

 पंलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 कार्यालय  पद्धति  नियम  पुस्तक  में  को

 जानकारी  देनाਂ  नामक  शीर्षक  के  अन्तर्गत  निम्नानुसार  व्यवस्था  की

 ई

 1.  प्रेस  तथा  अन्य  समाचार  मीडिया  अर्थात्‌  रेडियो  एवं  टेलीविजन

 को  सरकारी  सूचना  सामान्यतः  पत्र  कार्यालय  के  माध्यम

 से  दी

 2.  केवल  सचिव  और  इस  उद्देश्य  के  लिए  विशेष  रूप

 से  प्राधिकृत  अन्य  अधिकारी  सूचना  दे  सकते  हैं  या  प्रेस

 के  प्रतिनिधियों  से  मिल  सकते  यदि  प्रेस  के  किसी

 प्रतिनिधि  द्वारा  किसी  अन्य  अधिकारी  से  सम्पर्क  किया

 जाता  है  तो  वह  उसे  पत्र  सूचना  कार्यालय  से  सम्पर्क

 करने  को

 3.  प्रेस  को  कोई  सात  सूचना  जारी  प्रेस  सम्मेलन

 या  प्रेस  ब्रीफिंग  आयोजित  करने  अथवा  किसी  सरकारी

 संकल्प  या  अन्य  प्रकाशन  को  प्रचारित  करने  संबंधी

 प्रस्ताव  के  मामले  में  संबंधित  विभाग  पहले  प्रत्यायित  सूचना

 अधिकारी  से  परामर्श

 भारत  संचार  निगम  लिमिटेड  और  महानगर  टेलीफोन

 निगम  लिमिटेड  का  विनिवेश

 5174.  डा०  बलिराम  :  क्या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  भारत  संचार  निगम  लिमिटेड  और  महानगर

 टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  में  विनिवेश  करने  पर  विचार  कर  रही
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 और

 31  2001  की  स्थिति  के  अनुसार  उपरोक्त  कम्पनियों

 की  परिसम्पत्तियों  का  अनुमानित  मूल्य  क्‍या

 विनिवेश  विभाग  के  राज्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्रालय  में  राज्य

 सांख्यिकी  और
 कार्यक्रम  कार्यान्वयन

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 लोक

 कि  प्रशासनिक  सुधार

 हक

 जा  अरुण  :

 हक  पक
 ।  1999

 श
 महानगर  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नह्
 सातभामक

 ने
 जुलाई

 में एक संस्थागत पेशकश के माध्यम से 19 मिलियन  महानगर

 टेलीफोन
 निगम  लिमिटेड  में  सार्वभौमिक  न्यासी  प्राप्ति/स्वदेशी

 में  एक  संस्थागत  पेशकश के  माध्यम  से  मिलियन
 तक  सरकारी

 शेयरों  के  विनिवेश  करने  को मंजूरी  प्रदान  की  यह  सार्वभौमिक

 न्यासी  प्राप्ति  इश्यू जारी  नहीं  हुआ  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड

 में  और  अधिक  विनिवेश  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 क्षेत्र

 बैंक  ऋण  के  चूककर्ता

 श्री  राम  नायडू  दग्गुबाटि  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 2000  तथा  चूककर्ताओं  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  से  एक  करोड़  अथवा  इससे

 अधिक  की  बकाया  धनराशि  वाले  चूककर्ताओं  के  संबंध  में  बैंकवार

 और  संस्थावार  स्थिति  क्‍या  और

 इन  ऋण  लेने  वाले  व्यक्तियों  स ेऋण  की  वसूली  के

 भारतीय  लघु  औद्योगिक

 बैंक  जैसी  वित्तीय  संस्थाओं  को
 करोड़  की  राशि  से  अधिक  की  राशि  )  से  संबंधित

 संस्था-वार  स्थिति  भी  विवरण  में  दी  गई  3  है  तक

 की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  एवं

 वित्तीय संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियों से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि उन्हें अपने खातों को अभी अंतिम रूप टेना
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 (@)  भारत  सरकार  एवं  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  एवं  वित्तीय

 संस्थाओं  को  बैंक  की  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  कई  कदम

 उठाने  की  सलाह  दी  है  जैसी  वूसली  नीति  को  तैयार  करना  तथा

 उन्हें  लागू  सिविल  न्यायालयों  में  मुकदमा  दायर  ऋण

 वसूली  अधिकरणों  में  मामले  दायर  निपटान  सलाहकार  समिति

 द्वारा  समझौता  निपटान  तथा  बैंक/वित्तीय  संस्थाओं  में  विभिन्‍न  स्तरों

 पर  अनुपयोज्य  खातों  की  निगरानी  एवं  अनुवर्ती  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  ने  दिनांक  27  2000  के  अपने  परिपत्र  के  तहत  5  करोड़

 रुपये  तक  की  अनुपयोज्य  आस्तियों  के  निपटान  के  लिए  स्वनिर्णयगत

 एवं  विभेदमूलक  मार्गनिर्देश  तैयार  किया  है  तथा  बैंकों
 को

 5  करोड़

 रुपये  से  अधिक  की  राशि  की  ऋण  बकाया  के  लिए  अपनी-अपनी

 नीति  तैयार  करने  की  सलाह  दी  कार्यक्षम  बनाने  के  लिए  बैंकों

 द्वारा  प्रभावी  कार्रवाई  आवश्यक  सभी  मामलों  में  मुकदमा  दायर  करने

 के  लिए  एक  बारगी  निपटान  मुख्य  कार्यकारियों  द्वारा  31.3.2001  तक
 :

 सुनिश्चित  किया  जाना  एक  नया  कानून  बनाने  के  लिए  कार्रवाई

 शुरू  कर  दी  गई  है  जो  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  को  अपने  बकाया

 राशि  की  वसूली  के  लिए  सक्षम  बनाने  हेतु  चूक  के  मामलों  में

 प्रतिभूतियों  के  मोचन  निषेध  एवं  प्रवर्तन  को  सुकर

 विवरण

 31  2000  को  समाप्त  वर्ष  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के

 बेंकों  की  एक  करोड़  और  उससे  अधिक  की  राशि

 की  सकल  अनुपयोज्य  आस्तियां

 बैंक  का  नाम  खातों  की  कुल  अनुपयोज्य

 संख्या  आस्ति

 करोड

 ।  2  3

 भारतीय  स्टेट  बैंक  1320  8579.96

 स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  106  433.01

 एंड  जयपुर

 स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  135  576.80

 .  स्टेट  बैंक  आफ  इंदौर  41  140.40

 स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  63  266.72

 स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  112  393.72

 स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  74  287.12

 स्टेट  बैंक  आफ  त्रावणकोर  98  575.15

 इलाहाबाद  बैंक  200  983.83
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 1  2  3

 काले कमल  सनम  उ०  >>  मसल  अंक

 आन्ध्रा  बैंक  36  आस्तियां

 बैंक  आफ  बड़ौदा  रुपये

 बैंक  आफ  इंडिया  306

 बैंक आफ महाराष्ट्र 95 केनरा बैंक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया कारपोरेशन बैंक 52 203.09 देना बैंक इंडियन बैंक 564 इंडियन ओवरसीज बैंक 955.00 बैंक आफ कामर्स 224.77 पंजाब एण्ड सिंध बेंक 366.62 पंजाब नेशनल बैंक 390 सिंडिकेट बैंक 388.96 यूकों बैंक 760-25 यूनियन बैंक आफ इंडिया 242 895.79 युनाइटेड बैंक आफ इंडिया 626-00 विजया बेंक 69 235.40 2000 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय संस्थाओं की निवल अनुपयोज्य आस्तियां वित्तीय संस्थाओं का नाम कुल अनुपयोज्य आस्तियां रुपये आईडीबीआई 7675 आईसीआईसीआई लि० 3959 आईएफसोीआई लि० 4084 आईआईबीआई लि० सिडबी
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 ]

 किसान  क्रेडिट  कार्ड  होल्डर

 5176.  श्री  रामशकल  :

 श्री  माणिकराव  होडल्या  गावित

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  31.3.2001  की  तिथि  के  अनुसार  किसान  क्रेडिट

 कार्ड  धारकों  की  संख्या  का  बैंक-वार  और  राज्य-बार  ब्यौरा  क्‍या

 31.3.2001  की  तिथि  के  अनुसार  किसानों  द्वारा  इस

 कार्ड  से  लिये  गये  ऋण  का  बेंक-वार  और  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  वर्ष  2001-2002  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया

 क्या  सरकार  प्राकृतक  आपदा  के  कारण  फसल  को  हुए

 नुकसान  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किसानों  के  ऋण  को  माफ  करने

 पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  के  पास

 यथा  उपलब्ध  देश  में  किसान  क्रेडिट  कार्ड  धारकों  की  संख्या  के

 बैंक-वार  और  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना

 सभा  पटल  पर  रख  दी

 वर्ष  2001-2002  के  लिए  किसान  क्रेडिट  कार्ड  जारी  करने

 के  लिए  बैंकों  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 वर्ष  2001-2002
 के  लिए  बजट  भाषण  में  की  गई

 घोषणा  के  बैंकों  से  कार्यक्रम  को  बढ़ाने  और  अगले  तीन

 वर्षों  के  अन्दर  सभी  पात्र  किसानों  को  कवर  करने  के  लिए  कहा

 गया

 और  सरकार  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  किसी  ऋण

 माफी  योजना  के  पक्ष  में  नहीं  है  क्योंकि  यह  वसूली  प्रक्रिया  और

 वित्तीय  अनुशासन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालेगा  और  इससे  अन्य  क्षेत्रों

 से  भी  ऐसी  मांगें  उठ  सकती  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा

 जारी  किए  गए  स्थाई  अनुदेशों  के  बैंकों  से  प्राकृतिक  आपदाओं

 के  कारण  प्रभावित  किसानों  के  अल्पावधि  कृषि  ऋणों  में  परिवर्तित

 करने  और  मध्यावधि  ऋणों  की  बकाया  किस्तों  के

 पुर्निर्धाण  करने  के  लिए  कहा  गया

 संः

 no

 20.

 21.

 कर  चैत्र
 3

 30  1923

 विवरण
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 इस  योजना  के  प्रारम्भ  में  जारी  किसान  क्रेडिट  कार्ड

 (20  2001  की  स्थिति  के  का

 राज्य-वार  और  एजेंसी-वार  ब्यौरा

 राज्य/संघ  वाणिज्यिक  सहकारी  क्षेत्रीय

 राज्य  क्षेत्र  बैंक  बैंक  ग्रामीण

 बैंक

 2  3  4  5

 एवं  ट्वीपसमूह  223  269  0

 आम्ध्र  प्रदेश  714294  2534273  151920

 अरूणाचल  प्रदेश  45  0  82

 असम  2924  0  645

 बिहार  122978  150744  17385

 चंडीगढ़  0  0  0

 दादरा  एवं  हवेली  1  0  0

 दमन  एवं  दीव  0  0  0

 गोवा  1091  315  0

 «  गुजरात  225973  277475  19688

 .  हरियाणा  94610  330317  14677

 .  हिमाचल  प्रदेश  14327  15192  761

 .  जम्मू  और  कश्मीर  534  12191...  830

 .  कर्नाटक  419888  202872  125673

 केरल  189845  127224  111209

 .  लक्षद्वीप  63  0  0

 .  मध्य  प्रदेश  139094  185346  18531

 .  महाराष्ट्र  242648  1495521  23342

 .  मणिपुर  280  0  43

 मेघालय  727  322  597

 मिजोरम  4  0  0

 492

 3400487

 0

 1406

 523136

 439604

 30280

 13555

 748433

 428278

 63

 342971

 176151
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 1  2  3  4  5  6

 22.  नागालैण्ड  12  0  0  12

 23.  281  1030  0  1311

 24.  उड़ीसा  69841  780306  39785...  889932

 25.  पांडिचेरी  4169  799  0  4968

 26.  पंजाब  250332  202735  10396  463463

 27.  राजस्थान  100700  1390267  22730  1513697

 28.  सिक्किम  178  0  0  178

 29.  तमिलनाडु  375389  411147  21338  807874

 30.  त्रिपुरा  388  355  607  1350

 31.  उत्तर  प्रदेश  582814.  727024  168975  1478813

 32.  पश्चिम  बंगाल  72428  15945  7433.  95806

 कुल  3626081 च्च्त  8861669  756647  13244397

 यूरोपीय  संघ  से  धनराशि  की  वापसी

 5177.  श्री  जी०  पुट्टास्वामी  गौडा  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  यूरोपीय  संघ  से  पाटनरोधी  शुल्क  के  अंतर्गत

 वसूली  गयी  लगभग  4000  करोड़  रुपये  की  धनराशि  जिसे  विश्व

 व्यापार  संगठन  समझौते  के  अंतर्गत  गैर-कानूनी  बताया  गया  की

 वापसी  करने  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कौन-कौन  सी  वस्तुओं  पर  यूरोपीय  संघ  ने  पाटनरोधी  शुल्क

 लगाया  है  और  कौन-कौन  सी  वस्तुओं  को  विश्व  व्यापार  समझौते

 के  अंतर्गत
 गैर-कानूनी  करार  दिया  गया

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :
 से

 भारत  में  कॉटन  टाइप
 बैड  लिनन

 के  आयातों  पर  यूरोपीय  समुदाय

 द्वारा  अंतिम  पाटनरोधी  शुल्क  लगाने  संबंधी  विवाद  में  भारत  के  अनुरोध

 पर  विश्व  व्यापार  संगठन  के  विवाद  निपटान  निकाय  एस

 ने  एक  पैनल  का  गठन  किया  पैनल  तथा  अपीलीय  निकाय  इस

 निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  यूरोपीय  समुदाय  ने  पाटनरोधी  करार  के
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 कुछेक  प्रावधानों  के  तहत  अपने  दायित्वों  के  अनुरूप  कार्रवाई  नहीं

 की  और  उन्होंने  सिफारिश  की  है  कि  विवाद  निपटान  निकाय  यूरोपीय

 समुदाय  से  अनुरोध  करे  कि  वे  अपने  उपायों  को  पाटनरोधी

 करार  के  तहत  अपने  दायित्वों  के  अनुरूप  पैनल  तथा  अपीलीय

 निकाय  की  रिपोर्टों  को  बाद  में  डी  एस  बी  ने  भी  स्वीकार  कर

 लिया

 दिनांक  5  2001  को  हुई  डी  एस  बी  की  बैठक  में

 यूरोपीय  समुदाय  ने  डी  एस  बी  की  सिफारिशों  तथा  विनिर्णयों  को

 क्रियान्वित  करने  की  अपनी  मंशा  व्यक्त  की  भारत  ने  डी  एस

 बी  की  उपर्युक्त  बैठक  में  दिए  गए  अपने  वक्तव्य  में  इस  बात  पर

 बल  दिया  है  कि  वह  यूरोपीय  समुदाय  से  इस  बात  की  अपेक्षा  करता

 है  कि  वे  लागू  पाटनरोधी  शुल्कों  को  समाप्त  करें  और  पहले  से

 एकत्रित  किए  गए  शुल्कों  को  वापस  लौटा

 पंचायती  राज  के  लिए  धनराशि

 5178.  श्री  अशोक  ना०  मोहोल  ५  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 दसवें  वित्त  आयोग  ने  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  लिए

 राज्यवार  कितनी  धनराशि  की  सिफारिश  की

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  के  लिए  राज्यवार  कितनी

 धनराशि  जारी  की

 क्‍या  राज्यों  को  पूरी  राशि  जारी  नहीं  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  शेष  धनराशि  को  जारी  किये

 जाने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  दसवें  वित्त  आयोग  द्वारा  राज्यों  की  पंचायती  राज

 संस्थाओं  के  लिए  वर्ष  1996-2000  के  दौरान  कुल  संस्तुत  तथा  उन्हें

 जारी  अनुदानों  को  दर्शन  वाला  विवरण  संलग्न

 दिग्दर्शक  सिद्धान्तों  में  निहित  अपेक्षाओं  को  पूरा  न  किए  जाने

 के  कारण  अनेक  राज्यों  को  शेष  अनुदान  राशि  जारी  नहीं  की  जा

 सकी  दसवें  वित्त  आयोग  की  अवार्ड  अवधि  31  2000

 को  समाप्त  हो  चुकी
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 विवरण

 वर्ष  1996-2000  के  दौरान  दसवें  वित्त  आयोग  द्वारा  पंचायती
 राज  संस्थाओं  के  लिए  संस्तुत  तथा  उन्हें  जारी  अनुदान

 रुपए
 lh  न-नन-मन  3  न  ननन---न  न  cep  4-33...

 राज्य  संस्तुत  राशि  जारी  की  गई  राशि

 सनकਂ  भर  नलननमन  नर  ५०>+  ९५३७»  भ  ae  ऊन  सन  जनक  की गई  राशि
 ।  2  3

 नीललम॒लज  लिन  हिना  2  ४  कक  पान  का  सदर  सबब  3  बाप  पक

 आन्ध्र  प्रदेश  351.00  335.94

 अरूणाचल  प्रदेश  4.51  1.41

 असम  133.36  41.67

 बिहार  507.19  126.80

 गोवा  5.91  2.59

 गुजरात  192.01  192.01

 हरियाणा  82.64  82.64

 हिमाचल  प्रदेश  32.18  28.16

 जम्मू  और  कश्मीर  37.59  37.59

 कर्नाटक  221.77  221.77

 केरल  178.81  178.81

 मध्य  प्रदेश  348.69  342-86

 महाराष्ट्र  347.01  216.88

 मणिपुर  9.31  4.07

 मेघालय  8.65  3.78

 मिजोरम  2.94  2.94

 नागालेंड  4.65  2.04

 उडीसा  200.99  200.99

 पंजाब  103.35  45.21

 राजस्थान
 212:22  212.22

 सिक्किम  1.90  1.90

 तमिलनाडु
 287.34  287.34

 त्रिपुरा  13-94  8-71
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 उत्तर  प्रदेश  759.52  664.58

 पश्चिम  बंगाल  333.45  5.  333.45

 कुल  4,380.93  3,576.36

 स्टाक  एक्सचेंज  की  प्रगति  के  लिए  भारतीय  प्रतिभूति

 और  विनिमय  बोर्ड  के  दिशा-निर्देश

 5179.  श्री  किरीट  सोमैया  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  ने  स्टाक

 एक्सचेंज  के  उच्च  पदाधिकारियों  के  पद  पर  रहते  हुए  व्यापार  करने

 पर  रोक  लगा  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  ने  स्टाक  एक्सचेंज

 के  निदेशकों  और  कार्यकर्ताओं  पर  एक  आचार  संहिता  लागू  करने

 का  भी  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इन  कदमों  को  उठाने  के  पश्चातू  सस्‍्टाक  मार्किट  में

 कोई  सुधार  देखा  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  भारतीय  प्रतिभूति

 और  विनिमय  बोर्ड  स्टाक  एक्सचेंजों  की  प्रगति  के  लिए  और  क्‍या

 कदम  उठा  रहा

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  भारतीय  प्रतिभूति  एवं  विनिमय  बोर्ड  ने  स्टाक

 एक्सचेंजों  के  निदेशकों  और  कार्यकर्ताओं  के  लिए  एक  आचार  संहिता

 तैयार  की  है  जिसका  उद्देश्य  एक  ईमानदार  और  पारदर्शी  बाजार  स्थल

 बनाने  के  लिए  व्यावसायिक  एवं  नैतिक  मानदंड  स्थापित  करना

 इस  आचार  संहिता  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  :-  (i)  एक्सचेंज

 और  निवेशकों  से  संबंधित  मामलों  की  कार्रवाई  में  ईमानदारी  एवं

 (॥)  कोषाध्यक्ष  जैसे  निर्वाचित  पदाधिकारियों

 द्वारा  स्वामित्व-खातों  में  प्रतिभूति  लेन-देनों  पर  (॥॥)  एक्सचेंज

 के  कार्यकर्ताओं  एदं  निदेशकों  द्वारा  प्रतिभूतियों  के  लेन-देनों  का

 (iv)  निर्णय  लेने  में  निहित  स्वार्थों  को  न  आने  और  (५)

 विनियामक  कानूनों  का  अनुपालन  और  कर्तव्य-निर्वाह  में  सम्यक्‌  तत्परता

 बरतना

 सेबी  ने  आचार  संजिता  के  कार्यान्वयन  हेतु  कार्रवाई  शुरू

 कर  दी  इसका  कार्यान्ववन  हो  जाने  पर  इस  संहिता  से  सस्‍्टाक
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 एक्सचेंजों  के  व्यावसायिक  और  नैतिक  मानदंडों  को  सुधारने  में  मदद

 मिलने  की  आशा

 अन्य  प्रस्तावित  उपायों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  स्टाक

 एक्सचेंजों  को  परस्परीकरण  रहित  करना  शामिल  है  जिसके  द्वारा

 प्रबंधन  और  व्यापार  सदस्यता  को  एक-दूसरे  से  अलग  रखा

 इससे  निम्नलिखित  के  लिए  मदद

 -  शेयर  बाजारों  के  प्रबंधन  का  और  आगे

 —  कंपनी  अभिशासन  की  सर्वोत्तम  पद्धतियों  के  अनुपालन  में

 -  शेयर  बाजारों  के  आधुनिकीकरण  और  बेहतर  निवेशक  सेवा

 प्रदान  करने  के  लिए  बाजार  से  निधियां  जुटाने  हेतु  स्टाक

 एक्सचेंजों  की  क्षमता  का

 के  लिये  दिशा-निर्देश

 5180.  श्री  सुल्तान  सल्लाऊद्दीन  आवेसी  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न
 क्या  सरकार  ने  15  200  को  प्रसारण

 के  लिये  दिशा-निर्देश  जारी  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  दिशा-निर्देश  के  अनुसार  कोई  भी  प्रसारण  या  केबल

 नेटवर्क  कम्पनी  20%  से  अधिक  हिस्सेदारी  के  लिए  पात्र  नहीं  होनी

 यदि  तो  एफ.डी.आई./एन.आर.  आई./ओ.वी.सी./एफ.

 के  लिए  कितना  प्रतिशत  हिस्सेदारी  वितरित  की

 प्रसारण  में  प्रवेश  हेतु  क्या  शुल्क  निर्धारित

 किया  गया

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  इस  उद्देश्य  के  लिए  आर्कीटेक्कर

 सेट  टॉप  बाक्स  खोले  जाने  संबंधी  तकनीकी  ब्यौरों  को  अंतिम  रूप

 दे  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 से  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  ने  15.3.2001  को  डीटीएच

 के  लिए  विस्तृत  दिशा-निर्देश  तैयार  किए  दिशा-निर्देशों  की  विशेषताएं

 इस  प्रकार  हैं  :-

 1.  पात्रता  मानदण्ड

 -.  आवेदन  भारतीय  कम्पनी  अधिनियम  1956

 के  अधीन  पंजीकृत  भारतीय  कम्पनी  होनी

 लिखित  उत्तर  97&

 _-  सीधा  विदेशी  पूजी  निवेश/अनिवासी  भारतीय/ओसीबी/

 एफ-आई.आई  सहित  कुल  विदेशक  इक्बिटी  होल्डिंग

 49  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं

 _-.  विदेशी  इक्विटी  में  सीधा  विदेशी  निवेश  का  हिस्सा

 20  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं

 -  विदेशी  निवेशकों  द्वार  एफडीआई/एनआरआई/ओसीबी

 के  माध्यम  से  नियंत्रित  या  धारित  भारतीय  प्रवर्तक

 कम्पनी  की  कुल  इक्विटी  पूंजी  और  प्रदत्त  इक्विटी

 शेयर  पूंजी  के  अनुपात  द्वारा  प्रस्तुत  राशि  उपरोक्त

 20  प्रतिशत  सीमा  का  हिस्सा

 -  आवेदक  कम्पनी  का  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारी

 भारतीय  नागरिक  होने  के  साथ-साथ  इसके  बोर्ड

 में  भारतीय  प्रतिनिधियों  के  बहुमत  के  साथ  ही  इसका

 प्रबंध  नियंत्रण  भारतीय  के  पास  होना

 -  किसी  भी  प्रसारक  कम्पनी  और/या  केबल  नेटवर्क

 कम्पनी  को  लाइसेंस  अवधि  के  दौरान  किसी  भी

 एक  समय  आवेदक  कम्पनी  की  कुल  इक्बिटी  का

 20  प्रतिशत  से  अधिक  के  स्वामित्व  रखने  का

 अधिकार  नहीं  इसी  प्रकार  आवेदक  कम्पनी

 के  पास  किसी  प्रसारण  और/या  केबल  नेटवर्क  कम्पनी

 में  20  प्रतिशत  से  अधिक  इक्विटी  शेयर  नहीं

 लाइसेंसधारकों  की  संख्या

 —
 डीटीएच  लाइसेंसों  की  संख्या  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं

 होगा  और  इन्हें  किसी  भी  ऐसे  व्यक्ति  को  जारी

 किया  जाएगा  जो  निबंधनों  और  शर्तों  को  पूरा  करते

 हों  और  यह  भारत  सरकार  के  उपयुक्त  प्राधिकारियों

 द्वारा  सुरक्षा  तथा  तकनीकी  प्रमाणपत्र  जारी  करने

 पर  निर्भर

 लाइसेंस  की  अवधि

 -
 .  लाइसेंस  10  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  बैध  होगा

 और  यह  लाइसेंसदाता  की  पूर्व-अनुमति  के  बिना

 हस्तान्तरणीय  नहीं

 प्राथमिक  शर्तें/दायित्व

 -
 अनुबंध  में  निहित  निबंधनों  तथा  शर्तों  पर

 निर्भर  करेगा  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह

 भी  प्रावधान  है

 -  लाइसेंसधारक  कार्यक्रम  तथा  विज्ञापन  संहिता  का

 पालन



 “  भारत  में  भू-केन्द्र  स्थापित  विभिन्न  कार्यक्रम
 प्रदाताओं  को  बिना  किसी  भेद  भाव  के  अभिगमन
 उपलब्ध

 “  प्रसार  भारती  के  चैनलों  को  अत्यंत  अनुकूल  शर्तों
 पर  प्रसारित  करेगा

 -  कार्यक्रमों  तथा  विज्ञापनों  की  रिकार्डिग  को  90  दिन
 को  अवधि  के  लिए  अनुरक्षित

 उपभोक्ता  हितों  का  संरक्षण

 -  लाइसेंसधारक  खुली  संरचना  वाले
 सेट  टॉप  बॉक्स  का  प्रयोग  जिससे  विभिन्‍न

 सेवा  प्रदाताओं  के  बीच  तकनीकी

 अनुरूपता  तथा  अन्तर-प्रचालनीयता  सुनिश्चित  होगी
 और

 लाइसेंसधारकों  को  सरकार  द्वारा  समय-समय

 पर  यथा-निर्धारित  ऐसे  विनिर्देशनों  को  अपनाना

 -“  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  सशर्त  अभिगमन  प्रणाली

 खुली  संरचना  वाले  सेट  टॉप  बॉक्स  के

 अनुरूप  होनी

 -
 उत्तरदायी  चूक  रहित

 बिलिंग  व  समाहरण  की  व्यवस्था  वाली  उपभोक्ता

 प्रबंधन  प्रणाली  के  जरिए  उपभोक्ता  के  हितों  का

 .  संरक्षण

 -
 .  लाइसेंसधारक  उपभोक्ता  हितों  के  संरक्षण  के  लिए

 बनाए  गए  विनियमों  जैसे  चैनलों  के  समूह

 या  श्रेणी  का  मूल्य  निर्धारण  आदि  का

 अनुपालन

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  महत्व

 -  यदि  राष्ट्र-विरोधी  गतिविधियों  के  लिए  सुविधा  या

 सेवा  का  उपयोग  किया  जाता  है  तो  लाइसेंस  को

 तत्काल  समाप्त  किया  जा  सकता

 -
 .  लाइसेंसधारक  द्वारा  लाइसेंसदाता  या  इसके  प्राधिकृत

 प्रतिनिधि  को  अपनी  सभी  सुविधाएं  सुगम  कराई

 -
 राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हित  में  सरकार  सम्पूर्ण  सेवा  को

 नियंत्रण  में  लेने  का  अधिकार  रखती

 -  तैनात  किए  गए  सभी  विदेशी  व्यक्तियों  क॑  लिए

 सुरक्षा  निकासी  प्राप्त  करना  आवश्यक

 आवेदन  करने  तथा  लाइसेंस  स्वीकृत  करने  के  लिए  प्रक्रिया

 -  निर्धारित  प्रपत्र  में  तीन  प्रतियों  में  सूचना  और

 प्रसारण  मंत्रालय  को  आवदेन  किया
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 -
 आवेदन  पत्र  में  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  यदि

 आवेदक  को  भारत  में  डीटीएच  प्लेटफार्म  स्थापित

 करने  के  लिए  पात्र  पाया  जाता  है  तो

 गृह  मंत्रालय  के  परामर्श  से  सुरक्षा  प्रमाणपत्र  तथा

 अंतरिक्ष  विभाग  से  उपग्रह  के  उपयोग  के  लिए

 प्रमाण-पत्र  पर  निर्भर

 -  इन  प्रमाणपत्रों  को  प्राप्त  करने  के  बाद  आवेदक

 को  10  करोड़  रु०  का  अप्रत्यर्पणीय  प्रविष्टि  शुल्क

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  को  देना  होगा  और

 संचार  मंत्रालय  के  बेतार  योजना  तथा  समन्वयन

 स्कन्ध  से

 प्रमाणपत्र  लेना

 -  इस  प्रमाणपत्र  को  प्राप्त  करने  के  लाइसेंसधारक

 को  40  करोड़  रु  की  बैंक  गारण्टी  प्रस्तुत  करनी

 होगी  और  निर्धारित  प्रपत्र  के  अनुसार  सूचना  और

 प्रसारण  मंत्रालय  के  साथ  लाइसेंसीकरण  अनुबंध  पर

 हस्ताक्षः  करने

 -
 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  साथ

 लाइसेंसीकरण  अनुबंध  पर  हस्ताक्षर  करने  की  तारीख

 से  एक  महीने  के  अन्दर  लाइसेंसधारक  को  डीटीएच

 प्लेटफार्म  के  अनुरक्षण  तथा  संचालन  के

 लिए  वायरलेस  आपरेशनल  लाइसेंस  प्राप्त  करने  हेतु

 बेतार  योजना  समन्वयन  स्कन्ध  को  आवेदन  करना

 -.  निकासी  के  एक  वर्ष  के

 अन्दर  लाइसेंसधारक  डीटीएच  सेवा  शुरू  सेवा  कर

 -
 .  लाइसेंस  शुल्क  तथा  प्रयोग  किए  गए

 स्पेक्ट्रम  के  लिए  रायलटी  के  अलावा  प्रत्येक  वित्तीय

 वर्ष  की  समाप्ति  पर  एक  माह  के  अन्दर  अपने

 सकल  राजस्व  का  10%  वार्षिक  शुल्क  के  रूप

 में  अदा

 -
 .  किसी  अतिरिक्त  मूल्य  आधारित  सेवा  के  लिए

 लाइसेंसधारक  को  सक्षम  प्राधिकारी  से  अलग  से

 लाइसेंस  लेना

 गेहूं  उत्पादों  का  निर्यात

 श्री  जयप्रकाश  :  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 निर्यात

 को  अनुमति  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीरीम  :  और  चालू  निर्यात-आयात

 नीति  के  गेहूं  उत्पाद  डी०जी०एफ-्टी०  द्वारा  अधिकतम  मात्रा  के

 संबंध  में  जारी  अधिसूचना  एवं  अपेडा  के  पास  पंजीकरण  के  अधीन

 मुक्त  रूप  से  निर्यात  किए  जा  सकते

 चीनी  मिलों  को  वित्तीय  सहयता

 5182.  श्री  राजो  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 .  क्‍या
 अन्तर्राष्ट्रीय

 वित्त  निगम  का  विचार  विभिन्‍न  राज्यों

 में  चीनी  मिलों  को  चीनी  के  साथ-साथ  बिजली  उत्पादन  के  लिए

 भी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी

 धनराशि  उपलब्ध  कराये  जाने  की  संभावना  और

 इस  सहायता  को  कब  तक  मंजूरी  मिलने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  महाराष्ट्र  में  चीनी  मिलों

 को  चीनी  के  साथ-साथ  खोई  आधारित  विद्युत  परियोजनाओं  को  बिजली

 के  उत्पादन  हेतु  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 बशर्ते  (3)  विद्युत  की  खरीद  हेतु  व्यवहार्य  तथा  विश्वसनीय  बिजली

 लेने  का  प्रबन्ध  और  (४)  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  के  विस्तृत

 मूल्यांकन  के  दौरान  निगम  परियोजना  संबंधी  सभी  विशिष्ट  जोखिमों

 तथा  मुददों  से  संतुष्ट

 इस  अवस्था  में  प्रश्न

 परियोजना  लागत  का  25

 इस  अवस्था  में  प्रश्न  नहीं

 देश  में  आकाशवाणी/दूरदर्शन  केन्द्र

 5183.  श्री  एम०वी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  आकाशवाणी  स्टेशनों/दूरदर्शन  केन्द्रों  की  राज्य-वार

 संख्या  कितनी  >
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 सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  स्टेशनों  पर

 राज्य-वार  और  वर्ष-वार  कितनी  धनराशि  खर्च

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आकाशवाणी/दूरदर्शन  द्वारा  वर्ष-वार

 और  राज्य-वार  कितनी  आय  अर्जित  की

 क्‍या  अधिकतर  आकाशवाणी  स्टेशनों/दूरदर्शन  केन्द्रों  में

 फालतू  कर्मचारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  रेडियो  स्टेशनों/दूरदर्शन  केन्द्रों  में

 अनावश्यक  कर्मचारियों  की  संख्या  को  कम  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 वर्तमान  में  देश  में  कार्ययत  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  संस्थापनाओं

 का  राज्य-वार  ब्यौरा  विवरण  1  और  1  में  दिया  गया

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल

 पर  रख  दी

 और  प्रसार  भारती  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि

 स्वीकृत  कर्मचारियों  की  संख्या  की  तुलना  में  आकाशवाणी  स्टेशनों

 तथा  दूरदर्शन  केन्द्रों  में  कोई  फालतू  कर्मचारी  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 वर्तमान  में  देश  में  कार्यत  आकाशवाणी  केद्रों  के  राज्यवार

 ब्योरों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 राज्य  आकाशवाणी  केन्द्रों  की  संख्या

 ।  2  3

 1  .  आमन्ध्र  प्रदेश  12

 2:  अरूणाचल  प्रदेश  ट

 3.  असम  10

 4.  बिहार

 5.  छत्तीसगढ़

 6.  गोवा  1
 ees
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 नल  तन  नम  उस  कर  रन  pects  पा
 क  4  3  1  2  3
 नल  पी  a ball  न  सरलता  7

 7  22...  राजस्थान  पं

 8...  हरियाणा  3  25,  सिविकिम  न

 9...  हिमाचल  प्रदेश  6  24...  तमिलनाडु  9

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  6  25.  त्रिपुरा  3

 1.  झारखण्ड  5  26...  उत्तरांचल  6

 12.  कर्नाटक  13  27.  उत्तर  प्रदेश  14

 13.  केरल  7  28.  पश्चिम  बंगाल  ५

 14.  मध्य  प्रदेश  14  संघ  शासित  क्षेत्र

 15.  महाराष्ट्र  20  29...  पोर्ट  ब्लेयर  1

 16...  मणिपुर  1  30.  चण्डीगढ़  |

 17.  मेघालय  5  31.  दिल्‍ली  1

 18.  मिजोरम  3  32.  पाण्डिचेरी  2

 19.  नागालेण्ड  4  33.  कवारती  1

 20...  उड़ीसा  11  34...  दमन  1

 21.  पंजाब  3  कुल  208  हु

 विवरण-ाा

 दूरदर्शन  नेटवर्क  (1.4.2001  की  स्थिति  के

 राज्य/संघ  शासित  स्टूडियो  प्राइमरी  कवरेज  मेट्रो  चैनल

 से  क्षेत्र  ट्रॉ०  )  ट्रां०

 अआ्शम्ट्राग  ट्र  कुल  कुल

 1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12

 1.  असम  3  3  20  1  1  25  1  न  3

 2.  आंध्र  प्रदेश  2  8  64  6  1  79  3  नਂ  5

 3.  अरूणाचल  प्रदेश  1  1  3  41  1  46  1  न  1

 4.  बिहार  2  3  29  ण  ण  32  ण  ण  हु

 nn

 उ्खऊखऊखऑख़्ऊऊ़ऱर॒र््॒र््॒॒ीूी ृी#ऑथय
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 छः था  मनन  मनन  अं>ननतलन  न

 2  3  4  5  6  7  8  9  eer el  eet  arte

 दिल  छत्तीसगढ़  लिशिलिश  शनि  लिनिविविशिसि  डिश  भिभश  फिर  चिलियय  मिली  ली  ले  कमनोरिनलील  जल  अल  पर  थे  व  लक  अब

 5. छत्तीसगढ़ 2 2 7 नर 23 ह ही 6. गोवा है -- बन +- ह* कल 7. गुजरात 2 4 60 3 नर 67 ] न 2 8. हरियाणा -- -- - प्र न 4 न 4 9. हिमाचल प्रदेश 2 8 32 2 44 ] ् 2 झारखंड 2 2 ते | 2 जम्मू और कश्मीर 2 5 42 58 2 2 - 4 केरल ] 3 2 - 24 2 2 प्र 4 कर्नाटक 2 5 44 4 -- 53 ्ा का मध्य प्रदेश 3 4 62 4 क 70 2 गा न 2 मेघालय 2 2 2 2 है प्न 2 महाराष्ट्र 3 5 ॥ 2 ४ नਂ 4 मणिपुर ] । 5 न 7 ८ 2 मिजोरम । 2 न 2 5 न 2 ते 2 नागालैंड ह 2 6 | -- 2 - 2 20. उडीसा 3 4 60 ] 82 2 छः 2 पंजाब 4 5 न न प्र 22. राजस्थान 5 66 2 90 2 -- 3 23. सिक्किम गा न 5 न 6 क् ] व ढ ए 24. तमिलनाडु 4 40 5 2 न - 25. त्रिपुरा 2 ] 5 कल 2 26. उत्तर प्रदेश 6 8 52 3 64 5 7 ] 27. उत्तरांचल गा 29 2 45 ] - 28. प० बंगाल 3 5 20 3 28 3 । कल 4 29. दिल्‍ली । ले हा - कि । 30. अण्डमान एवं निकोबार - 2 स् ५ ही ं द्वीपसमूह ८
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 मे
 क  5

 है
 5  6  7  8  9  10  11  12

 3.
 दम  एवं

 _  _
 )  7  _य/_य/एफूकशऋओ  ओआआणञण

 32.  पांडिचेरी  ।  -  2  2  _  4
 क्र  |  _  |

 33.  लक्षद्वीप  समूह
 न

 1  8  सर  9  ह्ड  जा  ।  |

 34.  चण्डीगढ़  नर
 -  1.  --  --  1  नम  1  कि

 35.  दादरा  एवं  नागर  हवेली  -
 --  ।  --  श  1  =  ws  कक  0

 कुल  51  89  711  27४  21  1098  37  यद  6  87

 टिप्पणी  :  उपरोक्त  ट्रान्समीटरों  के
 अलावा  लोक  सभा  तथा  राज्य  सभा  कार्यवाहियों  को  रिले  करने  के  लिए  दिल्ली  में  दो  अल्प  शक्ति

 ट्रान्समीटर  और  क्षेत्रीय  चैनल  के  कार्यक्रमों  को  रिले  करने  के  लिए  कलकत्ता  और  चेन्नई  प्रत्येक  में  एक-एक  उच्च

 शक्ति  ट्रान्समीटर  संचालन  में

 ट्रान्समीटरों  की  कुल

 काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम

 5184.  श्री  के०  येरननायडू  :  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने
 कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  शुरू  किए  के  बदले  अनाजਂ  कार्यक्रम

 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक
 वितरण

 मंत्रालय

 मंत्री  श्रीराम
 :  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम

 का  उद्देश्य  आठ  राज्  |
 सूखे  से  प्रा  रा

 धिस्‌चित  जिलों

 ४  ३

 क्षेत्रों  में  मजदूरी  रोजगार
 मुहैया

 करना  बह  स्कीव  स्िश्चत  रेकगार

 योजना  का  एक  भाग
 होगी

 और  मजदूरी
 का  कुछ  हिस्सा  खाद्याननों

 के  रूप  में  दिया  मजदूरी  की  नकद  राशि  राज्य  सरकार  द्वारा

 अपने  स्रोतों  से  मुहैया  की  स्कीम  का  ब्यौरा  के

 रूप  में  संलग्न

 पिछले  एक  वर्ष  में  के  दौरान  आवंटित/रिलीज

 की  गई  खाद्यान्नों  की  मात्रा  विवरण-]॥  में  दी  गयी

 काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम

 प्रस्तावना

 वर्ष  राजस्थान  के  दौरान  मध्य  उड़ीसा

 और  राजस्थान  राज्यों  में  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  की  अवधि  के

 दौरान  कम  वर्षा  हुई  लिख्से  इन  राज्यों  में  सूखे  जैसी  स्थिति

 पैदा  हो  मानसून  के  बाद  की  अवधि  (1.10.2000  से

 के  दौरान  भी  अपर्याप्त  वर्षा  हुई  गुजरात  और  राजस्थान  में

 पिछले  वर्ष  भी  भीषण  सूखा  पड़ा  यह  सूचित  किया  गया

 है  कि  हिमाचल  महाराष्ट्र  और  उत्तरांचल  के  जिले  भी

 सूखे  जैसी  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  इस  संदर्भ  में  जरूरतमंद

 ग्रामीण  गरीबों
 के  लिए  खाद्य  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 भारत  सरकार  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  शुरू  कर  रही

 यह  कार्यक्रम  30  2001  तक  चलेगा  और  भारत  सरकार

 के  विवेकानुसार  इसकी  अवधि  बढ़ायी  जा  सकती

 उद्देश्य

 2.  काम  के  बदले  अनाज  का  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  विधिवत

 अधिसूचना  के  पश्चात्‌  मजदूरी  रोजगार  के  जरिए  आठ  राज्यों

 अर्थात्‌  हिमाचल  मध्य

 राजस्थान  और  उत्तरांचल  के  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  खाद्य

 सुरक्षा  बढ़ाना  यह  उन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किया

 जाएगा  जिन्हें  राज्य  सरकार  द्वारा  सूखा  प्रभावित  अधिसूचित  किया

 गया

 3...  भारत  सरकार  प्राकृतिक  आपदाओं  जैसे  चक्रवात  अथवा  भूकम्प

 से  प्रभावित  अन्य  क्षेत्रों  में  भी काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम

 का  विस्तार  कर  सकती

 वित्तपोषण

 4.  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  सुनिश्चित  रोजगार  योजना  का

 हिस्सा  मजदूरी  का  कुछ  हिस्सा  खाद्याननों  के  रूप

 में  दिया  जाएगा  जैसा  कि  आगे  पेरा  5  में  इंगित  किया  गया

 नगद  मजदूरी  तथा  किये  गये  काम  की  सामग्री  की  लागत
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 राज्य  सरकार  द्वारा  सुनिश्चित  रोजगार  योजना  निध्चियों  से  उपलब्ध

 करायी

 कार्यक्रम  का  दायरा

 5.  भारत  सरकार  सूखा  प्रभावित  राज्यों  के  प्रत्येक  जिले  में  प्रचुर

 मात्रा  में  खाद्यान्न  उपलब्ध  जरूरतमंद  ग्रामीण  गरीबों

 को  मजदूरी  रोजगार  के  उपयुक्त  अवसर  उपलब्ध  कराने  में  राज्य

 सरकारों  को  समर्थ  बनाने  के  मद्देनजर  अतिरिक्त  सहायता  के  रूप

 खाद्यान्ों  की  मुफ्त  आपूर्ति  की  खाद्य

 विभाग  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को
 खाद्यान्नों

 की  मुफ्त  आपूर्ति  राज्य  मजदूरी  का  भुगतान  आंशिक  रूप

 से  सामग्री  में  (5  कि०  ग्रा०  खाद्यान्न  तक  प्रति  तथा

 आंशिक  रूप  से  नगद  कर
 झ् खत

 राज्य  सरकारें  मजदूरी

 गइ गई  खाद्यान्न
 वी

 सामग्री प्र  की  कीः  हि  का  परिकलन

 या  तो  बीव्पीःएल०»  दरों  पर  अथवा  ए«पीःएल०  दरों  अथवा  दोनों

 के  बीच  की  दर  पर  करने  के  लिए  स्वतंत्र  मजदूरों  को

 शेष  मजदूरी  का  भुगतान  नगद  राशि  से  किया  जाएगा  ताकि

 उन्हें  अधिसूचित  सुनिश्चित  न्यूनतम  मजदूरी  मिल  मुफ्त

 खाद्यान्नों  को  ई-एगएस०  की  चालू  योजना  के  तहत  अतिरिक्त  सहायता

 माना

 कार्य  योजना

 6.  राज्य  सरकारों  द्वारा  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  लिए

 एक  कार्य  योजना  बनाई  जाएगी  जिसमें  2001  से  जून

 2001  तक  पांच  महीनों  और  शरू  किये

 जाने  वाले  कार्यों  तथा  खाद्यान्ों  की  कुल  आवश्यकता  का  उल्लेख

 होगा  तथा  इसे  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  को  भेजा

 चावल/गेहूं  की  आपूर्ति  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  के  अनुसार

 मंत्रालय  खाद्यान्नों की  जरूरत  की  जांच  करेगा  और

 राज्य  सरकारों र्  छ़रों  को  खाद्यान्न  मुफ्त  किये

 खाद्यान्नों  को  गोदामों  से  कार्य  स्थलों  तक  पहुंचाने  की  जिम्मेदारी

 राज्य  सरकार  की  परिवहन  और  वितरण  की  लागत  राज्य

 सरकार  द्वारा  वहन  की

 खाद्यान्‍्नों  की  आपूर्ति

 7.  मजदूरों  को  खाद्यान्नों  की  आपूर्ति  कार्य  स्थल  पर  ही  की

 काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कार्य  की  देख-रेख

 करने  वाले  अधिकारी  बारे  में  निर्णय  राज्य  सरकार  द्वारा

 लिया  जाना  कार्य  स्थल  पर  खाद्यान्नों  के  वितरण  के  लिए
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 जिम्मेदार  खाद्यान्नों  की  आपूर्ति  प्रति  दिन  की  यदि

 मजदूर  अन्य  बसावट  में  रहते  हैं  और  चाहते  हैं  कि  उन्हें  खाद्यान्न

 उनकी  ही  बसावट  में  मिले  तो  ऐसा  किया  जा  सकता  इस

 कार्यक्रम  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  दुकानों  का  उपयोग

 नहीं  किया

 खाद्यान्नों  का  क्वालिटी  नियंत्रण

 8.  संयुक्त  नमूना  प्रक्रिया  अपनाई  जाएगी  जैसा  कि  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  मामले  में  होता  यदि  कोई  शिकायत  प्राप्त

 होती  है  तो  फील्ड  के  नमूने  को  एफव्सी०ग्आई०  के  गोदाम

 में  रखे  नमूना  पैकेट  से  मिलाया  जाएगा  तथा  यदि  कोई

 विसंगति  पाई  जाती  है  तो  संबंधित  लोगों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  की

 शुरू  किये  जाने  वाले  कार्य

 9.

 10.

 11.

 13.

 काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  सुनिश्चित  रोजगार  योजना  का

 अभिन्‍  हिस्सा  होने  के  कारण  इसमें  सुनिश्चित  रोजगार  योजना

 के  सभी  प्रावधान  लागू  हालात  की  मांग  के  मुताबिक

 तुरंत  कदम  उठाने  के  मद्देनजर  जिला  परिषद  की  बजाय  जिला

 कलेक्टर  द्वारा  कार्यों  की  मंजूरी  दी  जा  सकती  इस

 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  शुरू  किये  जाने  वाले  सभी  कार्यो  को  वार्षिक

 कार्य  योजना  में  शामिल  किया

 चूंकि  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  मजदूरी  रोजगार

 उपलब्ध  कराना  श्रम  प्रधान  विशेषकर  उन  कार्यों  को

 प्राथमिकता  दी  जाएगी  जिनसे  सूखे  पर  रोक  लगाने  में  मदद  मिलती

 जैसे  नमी  संरक्षण  वाटरशेड  विकास  कार्य  जल

 तालाब/होज  खोदना/गांव  के  तालाबों/हौजों/नहरों  की

 गाद  की  सफाई  करना  मंजूर  किये  गये  कार्य  ऐसे  होने

 चाहिए  जो  90  दिनों  के  भीतर  पूरे  हो

 प्रत्येक  कार्य  के  लिए  अलग  मस्टर  रोल  रखा  जाएगा  जिसमें

 मजदूरों  को  दी  गई  मजदूरी  के  ब्यौरे

 इस  संबंध  में  सुनिश्चित  रोजगार  योजना  के  सभी  प्रावधान  लागू

 -  कार्य  स्थल  पर  साइनबोर्ड  लगाये  जाने  चाहिएं  जिनमें  कार्य  की

 पूरा  होने  की  तारीख  वास्तव  में  उपयोग  की  गई

 कार्यान्वयन  एजेंसी  का  नाम  आदि  अंकित  होने

 कार्यक्रम  के  अंतगर्त  सृजित  परिसम्पत्तियों  का  रख-रखाव  राज्य

 सरकार  अथवा  इसके  द्वारा  नामित  किसी  एजेंसी  द्वारा  किया

 इसक  अनुरक्षण  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कोई  निधियां  उपलब्ध

 नहीं  कराई
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 पर्यवेक्षण

 14.  यद्यपि  सुनिश्चित  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  पर्यवेक्षण  और  निगरानी
 से  संबधित  प्रावधान  लागू  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम
 के  अंतर्गत  उपयुक्त  प्राधिकारियों  को  नामित  खाद्यान्नों  की

 गंतव्य  तक  पहुंचाने  तथा  वितरण  की

 रेख  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  आवश्यक  दिशा-निर्देश  जारी ह

 2000-2001  के  दौरान  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  काम  के

 बदले  अनाज  कार्यक्रम
 के  अधीन  चावल  और  गेहूं

 के  आवंटन  बताने  वाला  विवरण

 मुफ्त  टन

 राज्य  आवंटन

 चावल  गेहूं  जोड़

 छत्तीसगढ़  207000  0  207000

 गुजरात  20000  70000  90000

 हिमाचल  प्रदेश  11549  0  11549

 महाराष्ट्र  2000  8000  10000

 मध्य  प्रदेश  20079  43000  63079

 उडीसा  100000  0  100000

 राजस्थान  0  118145  118145

 जोड़  360628  239145  599773

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  की  दरों  पर

 उडीसा  90600  0  90600

 गुजरात  15000  60000  75000

 राजस्थान  0  150000  150000

 आंध्र  प्रदेश  36160  0  36160

 छत्तीसगढ़  96600  0  96600

 राजस्थान  0  252500  252500

 Tea छ॒  न  कय्ाीायगाोडाए
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 चाय  की  खेती

 5185.  श्री  अनन्त  नायक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  नाबार्ड  कुछ  राज्यों  में  चाय  की  खेती  को  बढ़ावा

 देने  के  लिए  कोष  बढ़ाता  रहा  और

 यदि  तो  चाय  उगाने  हेतु  नाबार्ड  द्वारा  किन  राज्यों

 को  वित्त-पोषित  किया  गया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 ने  सूचित  किया  है  कि  वह  राज्यों  में  सभी  व्यवहार्य  योजनाओं  के

 अधीन  चाय  की  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  बैंकों  को  उधारकर्ताओं

 को  आगे  ऋण  देने  के  लिए  पुनर्वित्त  प्रदान  करता  रहा

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  चाय  की  खेती  के  लिए  जिन  राज्यों  को

 नाबार्ड  द्वारा  पुनर्वित्त  सहायता  दी  गई  उनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 है  :-

 शण्ज़्य  1998-99  1999-2000

 केरल  95  248

 तमिलनाडु  87  47

 पश्चिम  बंगाल  15  --

 असम  54  186

 अरूणाचल  प्रदेश  99  50

 कुल  350  531

 चीनी  मिलों  का  आधुविवीकाण

 5186.  श्री  रघुनाथ  झा  :  क्या  उपभोक्ता  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  2500

 टीग्सीग्डी०  से  कम  क्षमता  वाले  चीनी  मिलों  के  आधुनिकौकरण  पर

 किया  जाने  वाला  व्यय  आधुनिकीकरण/पुनर्वास  हेतु  मंजूर  ऋण  से  काफी

 कम  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  2500  से  कम  क्षमता  वाले  चीनी
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 मिलों  के  आधुतिकीकरण/पुनर्वास  के  लिए  योजना  या  नीति  बनाने  हेतु

 क्या  ठोस  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  तत्संबंधी  परिणाम  क्या

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीरीम  :  और  2500  टीव्सीग्डी०

 क्षमता  से  कम  क्षमता  के  उन  चीनी  जिन्हें  आज  की  तारीख

 तक  चीनी  विकास  निधि  से  आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन  हेतु  ऋण  मंजूर

 किया  गया  की  संख्या  2500  टीग्सीग्डीः  से  अधिक  क्षमता  के

 उन  चीनी  जिन्हें  भी  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  चीनी  विकास  निधि

 से  ऋण  मंजूर  किया  गया  की  संख्या  से  अधिक

 चीनी  उद्योग  से  11.9.1998  से  लाइसेंस  समाप्त  कर  दिया

 गया  है  और  उद्यमी  अपनी  परियोजना  की  तकनीकी-आर्थिक  व्यवहार्यता

 को  ध्यान  रखते  हुए  मिलों  का  विस्तार/आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन

 करने  के  लिए  स्वतंत्र

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्‍म  मैनुफैक्चरिंग

 कंपनी  लिमिटेड

 5187.  डा०  जसवंतसिंह  यादव  :

 श्री  सुरेश  रामराव

 कया  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  मैनुर्फक्चरिंग  कंपनी

 लिमिटेड  के  पुनरूद्धार  पैकेज  की  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  कंपनी  का  सम्पूर्ण  ऋण  बट्टेखाते  में  डाल  दिया  गया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  कुल  कितनी

 धनराशि  को  बटूटे  खाते  में  डाला  गया

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  :

 से  प्रश्न  नहीं

 भारत  के  साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्कों

 का  निजीकरण

 5188.  श्री  जी०  मल्लिकार्जुनप्पा  :

 श्री  वाईएस०  विवेकानन्द  रेड्डी  :

 श्री  जीःएस०  बसवराज  :

 श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी

 क्या  विनिवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि
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 क्‍या  सरकार  ने  भारत  के  साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्कों  को

 विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  एस०  एन०  को  बेचने  का

 फैसला  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कब  तक  अंतिम  निर्णय  लिये

 जाने  की  संभावना

 विनिवेश  विभाग  के  राज्य  मंत्री  तथा  योजना  मंत्रालय  में  राज्य

 सांख्यिकी  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य

 कार्मिक  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  सुधार

 और  लोक  शिकायत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण

 और

 प्रश्न  नहीं

 खाद्य  तेल  का  आयात

 5189.  श्री  ईःएम०  सुदर्शन  नाच्वीयपन  :  क्‍या  उपभोक्ता

 खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अनुचित  तरीके  से  खाद्य  तेल  के  आयात  से  खाद्य

 तेल  का  घरेलू  उत्पादन  बुरी  तरह  प्रभावित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामलों

 का  पता  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गयी

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीरीम  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा
 »

 रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 भारत  में  टर्मिनेटः  बीजों  का  प्रवेश

 5190.  डा  मन्दा  जगन्नाथ  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मी क्या  भारत  में  टर्मिनेटः  बीज  वैध  या  अवैध  तरीके

 पाया  जा  रहा

 Bat यदि  तो  क्‍या  सरकार  टर्मिनेटः  बीज  के  भारत

 प्रवेश  को  रोक  नहीं  और

 यदि  तो  भारत  में  ऑफ  सॉरोਂ  के  प्रवेश

 को रोकने हेतु क्‍या कार्रवाई की गयी/किये जाने का प्रस्ताव
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 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से
 जैविक  रूप  से  संशोधन  बीजों  जिनमें  टर्मिनेटः  बीज  शामिल

 के
 आयात  के  लिए  भारतीय  पर्यावरण  अधिनियम

 पी  1986  और  नियमावली  1989  के  प्रावधानों  के  अंतर्गत  भारत

 सरकार  का  प्राधिकार  अपीक्षत  होता  यह  विचार  करते  हुए  कि

 टर्मिनेटर  बीज  भारतीय  पर्यावरण  के
 लिए  लाभदायक  नहीं  कृषि

 मंत्रालय  द्वारा  ऐसे  बीजों  के  आयात  पर  प्रतिबंध  लगाते  हुए  1998

 में  एक  आदेश  जारी  किया  गया  प्राधिकार  के  बिना  ऐसे  किसी

 बीज  को  लाने  वाली  पार्टियों  के  खिलाफ  दण्डात्मक  कार्यवाही  करने

 के  लिए  भारतीय  पर्यावरण  संरक्षण  अधिनियम  में  पर्याप्त  प्रावधान

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थायें

 5191.  श्री  रामजी  लाल  सुमन  :

 डा०  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कई  राज्य  सरकारों  ने  वर्ष  1999-2000  और

 2000-2001  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं/विश्व  बैंक  से

 प्रत्यक्ष  ऋण  के  लिये  संपर्क  किया

 यदि  तो  किन-किन  राज्य  सरकारों  ने  उक्त  अवधि

 के  दौरान  किन-किन  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  विश्व  बैंक  से

 प्रत्यक्ष  ऋण  लिया

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रत्यक्ष  ऋण

 लेने  पर  प्रतिबंध  लगाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 प्रश्न  नहीं

 और  भाग  और  में  दिए  गए  उत्तर

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  यह  उल्लेख  करना  होगा

 कि  संविधान  के  उपबंधों  के  अन्तर्गत  उधारों  के  संबंध  में
 राज्य  को

 अधिशांसी  शक्तियां  केवल  भारत  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्दर  तक  ही

 सीमित  रहती  इसके  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  के

 अन्तर्गत  ऋणਂ  संघीय  सूची  के  अन्तर्गत  आते

 सोने  और  चांदी  का  आयात

 5192.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  विदेशों  में  स्थित  कुछ

 सहकारी  बैंकों  समेत  बैंकों  द्वारा  जारी  भुगतान  आदेशों  के  विरुद्ध

 घरेलू  उपभोक्ताओं  को  सोने  और  चांदी  के  आयात  और  बिक्री  की

 अनुमति  दे  रही  है  और  अहमदाबाद  और  मुम्बई  में  जौहरियों  को  स्वर्ण

 आयात  रैकेट  को  चलाने  में  लिप्त  पाया  गया

 यदि  तो  इस  घोटाले  में  कितने  मूल्य  का  सोना  शामिल

 और

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गयी

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  18  अनुसूचित

 वाणिज्यिक  बैंकों  स्टेट  बैंक  और  भारत  में  कार्यरत  कुछ

 विदेशी  बैंकों  को  आभूषण  निर्माता-निर्यातकों  को  बिक्री  के

 लिए  और  घरेलू  बिक्री  के  लिए  भी  निर्यात  नीति  1997-2002  के

 अंतर्गत  सोना/चांदी/प्लैटिमम  का  आयात  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया

 आयात  बैंकों  की  नामोद्दिष्ट  भारतीय  शाखाओं  द्वारा  किया  जाता

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  जानकारी  में  यह  बात  आई  है  कि  कुछ

 बैंकों  को  अहमदाबाद  में  सराफा  व्यापारियों  द्वारा  दिए  गए  कतिपय

 सहकारी  बैंकों  द्वारा  जारी  किए  गए  अदायगी  आदेश  की  वसूली  में

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  सांदों  में  अंतर्ग्रस्त  सोने  की  मात्रा

 के  बारे  में  सूचना  नहीं  भारतीय  स्टेट  बेंक  ऑफ

 इंडिया  और  स्टेंडर्ड  चार्टर्ड  बैंक  की  सम्भावित  हानियां  क्रमशः

 39.70  करोड़  4.80  करोड़  रुपए  और  9.30  करोड  रुपए

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  4

 200  को  सोने  का  आयात  करने  के  लिए  प्राधिकृत  सभी  बैंकों  को

 यह  सलाह  दी  है  कि  जबकि  बैंकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  की  अपेक्षा

 की  जाती  है  कि  सोने  चांदी  में  व्यापार  के  संदर्भ  में  सभी  वित्तीय

 लिखतों  के  संबंध  में  सामान्य  बैंकिंग  सावधानी  का  पालन  वे

 केवल  मूल्य  की  पूरी  उगाही  अथवा  लिखतों  की  प्राप्ति
 पर

 ही  सोना  *

 जारी  अनिश्चित  आधार  पर  बेचे  गए  सोने  के  संबंध  में  बैंकों  से

 कहा  गया  कि  वे  सोने  के  अनन्तिम  मूल्य  के  लिए  नगद  में  100

 प्रतिशत  मार्जिन  और  कीमत  के  उतार-चढ़ाव  की  संभावना  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  उपयुक्त  अतिरिक्त  मार्जिन  प्राप्त  करें  और  5  दिनों  के

 अन्दर  सौदों  को  निपटाने  की  एक  समान  कार्यप्रणाली  भारतीय

 स्टेट  बैंक  ने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  में  शिकायत  भीਂ  दर्ज  कराई

 बासमती  चावल  का  निर्यात

 5193.  श्री  सदाशिवराव  दादोबा  मंडलिक  :  क्या  वाणिज्य  और

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बासमती  चावल  की  मांग  से  भारतीय  निर्यात  में  तेजी

 आने  की  उम्मीद
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  दो  वर्षों  के  मुकाबले  वर्ष  2000-2001  के  दौरान

 कितनी  मात्रा  में  बासमती  और  गैर-बासमती  चावल  का  निर्यात  किया

 गया  और  उनसे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  और

 सरकार  द्वारा  बासमती  चावल  के  निर्यात  को  बढ़ाने  हेतु

 क्या  उपाय  किये  जा  रहे

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  बासमती  और

 गैर-बासमती  चावल  की  कुल  मात्रा  और  मूल्य  निम्नानुसार  है  :-

 टन

 करोड  रु०

 माह/वर्ष  बासमती  गैर-बासमती  चावल

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 1998-99  597793  1876.91  4365888  .  4403.85

 1999-2000  606468  1735.94  1216681  1369.43

 अप्रैल-दिसंबर  2000.  638434  1583.78  407157  $17.92

 अप्रैल-दिसंबर  1999  438913  1282.03  1029542  1088.98

 स्रोतत  डी  जी  सी  एंड

 बासमती  चावल  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  गए

 कुछ  कदमों  में  शामिल  हैं-प्रचार  अभियान  विदेश  में

 मंडल  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  भाग  संभावित  क्रेताओं

 को  आमंत्रित  करना  और  निर्यातकों  को  गुणवत्ता  उत्पादों

 के  ब्रांड  संवर्धन  तथा  बाजार  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  घटिया

 किस्म  की  वस्तुयें

 5194.  श्री  शीशराम  सिंह  रवि  :  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  समेत  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत

 उपलब्ध  अनाज  घटिया  किस्म  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्योरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकारों  के  साथ  मिलकर

 निगरानी  तंत्र  को  और  भी  मजबूत  बनाने  का  है  ताकि  यह  सुनिश्चित
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 हो  सके  कि  चीनी  समेत  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  उपलब्ध

 अनाज  अच्छी  किस्म  के  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई

 की  गयी

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  :  अच्छी  गुणत्ता  के

 खाद्यान्न  तथा  जो  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  विनिर्दिष्टियों  के

 अनुरूप  होते  हैं  राज्य  सरकारों  अथवा  उनके  अधिकृत  प्रतिनिधियों  को

 लक्षित  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन  उचित  दर  दुकानों  के

 जरिए  वितरित  करने  के  लिए  जारी  किए  जाते

 प्रश्न  नहीं

 और  सरकार  ने  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन

 उपलब्ध  खाद्यान्न  की  गुणत्ता  की  मानीटरिंग  को  और  मजबूत  करने

 के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 (i)  राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों/कर्मचारियों  को  भारतीय  खाद्य

 निगम  के  गोदामों  से  स्टाक  जारी  करने  से  पूर्व  उसका

 निरीक्षण  करने  के  पर्याप्त  अवसर  दिए  जाते

 ()  इस  विभाग  द्वारा  सभी  राज्य  सरकारों  को  अनुदेश  दिए

 गए  हैं  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  से  खाद्यान्न

 जारी  करने  से  पूर्व  उसकी  गुणत्ता  की  जांच  के  लिए

 निरीक्षक  से  नीचे  के  रैंक  कें  अधिकारी  को  नहीं  भेजा

 (ii)  लक्षित  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अध्रीन  जारी  करने

 के  लिए  जिस  स्टाक  में  से  खाद्यान्न  लिए  जाने  उसमें

 से  खाद्यान्न  के  नमूने  राज्य  सरकार  तथा  भारतीय  खाद्य

 निगम  के  अधिकारियों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  लिए  जाते

 हैं  तथा  सील  किए  जाते  ताकि  उन्हें  अपभोक्ताओं  के

 लाभ  के  लिए  उचित  दर  दुकानों  के  काउंटरों  पर  प्रदर्शित

 किया  जा

 (५)  राज्य  सरकारों  तथा  मंत्रालयों  के अधिकारी  उचित  दर  दुकानों

 की  आकस्मिक  जांच  करते  हैं  ताकि  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  जरिए  वितरित  किए  जा  रहे  खाद्यान्न  की  गुणत्ता

 पर  निगरानी  रखी  जा

 न
 (४)  विभाग  के  जिन्हें  संबंधित  राज्यों  में  लक्षित

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्य  की  मानीटरिंग  के

 लिए  पदनामित  किया  गया  राज्यों

 में  अपने  दौरों  के  दौरान  भी  जारी  किए  जा  रहे  खाद्यान्न

 तथा  चीनी  की  गुणत्ता  की  जांच  करने  के  लिए  भंडारण

 डिपुओं  तथा  उचित  दर  दुकानों  का  दौरा  करते
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 ग्लोबल  ट्रस्ट  बैंक  और  यूनिट  ट्रस्ट  ऑफ
 इंडिया  बैंक  का  विलय

 5195.  श्री  राममोहन  गाड्डे  ;  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यूनिट  ट्स्ट  ऑफ  इंडिया  बैंक  और  ग्लोबल  टस्ट
 बैंक  के  विलय  पर  मूल्यांकन  रिपोर्ट  दोनों  बैंकों  के  विलय  पर  निर्णय
 लेने  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  सौंपी  गई  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  दो  आकलनकर्ताओं
 द्वारा  दिए  गए  सुझाव  के  अनुसार  प्रथम  मूल्यांकन  अनुपात  और  द्वितीय

 मूल्यांकन  अनुपात  के  बीच  अनुपात  में  क्‍या  अंतर  है

 क्‍या  भारतीय  प्रतिभूति  और  विभिन्‍न  बोर्ड  ने  जीटीबी  की
 अपने  शेयरों  के  मूल्य  में  गड़बड़ी  की  कथित  भूमिका  में  जांच  शुरू
 की  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 (S)  क्या  दोनों  बैंकों
 न ेविलय  पर  निर्णय  लेने  से  पहले  यूटीआई

 के  बीमा  उद्यम  के  भविष्य  पर  अब  तक  फैसला  नहीं  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 ग्लोबल  ट्रस्ट  बैंक  लिमिटेड  तथा  भारतीय

 यूनिट  ट्रस्ट  बैंक  के  प्रस्तावित  विलय  के  विभिन्‍न  पहलुओं

 की  मूल्यांकन  तथा  संरचना  रिपोर्टे  एसबीआई  कैपिटल  मार्किटस  लिमिटेड

 तथा  मैसर्स  हस्किन्स  तथा  सैल्स  द्वारा  तैयार  की  गई

 अपनी  मूल्यांकन  रिपोर्टों  में  दोनों  मूल्यांकनकर्ता  समान  निष्कर्षो

 पर  यद्यपि  उन्होंने  भिन्‍न  पद्धतियों  का  प्रयोग  किया

 भारतीय  प्रतिभूति  तथा  विनिमय  बोर्ड  द्वारा  की  गई  प्रारंभिक

 जांच  से  उद्घाटित  हुआ  कि  संदर्भाधान  अवधि  के  दौरान
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 जीटीबी  के  शेयर  मूल्य

 हुई

 में  बढ़ोततगी  के  पीछे  हेराफेरी  की  गई  प्रतीत

 ग्लोबल  ट्रस्ट  बैंक  लिमिटेड  ने  यूटीआई  बैंक  के  साथ

 अपने  प्रस्तावित  विलय  को  रोक  दिया

 प्रश्न  नहीं

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  हेतु  ऋण

 संबंधी  मानदण्ड

 5196.  प्रोਂ  उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  हेतु  भी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के

 समकक्ष  ऋण  संबंधी  मानदंडों  में  ढील  दी  गयी  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  उन्होंने  निवेश  पोर्टफोलियो  का  भी  काम  संभाल  लिया

 और

 यदि  तो  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  तुलना  में  उनके

 प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  के  कृषि  ऋण  और  अन्य  क्षेत्रों  का  अनुपात

 क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  विद्यमान  े

 मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  से  अपेक्षा

 की  जाती  है  कि  वाणिज्यिक  बैंकों  की  तरह  कमजोर  वर्गों  को  दी

 जाने  वाली  राशि  के  10  प्रतिशत  के  उपलक्ष्य  समेत  प्राथमिकता  प्राप्त

 क्षेत्र  को  उनके  बकाए  अग्रिमों  का  40  प्रतिशत  उधार

 और  सरकारी  क्षेत्र  एवं  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा

 प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  एवं  कृषि  के  लिए  तुलनात्मक  निवेश  एवं  अग्रिम

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  एवं  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  उधार  एवं  निवेश  का  ब्यौरा

 लाख

 क्रम  विवरण  शुक्रवार  के  (3  2000  के

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंक*  ग्रामीण

 1998  1999  2000  1998  1999  2000

 AR  पी  जब  फेज  30५  केक  की  कमर  3  केतु  न्‍अ  कक  कक  3  TERN  काम  भाउ  लक  अल  न  दशा  भर  अर

 2  3  4  (20)  6  ८  8

 निवेश  वृद्धि  दर  22652500  27680200  #  era OC अल अब 533 ७४७ए##1७७७५७७७७७७

 2294475 मं (22) (20) (27) रस र्फ़ जज अजब आन म न «नाना ४ ४7७७७
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 1  2  3  4  5  6  v4  8

 आधा  तल  नकल  केक  हे  न  ओर  बन्‍कन्‍  a.  मलिक  कन्‍नन्‍  करन  केनतत  नेक  नल  रह  मेलनतल  नम

 2.  बकाया  ऋण  21821900  24620300  29294300  986081  1135585  1318440

 )  (13)  (19)  (15)  (16)

 3.  प्राथमिकता  प्राप्त  9131900  10720000  12780700  786856  900214  1010679

 क्षेत्र  ऋण  बकाया  (41.8)  )  (43.5)  (43.6)  (80)  (79)  (77)

 प्राप्त

 बकाया  ऋण

 प्रतिशत  के  रूप

 4...  कृषि  3430500  4007800  4619000  457494  538927  611701

 ऋण  (15.7)  (16.3)  (15.8)  )  (46  )  (47)  (46  )

 «  भारत  में  बैंकिंग  का  झुकाव  एवं  प्रगति  पर  आधारित  रिपोर्ट

 #  3  मार्च  की  स्थिति  के  अनुसार

 %  आंकडे

 अंतरण-मूल्य  निर्धारण  मानदंड

 श्री  के“ई०  कृष्णमूर्ति  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारत  के  अंतरण-मूल्य  निर्धारण  मानदंड  में  कुछ  अडचनें

 हैं  जो  देश  में  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  के  प्रवाह  में  रुकावट  डालती

 क्या  इससे  भारत  के  राजस्व  में  धीरे-धीरे  कमी  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  दृष्टकोण  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 प्रस्तावित  अंतरण  मूल्य-निर्धाण  मानक  कर  अपवंचन

 नियंत्रित  करने  के  प्रयोजनार्थ  हैं  तथा  देश  में  विदेशी  प्रत्यक्ष

 निवेश  अंतर्प्रवाहों  पर  इनका  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं

 और  प्रस्तावित  मानक  कर  राजस्वों  के  क्षरण  को

 नियंत्रित  करेंगे  तथा  बहु-राष्ट्रीय  उद्यमों  के  मामले  में  आय  की  गणना

 के  लिए  सांविधिक  ढांचा  प्रदान  इसके  परिणामस्वरूप  कर  राजस्व

 में  वृद्धि

 सरकार  अंतरण  मूल्य-निर्धारण  के  दुरूपयोग  को  खत्म  करके

 कर  अपवंचन  नियंत्रित  करने  के  लिए  प्रतिबद्ध

 पाकिस्तान  को  सर्वाधिक  वरीयता  वाले

 राष्ट्र  का  दर्जा

 श्री  रामशेठ  ठाकुर  ;  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारत  ने  पाकिस्तान  को  सर्वाधिक  वरीयता  वाले  राष्ट्र

 का  दर्जा  प्रदान  किया

 यदि  तो  क्‍या  पाकिस्तान  ने  भी  भारत  को  इसी  तरह

 की  सुविधाएं  प्रदान  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ

 इस  मामले  को  उठाया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  और

 पाकिस्तान  को  इस  समय  कितनी  वस्तुओं  का  निर्यात  किया

 जा  रहा

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 और  यद्यपि  यह  मामला  पाकिस्तान  की  सरकार  के

 साथ  विभिन  स्तरों/मंचों  पर  समय-समय  पर  उठाया  गया  तथापि

 पाकिस्तान  द्वारा  अभी  भारत  को  परममित्र  राष्ट्र  का  दर्जा  प्रदान  नहीं

 किया  गया
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 वर्ष  2000-2001  2000)  के  दौरान
 पाकिस्तान  को  52  मुख्य  मदों  का  निर्यात  किया  गया  था  (स्रोत/डी
 जी  सी  आई  एंड

 स्टर्लाइट  उद्योग  पर  बकाया  देय  कर

 5199.  श्री  शिवाजी  माने  ;

 श्री  एम०्वीग्वीएस०  मूर्ति  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टर्लाइट  उद्योग
 पर

 आय  उत्पादन  शुल्क  और

 अन्य  करों  के  रूप  में  100  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  धनराशि

 बकाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  अलग-अलग  ब्यौरा  क्‍या

 यह  धनराशि  किस  अवधि  से  बकाया  और

 इसकी  वसूली  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :

 से  प्रश्न  नहीं

 सीमेंट  की  खपत

 5200.  श्री  चन्द्रनाथ  सिंह  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीमेंट  मैन्यूफैक्चरर्स  एसोशिएशन  ऑफ  इंडिया  ने  वर्ष

 2000-200  के  दौरान  सीमेंट  की  खपत  में  1.5  प्रतिशत  की  नकारात्मक

 वृद्धि  दर  का  अनुमान  व्यक्त  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और  इसके  क्‍या

 कारण

 सीमेंट  उद्योग  को  प्रभावित  करने  वाले  कौन-कौन  से  कारक

 और

 सरकार  द्वारा  उक्त  क्षेत्र  में  कार्य-निष्पादन  के  सुधार  हेतु

 क्या  कदम  उठाए  गए

 और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  सीमेंट  की  खपत  वर्ष  1999-2000  में  92.05  मिलियन

 टन  की  तुलना  में  वर्ष  2000-01  में  गिरकर  90.17  मिलियन  टन

 हो  गई  जिसके  फलस्वरूप  2.04  प्रतिशत  की  नकारात्मक  दर

 दर्ज  हुई
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 यह  गिरावट  निम्नलिखत  कारणों  से  हुई  है  :-

 6)  बाजार  में  मांग  में  और

 (9)  देश  के  विभिन्न  भागों  में  सूखे  की

 अवसंरचना  क्षेत्रों  तथा  गृह  निर्माण  को  प्रोत्साहित  करने

 के  जिससे  सीमेंट  की  मांग  में  वृद्धि  सरकार  ने  पहले

 से  ही  अनेक  प्रोत्साहन  दे  रखे  हैं  जैसे  कि  अवसंरचनात्मक  क्षेत्रों  में

 निवेश  करने  पर  10  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  और

 गृह  निर्माण  ऋण  तथा  अन्य  कार्यों  के  लिए  करों  में

 सरकार  सीमेंट  का  अधिकाधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  सीमेंट

 उद्योग  को  अवस्थापनापरक  सहायता  भी  प्रदान  करती  सीमेंट  के

 अभाव  बाले  क्षेत्रों  को  सीमेंट  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  सीमेंट  संयंत्रों

 को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  रेल  वैगन  मुहैया  कराये  जाते

 ]

 व्यावसायिक  वाहनों  की  बिक्री

 5201.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  भारी  उद्योग  और  लोक

 उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  व्यावसायिक

 ..

 वाहनों  की  बिक्री  में  12  प्रतिशत  की  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  ऐसी  गिरावट  तिपहिया  और  अन्य  वाहनों

 की  बिक्री  में  भी  देखी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्‍या  कारण

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वललभभाई  :  और  भारतीय

 ऑटोमोबाईल  विनिर्माता  संघ  आई  ए  से  उपलब्ध  जानकारी

 के  बिक्री  कर  में  औद्योगिक  उत्पादन  में  गिरावट

 तथा  ईंधन  मूल्य  में  वृद्धि  के  कारण  अप्रैल  से  फरवरी  (2000-2001)

 के  दौरान  वाणिज्यिक  वाहनों  की  बिक्री  में  12  प्रतिशत  की  गिरावट

 हुई

 यात्री  कारों  को  ऑटोमोटिव  क्षेत्र  के  किसी  अन्य

 वाहनों  की  बिक्री  में  गिरावट  नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं

 बकाया  कर

 5202.  श्री  दिलीपकुमार  मनसुखलाल  गांधी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 303  प्रश्नों  के

 वर्ष  1999-2000  तक  प्रथम  सौ  औद्योगिक  व्यापारिक

 इकाइयों  और  उनके  मालिकों  पर  संपत्ति  अन्य  व्यापार

 करों  की  कुल  कितनी  राशि  बकाया

 गत  पांच  वर्षो  और  पन्द्रह  वर्षों  से  कितनी  राशि  बकाया

 गत  तीन  वर्षों  के  वसूली  गई  राशि  का  वर्ष-वार

 ब्यौरा  क्‍या  और

 बकाया  राशि  की  वसूली  नहीं  किये  जाने  के  क्‍या  कारण

 हें  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :

 100  शीर्ष  मामलों  के  संबंध  में  31-3-2000  की  स्थिति  के

 अनुसार  आयकर  की  कुल  बकाया  राशि  23840  करोड़  रु»  संपत्ति

 कर  और  व्यापार  कर  राज्य  के  विषय  केन्द्रीय  सरकार  इन  करों

 के  संबंध  में  सूचना  नहीं

 और  ऐसे  ब्यौरे  नहीं  रखे

 करों  का  अपीलीय  प्राधिकारियों/विभागीय

 प्राधिकारियों  द्वारा  प्रदान  किए  गए  स्थगन  और  जहां  मामलों  में  वसूली

 कठिन  होती  है  जैसे  अनेक  कारणों  से  रहता

 ]

 भारत-आसियान  द्विपक्षीय  संधि

 5203.  श्री  ए०  वेंकटेश  नायक  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  उद्योग  परिसंघ  ने  भारत  और  आसियान  के

 बीच  निवेश  संबंधी  एक  द्विपक्षीय  संधि  करने  तथा  संगठन

 में  भारत  के  प्रवेश  को  सुगम  बनाने  के  उद्देश्य  से  सिंगापुर  और  थाईलैंड

 जैसे  देशों  के  साथ  चुनिंदा  व्यापार  समझौते  करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 भारत  और  के  बीच  द्विपक्षीय  निवेश  संधि  करने

 की  दिशा  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 आसियान  देशों  के  साथ  अधिकाधिक  द्विपक्षीय  व्यापार  तथा

 निवेश  सहित  भारत  के  आर्थिक  सहयोग  को  बढ़ाने  पर  ध्यान  देने

 के  लिए  भारतीय  उद्योग  परिसंघ  ने  बताया  है  कि  उन्होंने  पिछले  वर्ष

 के  साथ  भारत  का  एकीौकरण-एक  स्ट्रेटेजिक  परिदृश्य
 ''

 शीर्षक  पर  अध्ययन  किया  था  ओर  2000  तथा  2001
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 में  भारतीय  उद्योग  परिसंघ-आसियान  समिति  के  सदस्यों  को  अंतरिम

 प्रतिवेदन  दिये  गये  जिसमें  भारत  की  एशियाई  रूप  में  पहचान  के  लिए

 आसियान  के  साथ  भारत  का  एकीकरण  की  स्थापना  हेतु  सुझाव  दिये

 गये  रणनीति  प्रतिवेदन  की  रूप  रेखा  तैयार  करते

 समय  अध्ययन  के  दौरान  दिये  गये  सुझावों  में  निम्नलिखित  शामिल

 हैं  :-

 -  व्यापार  में  मुख्य  ध्यान  व्यापार  संबंधी  रुकाबटों  को  दूर

 करने  संबंधी  कार्यसूची  सहित  व्यापार  नीति  समूह  की

 आवश्यकता-पर  केन्द्रित  होना

 -
 चुनिंदा  स्वतंत्र  व्यापार  व्यवस्थाओं  पर  विचार  किया  जाए

 —  भारत  में  आसियान  निवेश  भारत-आसियान  द्विपक्षीय  निवेश

 संधि  पर  विचार  किया

 -
 सुविधाओं  और  नेटवर्क  की

 और  अभी  तक  सरकार  को  कोई  औपचारिक  प्रतिवेदन  -

 नहीं  दिया  गया

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  पेंशन  प्रणाली

 5204.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए

 पेंशन  प्रणाली  में  सुधार  करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  यदि  किसी  प्रस्ताव  को  अंतिम

 रूप  दिया  गया  है  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसके  परिणामस्वरूप  क्‍या  लाभ

 प्राप्त

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  वर्ष  2001-2002  के  अपने  बजटीय  अभिभाषण  में

 वित्त  मंत्री  ने  वर्तमान  पेंशन  स्कीम  और  केन्द्रीय  सरकारी  सेवा  में

 ।  2001  के  बाद  आने  वालों  के  लिए  निर्धारित  अंशदान

 आधारित  नई  पेंशन  प्रणाली  का  मार्ग  प्रशस्त  करने  के  लिए  एक
 उच्चस्तरीय  विशेषज्ञ  समूह  गठित  किए  जाने  की  घोषणा  की  इस

 समूह  द्वारा  अपनी  सिफारिशें  तीन  महीने  के  अन्दर  सौंपी  जानी

 विशेषज्ञ  समूह  गठित  करने  की  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गयी

 तमिलनाडु  के  लिए  द्वारा  वित्तपोषण

 5205.  श्री  पीग्डी०  एलानगोवन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 दौरान  आर  आई०  डी०  एफ»  और  अन्य

 योजनाओं
 के  अंतर्गत  तमिलनाडु  से  नाबार्ड  को  राज्य  में  विभिन

 अवसरचनात्मक  विकास  कार्यों
 के  लिए  ऋण  हेतु  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए

 स्वीकृत  किये  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके

 लिए  अब  तक  कितनी  धनराशि  संवितरित  की  गई

 क्या  सरकार
 ने  प्रस्तावों  कौ  स्वीकृति  में  अनावश्यक  विलंब

 पर  ध्यान  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  प्रस्तावों  के  शीघ्र  निपटान

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  तमिलनाडु  से  प्राप्त  प्रस्तावों  एवं  राष्ट्रीय

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  राज्य  में  विभिन्‍न

 अवसंरचनात्मक  विकास  कार्यों
 क ेलिए  ऋण  उपलब्ध  कराने  हेतु  ग्रामीण

 आधारिक  विकास  निधि  के  अधीन  स्वीकृत  प्रस्तावों

 का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-

 वर्ष  श्रृंखला  स्वीकृत  परियोजनाओं

 की  संख्या

 ग्रामीण  सिंचाई

 सडकें/पुल

 1998-99  आरआईडीएफ-५  3  धर

 1999-2000  आरआईडीएफ-५  4  2

 2000-2001  5  2

 कल  12  4 ध्

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मंजूर  और  संवितरित  राशि  का

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-

 २

 शामिल  परियोजना  आरआईडी  आरआईडी  आरआईडी

 एफ-५  एफ-५  Th-VI

 (1998-99)  (1999-2000)  (2000-2001)  )

 मंजूर  राशि  179.66  255.61  264.68

 संवितरण  113-64  114.03  63.50

 332... नमन  कक  फ  मी  eee  मन  ैकज  आन

 और  प्रस्ताव  नाबार्ड  की  स्वीकृति

 के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  तैयार  और  पेश  किए  जाते
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 नाबार्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  के  लिए

 अनावश्यक  ,  विलम्ब  का  कोई  मामला  नहीं  जैसे  ही  राज्य

 सरकारों  से  पर्याप्त  सूचना/आवश्यक  स्पष्टीकरण  प्राप्त  होते  प्रस्तावों

 की  मंजूरी  दे  दी  जाती  है  और  राज्य  सरकारों  को  सूचित  कर  दिया

 जाता

 भारतीय  निवेश  केन्द्र  में  रिक्त  पद

 5206.  श्री  ए०  नरेन्द्र  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारतीय  निवेश  केन्द्र  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्त  पडे

 पदों  की  श्रेणीवार  संख्या  कितनी  है  और  यह  कब  से  रिक्त  पडे

 क्या  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  की  जगह  अन्य

 लोग  इन  पदों  पर  कार्य  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  इन  सभी  बकाया  रिक्त  पदों  को  भरने  के

 लिए  कोई  कदम  उठा  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 रिक्तियों  की  श्रेणी-वार  स्थिति  निम्नलिखित  है  :-

 समूह  अनुसूचित  अनुसूचित  शारीरिक  टिप्पणी

 जाति  जनजाति  में  रूप

 विकलांग

 शून्य  शून्य  शून्य  शून्य

 01  01  शून्य  1988  से  रिक्त

 02  02  शून्य  1988  से  रिक्त

 है  दि
 शून्य  शून्य  शून्य  अनुकम्पा  के  आधार  पर

 की  गई  नियुक्तियों  के

 कारण  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के

 कर्मचारियों  की  संख्या

 अधिक

 प्रश्न  नहीं
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 और  सरकार  वर्तमान  में  भारतीय  निवेश  केन्द्र  सहित

 आर्थिक  कार्य  विभाग  के  कर्मचारियों  की  संख्या  में  कमी  किए  जाने

 की  व्यय  सुधार  आयोग  की  अनुशंसा  की  जांच  कर  रही  उक्त

 विषय  पर  निर्णय  लंबित  रहने  तक  किसी  भी  रिक्त  को  भरा  नहीं

 जा  रहा

 चाय  का  आयात

 5207.  श्री  जी०  पुट्टास्वामी  गौड़ा  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारतीय  चाय  उत्पादक  विश्व  के  अन्य  बड़े  चाय

 उत्पादक  देशों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करने  में  काफी  कठिनाई  महसूस

 कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  द्वारा  वर्ष-वार  और  देश-वार

 कुल  कितनी  मात्रा  में  चाय  का  आयात  किया  गया

 क्‍या  देश  में  आयात  की  गई  अधिकांश  चाय  घटिया  किस्म

 की  होती  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  देश  में  घटिया  किस्म  की  चाय

 के  आयात  को  प्रभावी  रूप  से  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 भारतीय  चाय  विनिर्माता  उत्पादन  की  उच्च  लागत  के

 कारण  इंडोनेशिया  और  चीन  जैसे  दूसरे  चाय  उत्पादक

 देशों  से  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  कर  रहे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  आयातित  चाय  की  कुल  मात्रा

 निम्तानुसार  है  :-

 मि०  किग्रा

 करोड  रु०

 देश  1997-98  1998-99  1999-2000

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 1  2  3  4  5  6  7

 केन्या  0.11  0.72  0.44  4.61  1.70  15.24

 यूहके०  --  जः  0.13  0.91

 न
 कि  0.04  0.67

 20  2001
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 1  2  3  4  5  6  7

 इंडोनेशिया  0.71  4.68  4.36  37.05  3.17  17.65

 बंगलादेश

 श्रीलंका  0.25:  2.22.  0.39  2.91  2.91  17.42

 नेपाल  0.20...  0.93  0.03  0.21  0.16  0.54

 चीन  0.52  4.15  0.12  0.57  0.22  0.93

 वियतनाम  0.34  2.41

 जर्मनी
 न

 ने  0.12  0.73  0.04.  0.19

 धन  नगव्य  नगव्य  0.09.  0.45

 ईरान
 न  न

 गा
 —  0.49.  1.74

 सियरा  लिओन  -  न
 तू

 -.  0.0.  0.04

 तंजानिया
 न  न

 नर
 —  0.02.  0.15

 अन्य  0.22  1.15  2.71.  13.08  —  नਂ

 कल  2.61  17.79  8.93  64.71  9.78  59.07 श्

 और  चाय  का  आयात  खाद्य  अपमिश्रण

 निवारण  अधिनियम  एफ  के  प्रावधानों  के  अधीन  होता  है

 जिसमें  यह  व्यवस्था  है  कि  कोई  व्यक्ति  भारत  में  ऐसी  चाय  का

 आयात  नहीं  जो  अपमिश्रित/गलत  मार्क  युक्त  हो  और/या  जो

 पी  एफ  ए  नियमों  की  परिशिष्ट  ख  में  निर्धारित  मानकों  के  अनुरूप

 नई  मीडिया  परिषद  का  सृजन

 5208.  श्री  सुल्तान  सल्‍लाऊद्दीन  ओवेसी  :  कया  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  इलेक्ट्रॉनिक  मीडिया  और  इंटरनेट  की  अपूर्व  वृद्धि  से

 भारती  प्रेस  परिषद  की  जगह  मीडिया  परिषद  गठित  करने  की  अत्यंत

 आवश्यकता

 यदि  तो  क्या  सरकार  मौजूदा  भारतीय  प्रेस  परिषद  को

 प्रत्येक  क्षेत्र  के  प्रतिनिधित्व  के  साथ  एक  नए  निकाय  से  प्रतिस्थापित

 करने  के  प्रस्ताव  पर  सक्रियता  से  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 .
 क्या  इस  संबंध  में  कोई  बैठक  आयोजित  हुई  है  और  यदि

 तो  अंतिम  रूप  दी  गई  रणनीति  का  ब्यौरा  क्‍या  और
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 इस  नए  निकाय  को  कब  तक  गठित  कर  लिये  जाने  की

 संभावना

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :
 से  भारतीय  प्रेस  परिषद  ने  नवम्बर  2000  में  प्रिन्ट  तथा  इलैक्ट्रॉनिक

 मीडिया  दोनों  को  कवर  करने  के  लिए  एक  मीडिया  परिषद  गठित

 करने  का  सुझाव  दिया  सरकार  द्वारा  उक्त  प्रस्ताव  पर  अभी  तक

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 ]

 ग्रामीण  बैंक

 5209.  श्री  जय  प्रकाश

 करेंगे  कि  :

 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  के  कृपा

 क्‍या  सरकार
 ने  बांग्लादेश  ग्रामीण  बैंक  जिसे  शांति  पुरस्कार

 द्वारा  सम्मानित  किया  गया  द्वारा  संचालित  कार्यक्रमों  का  अध्ययन

 _  कराया  ताकि  हमारे  देश  में  भी  इन  कार्यक्रमों  को  आरंभ/लागू

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौगा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 fart  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 ने  बांग्लादेश  ग्रामीण  बैंक  के  कार्यक्रम  के  बारे  में  कुछ  अध्ययन

 कराया  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  अपनाए  जाने  वाले  सामान्य  प्रतिमान

 निम्नानुसार  हैं  :-

 -
 8  से  10  हिताधिकारियों  के  छोटे  समरूप  समूहों  को  बचत

 की  आदतों  का  विकास  करने  तथा  ऋण  के  उपयोग  के

 माध्यम  से  स्व-विकास  के  लिए  प्रशिक्षित  किया  जाता

 -  चार  से  पांच  ऐसे  समूहों  को  मिलाकर  एक  बड़ा  समूह

 बनाया  जाता  इस  समूह  से  यह  आशा  की  जाती  है

 कि  वे  समूह  के  क्रिया-कलापों  के  बारे  में  विचार-विमर्श

 करने  और  साथ  ही  एक  दूसरे  की  समस्याओं  को  सुलझाने

 के  लिए  सप्ताह  में  एक  बार  मिलें

 _-  अपने  अस्तित्व  में  आने
 के

 प्रथम  महीने  में  विभिन्‍न

 समूहों  द्वारा  जुटाई
 गई  बचत  राशियों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  ग्रामीण  बैंक  के  पर्यवेक्षक  विभिन्‍न  सदस्यों  की  ऋण

 आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन  करते  हैं  और  उनके  द्वारा

 शुरू  किए  जाने  हेतु  प्रस्तावित  क्रियाकलापों  पर  निर्भर  करते

 हुए  उन्हें  ऋण  प्रदान  करते
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 -
 शुरूआत  में  ऋण  की  राशि  आमतौर  पर  500-1000  टाका

 के  बीच  होती  इन  ऋणों  की  वापसी  अदायगी  एक

 वर्ष  के  भीतर  की  जानी  अपेक्षित  है  ताकि  वह  सदस्य

 अगले  वर्ष  में  अगला  ऋण  लेने  का  पात्र  हो  जाए  जो

 कि  आमतौर  पर  अपेक्षाकृत  अधिक  राशि  (1000-2000

 का  होता  प्रत्येक  बीतते  वर्ष  के  साथ  ऋण

 की  पात्रता  और  साथ  ही  बचत  राशि  में  वृद्धि  होती  जाती

 -
 चूंकि  किसी  भी  सदस्य  द्वारा  की  गई  चूकें  समस्त  समूह

 को  किसी  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  के  लिए  अपात्र  बना

 देती  इसलिए  सामूहिक  दबाव  के  माध्यम  से  शत-प्रतिशत

 वसूली  सुनिश्चित  की  जाती  और

 -
 .  उधारकर्ता  सदस्यों  के  लिए  ऋणों  की  लागत  की  प्रासंगिकता

 कम  है  क्‍योंकि  ग्रामीण  बैंक  की  आधार  दरें  20  से  30

 प्रतिशत  वार्षिक  के  बीच

 उपर्युक्त  के  विपरीत  भारत  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंक  शाखाओं

 के  बडे  नेटवर्क  की  विद्यमानता  को  देखते  स्व-सहायता  समूह

 की  अवधारणा  सक्रिय  नीतिगत  सहायता  के  साथ  बैंक  संयोजन  दृष्टिकोण

 तैयार  किया  गया  3  2001  की  स्थिति  के  अनुसार  संचयी

 रूप  से  2.63  लाख  स्व-सहायता  समूहों  को  देश  में  318  बैंकों  के

 साथ  ऋण  सम्बद्ध  किया  गया  इससे  अपेक्षाकृत  अधिक  लागत

 प्रभावी  ढंग  से  बैंकिंग  प्रणाली  से  वित्तीय  सेवाओं  तक  लगभग

 44.6  लाख  गरीब  ग्रामीण  परिवारों  की  पहुंच  बनी  इसे  देश  में

 सभी  बैंकों  के  कार्यक्रम  के  रूप  में  उत्तरोत्तर  अपनाया  जा  रहा

 इस  कार्यक्रम  का  लक्ष्य  2007-2008  तक  कम  से  कम  6  करोड़

 गरीब  ग्रामीण  परिवारों  तक  पंहुचना

 गेहूं  का  निर्यात

 5210.  श्री  अशोक  ना०  मोहोल  :  क्या  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  2001-2002  के  लिए  गेहूं  के  निर्यात

 हेतु  कोई  कोटा  निर्धारित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 किन-किन  देशों  को  गेहूं  का  निर्यात  किया

 गेहूं  के  निर्यात  हेतु  क्या  दर  निर्धारित  की  गयी

 और

 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  .  आय  होने  की  संभावना
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 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीरयीम  :

 यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  आरंभ  में  केन्द्रीय  पूल  से

 50  लाख  टन  गेहूं  का  निर्यात  किया

 गेहूं  का  निर्यात  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  किया

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  गेहूं  4300  रुपये  प्रति  टन  की

 दर  से  नामित  एजेंसियों  के  माध्यम  से  निर्यात  के  लिए  उपलब्ध  कराया

 31.5.2001  के  बाद  मूल्य  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खुली

 निविदाएं  मंगाने  की  प्रक्रिया  के  जरिये  निर्धारित

 आय  गेहूं  के  निर्यात  मूल्य  एवं  मात्रा  पर  निर्भर

 ]

 स्वर्णजयंती  ग्राम  स्वरोजगार  योजना

 5211.  डा०  जसवंतसिंह  यादव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  वह  बताने  की

 कूपा  करेंगे  कि  :

 स्वर्णजयंती  ग्राम  स्वरोजगार  योजना  के  अंतर्गत  ऋण  प्रदान

 करने  हेतु  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  राज्यवार  कितना  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  है  और  वस्तुतः  कितनी  धनराशि  के  ऋण  संवितरित

 किए

 क्‍या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  विशेषकर  राजस्थान  इस  योजना

 के  अंतर्गत  अधिकांश  आवेदनों  को  अस्वीकार  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्‍या  कारण

 और

 सरकार  द्वारा  उक्त  योजना  के  अंतर्गत  बिना  किसी  परेशानी

 के  ऋण  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और  यथा  उपलब्ध  सूचना

 सभा  पटल  पर  दी

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि

 राजस्थान  राज्य  में  वर्ष  2000-2001  के  दौरान  2001

 स्वर्णजयंती  ग्राम  स्वरोजगार  योजना  के  अंतर्गत  11,134  आबेदनों  में

 से  3557  आवेदन  राष्ट्रीय  बैंकों  द्वारा  अस्वीकृत  किए  गए  बैंकों

 द्वारा  किए  गए  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  लक्ष्यों  की  तुलना

 में  बैंक  शाखाओं  को  अधिक  आवेदन  स्पांसर  गैर-महत्वपूर्ण

 क्रियाकलापों  के  लिए  आवेदन  स्पांसर  चूककर्ताओं  के

 आवेदन  स्पांसर  करना  आदि  आवेदनों  की  अस्वीकृति  के  कुछ  कारण

 रहे
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 योजना  के  अंतर्गत  ऋणों  की  प्राप्ति  को  सहज  बनाने  के

 उद्देश्य  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  योजना  का  व्यापक  प्रचार  किया

 बैंकों  के  नोडल  अधिकारियों  के  साथ  सुग्राहीकरण  कार्यशालाएं

 आयोजित  की  गई  जिला  परामर्शदात्री  समिति  और  राज्य  स्तरीय

 बैंकर्स  समिति  जैसे  विभिन्न  मंचों  में  बैठकों  के  माध्यम  से  योजना

 के  अंतर्गत  हुई  प्रगति  की  सतत  निगरानी  की  जाती  इन  बैठकों

 में  प्रगति  में  बाधा  उत्पनन  करने  वाली  कठिनाइयों  के  बारे  में
 विस्तृत

 रूप  से  विचार-विमर्श  किया  जाता  ताकि  उन्हें  दूर  करने  के  लिए

 आवश्यक  उपाय  किए  जा

 ]

 गेहूं  का  निर्यात

 5212.  श्री  जी०  मल्लिकार्जुनप्पा  :

 श्री  वाई-एस०  विवेकानन्द  रेड्डी  :

 श्री  जी-एसਂ  बसवराज  :;

 श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी  :

 क्या  उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारत  से  गेहूं  का  निर्यात  200  तक  1.6  मिलियन

 टन  तक  पहुंच  गया

 यदि  तो  किन-किन  देशों  ने  इस  गेहूं  की  खरीद  की

 इससे  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  हुई

 क्या  इस  महत्वपूर्ण  सफलता  के  मद्देनजर  भारत  ने  गेहूं

 की  अतिरिक्त  मात्रा  का  निर्यात  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मात्रा  और  देशों  का  ब्यौरा

 क्या

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीराम  :

 संयुक्त  अरब

 दक्षिण  वियतनाम  और  ओमान

 को  गेहूं  का  निर्यात  किया  गया

 165,129,470  अमरीकी  डालर  की  विदेशी  मुद्रा
 अर्जित  की

 2001-2001  के  लिए  निर्धारित  20  लाख  टन  की  उच्चतम

 सीमा  के  सरकार  ने  अपने  पास  उपलब्ध  अधिशेष  स्टाक
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 में  से  वर्ष  2000-2001  और  2001-2002  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में
 50  लाख  टन  गेहूं  का  निर्यात  करने  का  निर्णय  लिया  1.4.2001
 से  31.5.2001  तक  की  अवधि  के  दौरान  निर्यात  4,300/-  रुपए  प्रति
 टन  की  दर  पर  किया  31.5.2001  के  बाद  सभी  पार्टियों
 को  निर्यात  के  उद्देश्य  से  गेहूं  केन्द्रीय  पूल  से  उठाने  की  अनुमति

 भारतीय  खाद्य
 निगम  जिस

 मूल्य
 पर
 निर्यातकों  को  गेहूं  उपलब्ध

 कराएगा  उसका  निर्धारण  खुली
 निविदा  प्रक्रिया  द्वारा  भारतीय

 खाद्य  निगम  द्वारा
 आमंत्रित

 निविदाए  आमंत्रित  की  गेहूं  का  निर्यात

 अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  किया

 एचःएमबण्टी०  के  कर्मचारियों  को  वेतनों  को

 भुगतान  न  किया  जाना

 श्री  ई०एम०  सुदर्शन  नाच्वीयपन  :  क्‍या  भारी  उद्योग  और

 लोक  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गत  तीन  वर्षों  से  एचएमण्टी०  लिमिटेड  की  देश  में

 स्थिति  विभिन्न
 इकाइयों  के  कर्मचारियों  को  उनके  वेतन  का  भुगतान

 नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इकाईवार  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  उनके  वेतन  अतिशीघ्र  भुगतान  हेतु  क्या  उपाय

 किये  गए  हैं/किये  जाने  का  प्रस्ताव

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वललभभाई  :

 और  प्रश्न  नहीं

 विदेशों  में  प्रशिक्षण

 5214.  डा०  मन्दा  जगन्नाथ  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  सरकारी  खर्चे  पर  अधिकारियों  को

 सामान्य/लोक  प्रशासन  और  व्यापार  प्रशासन  के  पाठ्यक्रमों
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 और  एम-्बी०ए०  पाठ्यक्रमों  में  उनकी  प्रबंधन  एवं  प्रशासनिक

 क्षमताओं  में  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  से  उन्हें  प्रतिष्ठित  विदेशी  संस्थानों

 में  प्रशिक्षण  हेतु  नामित  करती

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान

 लघु  अवधि  और  दीर्घावधि  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के  लिए  विदेश  भेजे

 गए  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है

 विदेशों  में  प्रशिक्षण  हेतु  भेजे  गए  उक्त  अधिकारियों  में

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  समुदाय  के  अधिकारियों  की

 संख्या  कितनी  और

 यदि  उक्त  प्रशिक्षण  हेतु  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित

 जनजाति  समुदाय  के  अधिकारियों  को  पर्याप्त  संख्या  में  नामित  नहीं

 किया  तो  इसके  क्या  कारण
 हु

 व्यवस्था  से  प्रतिनियुक्त  किया

 आह

 गया

 से  अपेक्षित  सूचना  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 भाग
 1998-99  1999-2000  2000-2001

 कुल  अनु०  कुल  कुल  अन्जा०

 अनु  जनजाति  अन्जग्जा०  ऊजण्जाः

 जलकर patios  पा  कान  ुसतसाधकस५भार८  नम  ल्‍१४+अमा  भा  a Rt er
 परत

 1  2  3  4  5  6  7

 1  espa  ०  +»कातातलत  पलक  कक  कल  न्‍+  भम  न्‍  मम  sats  3५3५  मनन  मम  लनल  मत  कभ  ेन  नम  भन  «मन  स्‍क्‍मन-भ  सम  मसलन

 कोलंबो  प्लान  406  75  255  43  183  16

 ई०  ई०  सी०*  28  ना  35  न  21  ।  मा

 7  रह  पप:पमपमपमपापपपत9पताि  ािपििभिभपफपतहतघक्‍ईहलस  याैपाप।भ।:पप््र----पै:पैपझईे+/_
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 1  2  3  4  5  6  7

 जापान  और  आस्ट्रेलिया  179  13  226  25  27  3

 कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  -
 क्र  बन

 -  26  7

 फंड  बैंक  141  -  90  गा  43  गा

 जोड़  754  -  88  606  68  300  26

 और  मुख्य  रूप  से  निम्नलिखित  कारणों  की  वजह  से  निर्दिष्ट  करना  संभव  नहीं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  संस्थान

 और  विश्य  बैक  संस्थान/अन्य  दाता  देशों  द्वारा  चुने  गए  उपर्युक्त  अधिकारियों  में  से
 कितने  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 के

 *अ>्मु  कोष  संस्थान/विश्व  बैंक  संस्थान  के  आबेदन-प्रारूपों  में  अथवा  प्रशिक्षण  प्रभाग  द्वारा  विहित  प्रारूप  में  प्रत्येक  आवेदक  की

 संचालित  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  भारत  के  लिए  कोई  निर्धारण  न  होने संस्थान/विश्व  बैंक  संस्थान  द्वारा  संच्

 त्रालय/विभाग/राज्य  सरकार/संगठन  द्वारा  इस  बात  का  ध्यान  रखे  बगैर  कि  अधिकारी  सामान्य  श्रेणी  का  है  अथवा  आरक्षित

 के  अन्दर  भेजे  गए  सभी  पात्र  अधिकारियों  के  नामांकनों  की  उनकी  पात्रता  तथा  जिसके  लिए  उन्हें  नामजद  किया

 गया  की  प्रासंगिकता  के  आधार  पर  इस  विभाग  में  एक  सूची  तैयार  की  जाती  है  और  इस  सूची  में  शामिल  किए  गए  उम्मीदवारों

 के  नामांकन  अन्तिम  रूप  से  चयन  हेतु  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  विश्व  बैंक  संस्थान/अन्य  दाता  एजेंसियों  को  भेजे  जाते  और  इन

 एजेंसियों  द्वारा  अपने  स्वयं  के  पैरामीटरों  के  आधार  पर  चयन  किया  जाता  इन  एजेंसियों  से  आदि  से  संबंधित  भारत  सरकार

 के  दिशा-निर्देशों  का  पालन  करने  की  आशा  नहीं  की  जाती

 निर्यात  योजनाओं  का  दुरुपयोग

 श्री  रामजी  लाल  सुमन  :

 श्री  नवल  किशोर  राय  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  संवर्द्धन

 योजनाओं  के  दुरुपयोग  के  संबंध  में  कई  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  वर्ष  और  के  दौरान

 इन  योजनाओं  के  दुरुपयोग  से  संबंधित  कितने  मामलों  का  पता

 और

 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  राशि  का  नुकसान

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 सरकार  को  निर्यात  योजनाओं  के  दुरुपयोग  से  संबंधित

 कुछ  शिकायतें  समय-समय पर  प्राप्त  होती  रहती  हैं  जिनमें  अन्य  बातों

 ई पीसी डी  ई  पी  बी  इत्यादि के  साथ-साथ

 >

 ट

 सें

 में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  इस  हम की  प्रत्येक  शिकायत  की

 जांच  की  गई  थी  और  विदेश  व्यापार  एवं  अधिनियम

 और  उसके  तहत  बनाए  गए  नियमों  एवं  आदेशों  के  प्रावधानों

 के  अंतर्गत  इन  पर  कार्यवाही  की  गई  सीमाशुल्क  अधिकारियों

 द्वारा  भी  शुल्क  और  जुर्माने  की  वसूली  करने  के  लिए  ऐसे  मामलों

 में  सीमाशुल्क  के  अंतर्गत  कार्यवाही  की  जाती

 ऐसे  मामलों  में  डी  जी  एफ  टी  द्वारा  प्रवर्तन  संबंधी  कार्यवाहियां  और

 सीमाशुल्क  द्वारा  बसूली  की  कार्यवाहियां  विभिन्न  स्तरों  पर  हैं  और

 स्थिति  में  परिवर्तन  होता  रहता

 भारतीय  चीनी  पर  प्रतिबंध

 श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  पाकिस्तान  ने  हाल  ही  में  भारत  से  चीनी  के  आयात

 पर  प्रतिबंध  लगा  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इसके  परिणामस्वरूप  घरेलू  चीनी  उद्योग  पर  क्‍या  प्रभाव

 पडेगा  ?

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  श्रीराम

 :  उपलब्ध  जानकारी
 के  अनुसार  7  तक  खुले  साख  पत्र  मान्य

 रिपोर्टों
 के  अनुसार  पाकिस्तान  सरकार  ने  वहां  चीनी  का

 पर्याप्त  स्टाक  उपलब्ध  होने  तथा  चीनी  के  मूल्य  में  स्थिरता  को  देखते
 हुए  भारत  से  चीनी  के  आयात  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया



 317  प्रश्नों  के

 पाकिस्तान  द्वारा  चीनी  के  आयात  पर  प्रतिबंध  लगाने  से
 घरेलू  चीनी  निर्यातकों  को  पाकिस्तान  को  चीनी  निर्यात  करने  पर  मिलने
 वाले  कम  भाड़े  का  लाभ  उपलब्ध  नहीं

 व्यापार  परिषद  द्वारा  निर्यात  में  वृद्धि  के

 लिए  दिए  गए  सुझाव

 5217.  श्री  किरीट  सोमैया  :  क्‍या  वाणिज्य
 यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 जद  जग

 क्या  व्यापार  परिषद  ने  मात्रात्मक  प्रतिबंधों  को  हटाए  जाने
 के  आलोक  में  वैश्विक  बाजार  में  भारत  को  और  अधिक  प्रतियोगी
 बनाने  के  लिए  कुछ  उपाय  सुझाए

 यदि  तो  विश्व  में  भारत  की  भागीदारी  को
 बढ़ाने  के  व्यापार  परिषद  द्वारा  सुझाए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 विश्व  बाजार  में  चीन  का  सामना  करने  के  लिए  भारत
 की  प्रतियोगितात्मक  क्षमता  को  बढ़ाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए

 क्या  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  इन  चुनौतियों  का  सामना

 करने  में  समर्थ  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली

 व्यापार  बोर्ड ने  भारतीय  अर्थव्यवस्था

 से

 कीमतों  पर  कच्ची
 उपलब्धता

 विद्युत
 लागत  कम  विशेष  आर्थिक  जोनों  ई  का  सुदृढ़ीकरण

 पत्तनों  पर  कार्य  गत को  कम  करने

 के  लिए  कार्यालयों
 को

 कंप्यूटरीकृत  करना  आग्रिम

 शुल्क  हकदारी  पासबुक  ई  पी
 दल

 शुल्क  मुक्त

 पुनः  पूर्ति  प्रमाणपत्र  जैसी

 कर

 को  अंतर

 ने  है
 कि  निर्यात उत्पादों  के  लिए  कच्ची

 सामग्री
 अत

 |  पर
 उपः्

 हम

 एस  ई  जेड

 योजना  में  शुल्क
 जेड

 के
 विकास

 सहित  एस
 ई  जेड  में

 फैक्टरियों  का  विकास
 और

 इनकी स्थापना
 करने  हेतु

 मशीनरी  की  डी  टी  ए  से  खरीद  करने  की व्यवस्था  डी  जी

 एफ  टी  और  सीमाशुल्क  गृहों को  सौदों  की लागत  को  कम  करने

 के  लिए  कंप्यूटरीकृत
 किया  जा

 रहा  इन  उपायों  का  उद्देश्य  अंतर्राष्ट्रीय

 बाजार  में  भारतीय  उत्पादों की  प्रतिस्पर्धी  में  सुधार  लाना

 5218.  श्री  राम  मोहन  गाड्डे  :
 क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  इस  वर्ष  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  आम  की

 जबर्दस्त  उपज  होने  की  आशा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  किसानों  को
 अपनी  फसल

 को  अलाभकारी  मूल्यों  पर  बेचने  से  बचाने  के  लिए  आम  का  विदेशों

 को  निर्यात  करने  के  लिए  कोई  कार्य  योजना  तैयार  की  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  राष्ट्रीय

 बागवानी  बोर्ड  द्वारा  प्राप्त  पुर्वानुमान  रिपोर्ट  के  अनुसार  इस  वर्ष  आंध्र

 प्रदेश  के  कृष्णा  जिला  और  तटीय  आम  उत्पादक  क्षेत्र  में  आम  की

 जबर्दस्त  फसल  होने  की  आशा

 और  सरकार  ने

 लि

 आमों  की  उत्पादन  और

 निर्यात  में  सुधार  करने  के  लिए  विभिन्न  कदम  उठाए  इस  संबंध

 में  उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल

 (i)  उच्च  गुणवत्ता  उत्पादन
 गादन

 के  लिए

 लिए  एकीकृत  फसल  पू  य

 गए  ऐसे  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 नर  वकुल
 |

 जिले  और  अन्य

 (ii)

 सुविधाओं  की  आमों  सहित  जल्दी  नष्ट  होने  वाले

 ताजे  फलों  के  परीक्षण काल  में  वृद्धि
 करने  के  लिए

 हर  rll ब्रत/नः  ५

 त्रत/न

 ५

 वातावरण  प्रौद्योगिकी  जैसी

 का  se  आशा  है  कि  इससे  भाड़ा  लागत  कम

 होगी  और  निर्यात  प्रतिस्पर्द्धी

 (॥)  निर्यात  एककों  पर  नवीनतम  आई  एस  ओ  ए

 सी  सी  पी  उपकरणों  की  स्थापना  सहित  उन्नत

 और  गुणवत्ता  नियंत्रण  के  सुदृढ़ीकरण  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान

 (४)  संवर्द्धनात्मक  अभियानों  की  व्यवस्था  करना  जैसे  क्रेता-विक्रेता

 बैठकों  और  महत्वपूर्ण  अंतर्राष्ट्रीय  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में

 सहभागिता  ।

 आमों  सहित  जल्दी  नष्ट  होने  वाली  मदों  के  निर्यात  के

 संचालन  के  लिए  विभिन्न  अंतर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तनों  पर

 एकीकृत  कार्गो  संचालन  और  शीतागार  सुविधाओं  की

 स्थापना

 (५  च्नन्ी

 (५)  किसानों  को  निर्यात  गुणवत्ता  नियंत्रण

 परिवहन  इत्यादि  के  लिए  प्रशिक्षण  देने  सहित  व्यापार  और

 उद्योग  को  तकनीकी  परामर्शी  सेवाएं  और  अन्य  सहायक

 सेवाएं  प्रदान
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 5219.  प्रो»  उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  मसालों  का  राज्यवार

 और  मसलावार  कुल  कितना  उत्पादन

 मासाला  बोर्ड  किन-किन  राज्यों  से  मसालों  पर  उत्पाद  शुल्क

 के  रूप  में  अधिकतम  राजस्व  अर्जित  करता

 मसाला  बोर्ड  द्वारा  कुल  कितना  राजस्व  अर्जित  किया

 मसालों  से  प्राप्त  किए  गए  कुल  राजस्व  में  से  मसालों

 के  विकास  हेतु  विभिन्न  राज्यों  को  कितनी  धनराशी  आबंटित  की  जा

 रही

 क्या  राजस्व  प्राप्ति  की  तुलना  में  आबंटन  बेमोल  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  विसंगति  को  दूर

 करने  हेतु  परिषद  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  प्रमुख  मसालों  के  उत्पादन  के  संबंध

 में  अद्यतन  उपलब्ध  आंकड़ों  को  दशशने  वाला  विवरण  संलग्न

 राज्य  प्रत्यक्ष  रूप
 से

 मसालों  पर  उत्पाद  शुल्क  के  रूप

 में  मसाला  बोर्ड  के  लिए  राजस्व  अर्जित  नहीं  करते

 मसाला  बोर्ड  अपने  आप  कोई  राजस्व  अर्जित  नहीं  करता

 सरकार  मसाला  बोर्ड  को  विकासात्मक  क्रियाकलापों  और  बोर्ड

 के  दिन-प्रतिदिन  के  खर्चों  के लिए  बजटीय  सहायता  उपलब्ध  कराती

 भारत  सरकार  मसालों  के  निर्यात  पर  उपकर  एकत्र  करती

 गत  तीन  वर्षों  के  लिए  मसालों  के  निर्यात  पर  एकत्र  किया  गया

 उपकर  निम्नानुसार

 वर्ष  अनुमानित  उपकर  वसूली

 1997-98  1134.05

 1998-99  1115.62

 1999-2000  1012.54

 स्रोत  :  मसाला  बोर्ड

 सरकार  द्वारा  जारी  राशि  और  अनुदान  के  अतिरिक्त  मसाला  बोर्ड

 अपने  आंतरिक  स्रोतों  स ेलगभग  40-50  लाख  अर्जित  करता

 से  वर्ष  1999-2000  के  लिए  मसालों  के  विकास

 के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रयोजित  योजना/एकीकृत  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 मसालों  के  विकास  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  को  आबंटित  धनराशि

 नीचे  दी  गई  है  :-
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 राज्य  का  नाम  1999-2000

 आंध्र  प्रदेश  253.54

 अरुणाचल  प्रदेश  87.65

 असम
 42.39

 बिहार
 73.95

 गोवा
 3:5

 गुजरात
 94.6

 हरियाणा
 85.78

 हिमाचल  प्रदेश  31.89

 जम्मू  और  कश्मीर  5.41

 कर्नाटक  361.35

 केरल  872.98

 मध्य  प्रदेश  110.09

 महाराष्ट्र  135.23

 मणिपुर  26.85

 मेघालय  48.67

 मिजोरम  64.56

 नागालैंड  22.31

 उड़ीसा
 128.53

 पंजाब  25.2

 राजस्थान  147.9

 सिक्किम  112.73

 तमिलनाडु
 234.76

 त्रिपुरा
 43-02

 उत्तर  प्रदेश  35.7

 पश्चिम  बंगाल  51.73

 पांडिचेरी  3

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  20

 कुल
 3123

 जैसाकि  उपरोक्त  सारणी  से  देखा  जा  सकता  है

 आंध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  सर्वाधिक  निधियां  प्राप्त  करने  वालों  में  हैं

 जो  कि  भारत  से  मसालों  में  प्रमुख  उत्पादक  और  निर्यातक  भी
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 कर  नीति

 5220.  श्री  के'ई०  कृष्णमूर्ति  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  ने  भारत  में  कार्यान्वित  की

 जा  रही  कर  संबंधी  नीति  के  अस्पष्ट  और  जटिल  प्रकृति  के  होने

 के  संबंध  में  इंडियन  ब्राडकास्टिग  फाउंडेशन  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  किया

 यदि  तो  इस  ज्ञापन  में  दिए  गए  सुझावों  का  ब्यौरा

 क्या
 और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं/किए

 जा  रहे

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :

 और  भारत  में  विदेशी  प्रसारण  कंपनियों  की  विज्ञापन

 आय  के  अनुमानित  कराधान  के  बारे  में  दिशा-निर्देश  निर्धारित

 करने  के  लिए  केन्‍्दीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  द्वारा  जारी  किए  गए  परिपत्र

 की  वापसी  लेने  के  पश्चात  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  को  इंडियन

 ब्राडकास्टिंग  फाउंडेशन  से  आयकर  अधिनियम  में  एक  नई  धारा  को

 »  शामिल  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ताकि  विदेशी  प्रसारण

 कम्पनियों  द्वारा  भारत  में  अर्जित  शुद्ध  विज्ञापन  राजस्व  पर  4.8%  की

 दर  से  स्रोत  पर  कर  की  कटौती  की  व्यवस्था  की  जा  उपर्युक्त

 प्रस्ताव  को  कर  प्राधिकारियों  द्वारा  प्रेषण
 के लिए  कर  अवरोेध  प्रमाण-पक्नों

 को  जारी  करने  में  विलंब  की  आशंका  से  प्रस्तुत  किया  गया

 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  ने  आयकर  अधिनियम  1961

 की  धारा  195/197  के  अधीन  विदेशी  प्रसारण  कम्पनियों  को  ऐसे

 प्रमाण-पत्र  शीघ्रता  से  जारी  करने  के  कार्य  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  मुख्य  आयकर  दिल्‍ली  और  मुंबई  को  निर्देश  जारी  किए

 सस्‍्टाक  एक्सचेंजों  का  निगमीकरण

 5221.  श्री  के०  येरननायडू  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  स्‍्टाक  एक्सचेंजों  का

 निगमीकरण  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 बाजार  संचालन  में  पारदर्शिता  बनाए  रखने  हेतु  प्रस्तावित

 अन्य  कदम  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  स्टाक  बाजारों  में  सांस्थानिक  प्रक्रिया  तथा  कारोबार
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 प्रथाओं  में  सुधार  करने  के  उद्देश्य  सरकार  का  स्टाक  एक्सचेंजों

 का  परस्परीकरण  रहित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिसके

 द्वारा  प्रबन्धन  तथा  कारोबार  सदस्यता  एक  दूसरे  से
 अलग

 हो  इससे  निम्न  बातों  में  सहायता

 -  एक्सचेंजों  के  प्रबंधध  का  और  व्यवसायीकरण  तथा  हितों

 के  टकराव  की

 -  कार्पोरेट  प्रशासन  की  सर्वोत्तम  प्रथाओं  के  अनुपालन  में

 और

 -
 .  एक्सचेजों  का  आधुनिकीकरण  करने  तथा  बेहतर  निवेशक

 सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  बाजार  से  निधियां  जुटाने  की

 स्टाक  एक्सचेंजों  की  क्षमता  का

 पारदर्शिता  कायम  रखने  के  लिए  प्रस्तावित  अन्य  उपायों

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सेबी  का  समुचित  सुदृढ़ीकरण  शामिल

 डायरेक्ट-टू-होम  सेवाओं  के  प्रति  प्रतिक्रिया

 5222.  श्री  अनन्त  नायक  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  के  विभिन्न  शहरों  से  डायरेक्ट-टू-होम  सेवाओं  को

 किस  तिथि  से  आरंभ  किया

 तब  से  डायरेक्ट-टू-होम  के  प्रति  कैसी  प्रतिक्रिया

 वर्तमान  में  डायरेक्ट-टू-होम  उपभोक्ताओं  की  अनुमानित

 संख्या  और  डायरेक्ट-टू-होम  बाजार  की  व्यापकता  कितनी

 क्‍या  डायरेक्ट-टू-होम  क्षमता  को  पूरी  तरह  काम  में  नहीं

 लाया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 डायरेक्ट-टू-होम  को  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  कोई  वित्तीय  पैकेज

 लाने  का  प्रस्ताव  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 से  सरकार  को  देश  में  डायरेक्ट-टू-होम  सेवाओं

 के  संचालन  हेतु  विस्तृत  दिशा-निर्देश  जारी  डी०टी०एच०
 सेवा  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  हेतु  अभी  तक  कोई  आवेदन  पत्र

 प्राप्त  नहीं  हुआ
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 भारतीय  निर्यात  में  निर्यात  संवर्द्धन

 परिषदों  कौ  भूमिका

 -

 5223-  डा०
 लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग

 भारतीय  निर्यात  प्रयासों  में  भारतीय  निर्यात  संगठनों  के  परिसंघ

 संवर्द्धन  और  इन  निकायों  की  प्रशासनिक  समिति

 अथवा  कार्यकारी  समितियों  में  नामित  गए  सरकारी

 अधिकारियों  की  क्‍या  भूमिका  रही

 हि

 क्या  उनके  संघों  के  अनुच्छेदों  को  पुनर्गठित  करने  और

 उन्हें  और  पारदर्शा  और  सदस्य-प्रिय  बनाने  हेतु  कोई  दिशानिर्देश  जारी

 किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  परिणाम

 निकले  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  देश

 में  20  मान्यता  प्राप्त  निर्यात  संवर्द्धध  परिषदें  भारतीय  निर्यात  संगठन

 निर्यात  संवर्द्ध  परिषद  और  अन्य  व्यापार  संवर्धन

 इनके  उद्देश्यों  में  अन्य  बातों

 निर्यात  व्यापार
 इत्यादि

 के  विकास  को  बढ़ाने के  साथ-साथ  शामित्

 के  लिए  अपने  संघटक  सदस्यों .  के  निर्यात  संवर्धन  कार्यकलापों  का

 नर्यात  संवर्धन  परिषद  एक  विशेष  उत्पाद समन्वय

 पहेीजा

 प्रत्येक

 मुख्य  भूमिका  विदेशों  सामानों

 की  एक  विश्वसनीय  आपूर्तिकर्त्ता  के
 रूप  में  भारत  की  छवि  प्रस्तुत

 करना  विशेष  रूप  से  उन्हें  निर्यातों  का  विस्तार एवं  विविधीकरण

 करने  की  दृष्टि
 से  ऐसे  अवसरों  का  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  करने

 में  अपने  सदस्यों
 की  मदद  करने  हेतु  अंतर्राष्ट्रीय  बाजारों  में

 मौजूदा  प्रवृत्तियों  एवं
 अवसरों  की  जानकारी  से  निर्यातकों

 को
 अवगत

 कराना  और  उनके  द्वारा  अंतर्राष्ट्रीय  मानकों  ण्‌वं  विनिर्देशनों  को

 रखने  की  जिम्मेदारी

 समितियों  में  नामित  सदस्यों  के
 रूप  में

 सरकारी

 अपने  उत्पाद  समूह  का  निर्यात  बढ़ाने  के
 '

 विभिन्न  निर्यात  संवर्धन  पहलों  की  जरूरत  के  बारे  में  सलाह

 फ़र  डब्ल्यू  टी  ओ  की  स्थापना  और

 प्त  के  पश्चात्‌  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  वातावरण  में

 हुए  महत्वपूर्ण  परिवर्तनों  को  ध्यान  में  रखते  यह  महसूस  किया

 गया  था  कि  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  और  फिओं  का  पुनर्गठन  किया

 जाए  ताकि  इन्हें  अपने  सदस्यों  की  जरूरत  के  प्रति  अधिक  उत्तरदायी

 बनाया  जाए  और  उन्हें  दी  जा  रही  सेवाओं  की  गुणवत्ता  में  सुधार
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 लाने  के  लिए  और  अधिक  व्यवसायिकता  लाई  तदनुसार  सरकार

 ने  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  द्वारा  अपनाए  जाने  हेतु  अनेक  आदर्श  उपनियम

 संख्या  के  अंतर्नियम  निर्धारित  किए  फिओं  द्वारा  अपनाए  जाने  हेतु

 उपनियमों  का  प्रारूप  उनकी  प्रतिक्रिया
 के  लिए  उसके  पास

 ्यात॒  संवर्धन
 परिषदों  और  फिओं  द्वारा  आंदर्श

 प्रक्रिया  युक्ति  संगत  हो  जाएगी  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  जाएगा  कि

 संवर्ध
 अल  बा

 &.
 यह  सुनिश्चित

 प्रबंधन |  और  फिओं  के  प्रबंधन  में  वास्तविक

 इस  प्रकार  उनकी  कार्य  प्रणाली

 ई  पी  सी  की  सदस्यता  संबंधी  मापदंडों  से  संबंधित  जारी

 किए  गए  मार्गदर्शी  और  ई  पी  सी  को  सरल  एवं  कारगर

 बनाने  एवं  सुदृढ़  करने  हेतु  प्रस्तावित  उपाय  निम्नानुसार

 सदस्यता  संबंधी  मापदंड

 केवल  ऐसे  सदस्यों  जिनके  पास  न्यूनतम  तीन  वर्ष  की  अवधि

 से  भी  अधिक  अवधि  का  स्थापित  अधार  को  ई  पी  सी

 में  विभिन्न  पदों  पर  चुनाव  लड़ने  का  अधिकार  और  मतदान  का

 अधिकार  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  यह  निर्धारित  किया  गया

 है  कि  सदस्यों  की  दो  श्रेणियां  होंगी  अर्थात्‌  संबद्ध  सदस्य  और

 सामान्य  सदस्य  संबद्ध  सदस्य  के  रूप  में  परिषद  में  प्रवेश  पाने

 के  लिए  कोई  व्यक्ति  उस  उत्पाद  के  बारे  में  डी  जी  एफ  टी

 लगातार  वर्षों  तक  परिषद  का  संबद्ध  सदस्य

 सामान्य  सदस्यता  के  लिए  पात्र  बन  जाएगा  किन्तु

 उसके  प्रतिनिधित्व  वाली  कंपनी को  अपने  खाते  में  तत्काल  पूर्ववर्ती

 तीन  वित्त  वर्षों  के दौरान  लघु  उद्योगों  के लिए  तत्काल  लाख  रु

 और  लघु  उद्योग  की  कंपनियों  के  लिए  25  लाख
 से

 अधिक

 का  औसत  निर्यात  करना  सामान्य  सदस्य  को  परिषद  की

 बैठकों  में  वोट  देने  और  परिषद  में  विभिन्न  पदों  के  चुनावों  में

 स्वयं  को  उम्मीदवार  के  रूप  में  प्रस्तावित  करने  का  अधिकारी

 2.  खास-खास  मौजूदा  और  उभरते  औद्योगिक  खंडों  पर  अधिक

 ध्यान  देना

 किसी  मौजूदा  उद्योग  समूह  के  भीतर  कुछ  खास  खंडों  पर  ध्यान

 दिए  जाने  और  वर्तमान  में  किसी  भी  ई  पी  सी  के  अंतर्गत  न

 आने  वाली  वस्तुओं  या  वस्तु  क्षेत्रों  को
 उसके  दायरे  में  लाने

 की  दृष्टि  से  एक  नया  मंच  अर्थात्‌  निर्यात  संवर्धन  मंच

 के  सृजन  का  प्रस्ताव  किया  गया  निर्धारित  शर्तों  को  पूरा

 करने  पर  किसी  ई  पी  एफ  के  सृजन  की  अनुमति  दिए  जाने

 पर  विचार  किया  जा  सकता  इस  प्रकार  की  अनुमति

 निम्नलिखित  के  अधीन
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 सोसाइटी  के  पंजीकरण  के  समय  1.00  करोड़

 की  संग्रह  निधि  बनाने  पर  सहमत  होंगे  जो  4  साल  के

 भीतर  बढ़कर  3.00  करोड़  रु  हो  जानी  संग्रह

 निधि  के  मूलधन  को  सुरक्षित  रखा  जाएगा  और  ईपीएफ

 द्वारा  अपने  खर्चों  की  व्यवस्था  प्राप्त  ब्याज  सदस्यता

 शुल्क  आदि  से  की

 ई  पी  एफ  के  सदस्य  संबंधित  ईपीएफ  के  सदस्य  बने

 रहेंगे  और  जब  तक  उक्त  ईपीएफ  किसी  ईपीसी  में  परिवर्तित

 नहीं  हो  जाता  तब  तक  वे  संबंधित  ईपीसी  को  सदस्यता

 शुल्क  का  भुगतान  करते  किसी  ईपीसी  के

 अंतर्गत  न  आने  वाले  उद्योग  खंड  पर  लागू  नहीं

 च्ा

 कर्मचारियों  की  भर्ती  संबंधी  संरक्षण  पूर्णतया  व्यावसायिक

 होनी  चाहिए  और  जहां  तक  संभव  हो  स्टाक  को  संविदा के

 आधार  पर  लगाया  जाना  ईपीएफ  अपने  प्रशासनिक

 खर्चे  अपने  स्रोतों  से  पूरा  इस  उद्देश्य  के  लिए

 सरकार  द्वारा  उन्हें  कोई  निधि  उपलब्ध  नहीं  कराई

 वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  किए  जाने  वाले  दिशानिर्देशों  के

 आधार  पर  संतोषजनक  निष्पादन  रहने  पर  उक्त  ईपीएफ  किसी

 ई  पी  एफ  के  रूप  में  अपने  पंजीकरण  के  चार  वर्ष  पूरे  होने

 के  बाद  एक  पूर्ण  ईपीसी  के  रूप  में  परिवर्तित  होने  के  योग्य

 बन  किसी  मौजूदा  ईपीसी  के  अंतर्गत  न  आने  वाले

 उद्योग  खंड  हेतु  किसी  ईपीसी  के  मामले  में  कोई  न्यूनतम  प्रतीक्षा

 अवधि  नहीं  किसी  ईपीसी  में  परिवर्तित  होने  के  बाद  यह

 केवल  निर्यात  संवर्धन  कार्यकलापों  के  लिए  एमंडीए  प्राप्त  करने

 का  पात्र  बन  यह  मौजूदा  ईपीसी  को  उपलब्ध  सभी  अन्य

 लाभों/सुविधाओं  को  प्राप्त  करने  का  हकदार  भी  बन

 मौजूदा  ईपीसी  द्वारा  अपनाए  जाने  वाले  सिद्धांत

 मौजूदा  ईपीसी  को  इस  आशय  के  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए

 गए  हैं  कि  जहां  तक  संभव  कर्मचारियों  की  नियुक्तियां  संविदा

 शर्तों  के  आधार  पर  की  जाए  और  पांच  वर्ष  की  एक  निश्चित

 अवधि  में  कर्मचारियों  की  भर्त्ती  संबंधी  संरचना  को  पूर्णतया

 व्यावसायिक  बनाया  मौजूदा  ईपीसी  को  यह  भी  सलाह

 दी  गई  कि  ये  ई  पी  एफ  पर  यथा  लागू  पांच  वर्ष  की  एक

 निश्चित  अवधि  में  3  करोड  की  एक  न्यूनतम  संग्रह  निधि

 की  स्थापना  करें  और  इस  संग्रह  निधि  की  मूल  राशि  को  सुरक्षित

 रखे  और  अपने  खर्चों  की  व्यवस्था  ब्याज  से  प्राप्त  होने  वाली

 सदस्यता  शुल्क  इत्यादि  से

 सेवा  उद्योग  के  लिए  सामान्य  ई  पी  एफ

 सेवा  उद्योग  के  खास  खण्डों  के  लिए  एक  सामान्य  ई  पी  एफ

 का  गठन  किया  जैसे  ही  अलग-अलग  सेवा  निर्यात  उद्योगों
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 द्वारा  पृथक  ई  पी  एफ  के  लिए  पर्याप्त  मांग  और  स्रोतों  की

 व्यवस्था  कर  लीं  वैसे  ही  उन्हें  उक्त  सामान्य  ई  पी

 एफ  से  अलग  होने  की  अनुमति  दी  जा  सकती

 एक  सेवा  प्रकोष्ट  का  गठन

 निर्यात  संभावना  वाले  सेवा  उद्योगों  की  जरूरतों  पर  ध्यान  केन्द्रित

 करने  के  लिए  मंत्रालय  में  एक  सेवा  प्रकोष्ठ  का  सृजन  किया

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सेवा  प्रकोष्ठ  अलग-अलग

 सेवा  क्षेत्रों  क ेलिए  ई  पी  एफ  के  गठन  से  संबंधित  सलाह

 भी

 चुनाव

 ई  पी  सी  की  यह  सुनिश्चित  करने  की  जिम्मेदारी  होगी  कि  सेवानिवृत्त

 होने  वाले  सदस्यों  की  अवधि  समाप्त  होने  से  काफी  पूर्व  रिक्त

 स्थानों  के  लिए  चुनाव  आयोजित  कर  लिए  चुने  गए  सदस्य

 अपने  कार्यकाल  की  समाप्ति  पर  स्वतः  ही  सेवानिवृत्त  हो

 मतदान  का  अधिकार

 ई  पी  सी  की  प्रबंध  समिति  के  केवल  निर्वाचित  सदस्यों  को

 मतदान  का  अधिकार  होगा  और  नामित/सहयोजित  सदस्यों  को

 ऐसे  अधिकार  प्राप्त  नहीं

 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  को  भेजे  गए  आदर्श  उपनियमों/संस्था  के

 अंतर्नियमों  को  10  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  रत्न  एवं

 आभूषण  निर्यात  संवर्धन  चमड़ा  निर्यात  संवर्धन

 ओ  सी  सी  एस  जी  पी  ई  प्लास्टिक  ई  पी

 भारतीय  रेशम  निर्यात  संवर्धन  एस  आर  टी  ई  पी  सी

 हथकरघा  निर्यात  संवर्धन  9  निर्यात  संवर्धन  परिषद

 निर्यात  संवर्धन  परिषद  सी  एल  ई  एस  सी  ई  पी  ई

 ई  पी  बिजली  करघा  विकास  निर्यात  संवर्धन  कालीन

 निर्यात  संवर्धन  ए  ई  पी  सी  हथकरघा  निर्यात  संवर्धन

 डब्ल्यू  एंड  डब्ल्यू  ई  पी  इन  आदर्श  उपनियमों/संस्था

 के  अंतर्नियमों  को  अपनाने  की  प्रक्रिया  में  मूल  रसायन  भेषजीय

 एवं  सौन्दर्य  निर्यात  संवर्धन  परिषद  मुंबई  ने  अभी  तक  आदर्श

 संस्था  के  अंतर्नियमों/उपनियमों  को  अपनाने  के  बारे  में  अपने

 दृष्टिकोण  से  अवगत  नहीं  कराया  विभाग  इन  आदर्श  संस्था

 के  अंतर्नियमों/उपनियमों  को  उक्त  नियम  द्वारा  शीघ्र  अपनाए  जाने

 हेतु  उनसे  संपर्क  बनाए  हुए

 चमड़ा  और  चमड़ा  उत्पादों  का  निर्यात

 5224.  श्री  राजो  सिंह  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
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 चमड़ा  और  चमडा  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  हेतु  सरकार
 द्वारा  कया  उपाय  किए  गए  और  :

 गत  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  घरेलू
 खपत  और  चमड़ा  और  चमड़ा  उत्पादों  के  निर्यात  से  संबंधित  लक्ष्यों
 और  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  सरकार

 अवधि  तैयार  चमड़ा
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 की  पहल  चमड़ा  निर्यात  परिषद  ने  विशिष्ट  देशों  में  विपणन  किए

 वाले  विशिष्ट  उत्पादों  की  पहचान  चमडा  उत्पादों  के  निर्यातों

 पर  अपेक्षाकृत  अधिक  केन्द्रित  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए  एक  योजना

 बनाई
 ह

 चमड़ा  और  चमडा  उत्पादों  के  निर्यात  से  संबंधित  सांकेतिक

 लक्ष्य  और  उनकी  प्राप्ति  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए

 मि०  अमरीकी  डालर

 चमड़ा  फूटवियर  फुटवियर  संघटक  चमडा  परिधान  चमडे  की  वस्तुएं  गैर  चमड़ा  फुटवियर  विवरण

 लक्ष्य  निर्यात  लक्ष्य  निर्याता  लक्ष्य  निर्यात  लक्ष्य  निर्याता  लक्ष्य  निर्याता  लक्ष्य  निर्यात  निर्यात

 1997-98  311  295.83.  397  281.90  246  240.48  476  425.21  350  413.28  एनएफ  15.21  1780  1656.69

 (%  लक्ष्य  95%  71%  98%  89%  118%  93%

 1998-99  305  ,264.67  327  320.25  264  237.72  438  376.66  443  438.07  एनएफ  17.52.  1777  1637.37

 (%  लक्ष्य  87%  98%  90%  84%  99%  92%

 1999-2000  250  238.79  250  330.80  280.  229.49  380  318.56  540.  420.75  25  37.73  1725  1576-12

 (%  लक्ष्य  96%  132%  82%  84%  78%  150%  91%

 प्राप्ति  )

 उत्पादन  और  घरेलू  खपत  के  लिए

 ]

 पावर  ग्रिड  हेतु  बैंक  ऋण

 5225.  श्री  ए०  बेंकटेश  नायक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  पावर  ग्रिडों  के  लिए  ए  बी  एन  एमरों

 बैंक  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  स्वीकृत  किए  गए  व्यावसायिक  ऋण

 के  लिए  आंशिक  क्रेडिट  गारंटी  दी

 यदि  तो
 अब  तक  राज्य  सरकारों

 को
 दिए  गए  ऋण

 की  राशि  कितनी  और

 उक्त  ऋण  का  उपयोग  किस  तरीके  से  किए  जाने  की

 संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध

 सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स
 लिमिटेड

 5226.  श्री  सदाशिवराव  दादोबा  मंडलिक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  प्रकार  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  जाता

 क्या  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड  ने  सरकारी  क्षेत्र

 के  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  को  रुग्ण  घोषित  किया  है  और  भारतीय  स्टेट

 बैंक  से  इस  कंपनी  की  व्यवहार्यता  की  जांच  करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कुल  निवल  मूल्य  की  तुलना  में  वर्तमान  में  कंपनी  को

 कुल  कितनी  हानि

 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  रुणण  कंपनी  का  मूल्यांकन  और

 पुनर्वास  के  उपाय  करना  आरंभ  कर  दिए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौगा  क्या  है  और  भारतीय  स्टेट

 बैंक  द्वारा  पुनर्वास  और  संभाव्यता  पैकेज  को  कब  तक  तैयार  कर

 लिये  जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  दी  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लिमिटेड

 को  बीआईएफआर  ने  अपने  दिनांक  23  2001  आदेश

 के  तहत  रुग्ण  घोषित  किया  कंपनी  की  अर्थक्षमतों  की  जांच  करने

 के  लिए  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  परिचालन  एजेंसी  के  रूप  में  नियुक्त

 किया  गया  प्रवर्तकों  को  निदेश  दिया  गया  कि  वे  चार  सप्ताह
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 के  अन्दर  व्यापक  पुनर्वास  योजना  प्रस्तुत  यदि  कंपनी  का  प्रस्ताव

 अर्थक्षम  पाया  जाता  है  तो  परिचालन  एजेंसी  सम्मत  पैकेज  का  पता

 लगाने  के  लिए  संयुक्त  बैठक  करेगी  और  आठ  सप्ताह  के  अन्दर

 बीआईएफआर  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 31  2000  की  स्थिति  के  कंपनी  की  कुल

 2929.3  करोड़  रुपए  थर्थी हा

 ।

 और  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  ईसीएल  से  पुनर्वास

 योजना  प्राप्त  होने  की  सूचना  प्राप्त  हुई  बैंक

 पुनर्वास  और  अर्थक्षम  पैकेज  को  अतिशीघ्र  पता  लगाने  का  सभी  प्रयास

 कर  रहा

 व्यय  सुधार  आयोग

 5227.  श्री  नरेन्द्र  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 करेंगे  कि  ;

 क्‍या  व्यय  सुधार  आयोग  ने  भारतीय  निवेश  केन्द्र  के  संबंध

 में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  को  स्वीकार

 कर  लिया

 क्या  सरकार  ने  आयोग  द्वारा  सुझाई  गई  सिफारिशों  को

 स्वीकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से
 व्यय  सुधार

 आयोग  ने  वित्त  मंत्रालय  के

 कार्य  विभाग  की  पुनर्सरचना से  संबंधित  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 इस  रिपोर्ट  में
 भारतीय  निवेश  केन्द्र

 की  पुनर्परिभाषित

 कार्य  तथा  पुनर्सरचना  भी  शामिल  व्यय  सुधार  आयोग

 की  अनुशंसाएं  सरकार  के

 5228.  श्री  शीशराम  सिंह  रवि  : क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  में  स्टेशनरी  और  अन्य

 वस्तुओं  की  खरीद  और  आपूर्तिकर्ताओं  के  चयन  में  कई

 और  भ्रष्टाचार  प्रकाश  में  आया

 यदि  तो  क्‍या  मुख्य  निकाय  से  इस  संगठन  के  स्टेशनरी
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 विभाग  को  अलग  करने  और  सरकार  के  प्रत्यक्ष  उचित  नियंत्रण  और

 पर्यवेक्षण  हेतु  निगमीकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 गत  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  संरकार  द्वारा

 घटिया  गुणवत्ता  वाले  सामानों/वस्तुओं  की  उच्च  दरों  और

 उपभोक्ता  संतुष्टि  की  कमी  इत्यादि  से  संबंधित  सरकार  विभागों  से

 प्राप्त  शिकायतों  की  संख्या  कितनी  है  और  इस  पर  क्‍या  कार्रवाई

 की  गई

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  श्रीरीम  :

 और  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  नहीं

 भारतीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  ने  सूचित  किया  है  कि

 उन्हें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  विभागों  से  घटिया  किस्म

 की  वस्तुओं  की  आपूर्ति  अधिक  दरें  वसूले  जाने  तथा  उपभोक्ता

 संतुष्टि  की  कमी  आदि  के  संबंध  में  कोई  बड़ी  शिकायत  प्राप्त  नहीं

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वित्त  मंत्री  ने  हाल  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  के

 सभी  प्रमुखों  की  बैठठक  आयोजित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  बैठक  में  किन

 मुद्दें  पर  चर्चा  कौ

 क्या  बैठक  में  माधवपुरा  कापरेटिव  मरकेन्टाइल  बैंक  जैसे

 कापरेटिव  बैकों  के  निष्पादन  का  प्रभावी  रूप  से  निगरानी  कर  पाने

 में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  असफलता  पर  चर्चा  की  और

 यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे
 और  वित्त  मंत्री

 ने
 7  2001  को  नई  दिल्ली

 में  भारतीय  बैंक  संघ  द्वारा  आयोजित  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों

 के  मुख्य  कार्यपालकों
 की  एक  बैठक  को  संबोधित  उपर्युक्त

 बैठक  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श

 किया  गया
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 (1)  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  एकबारगी  निपटान  योजना  के  अंतर्गत

 वसूलियों  के  विशेष  संदर्भ  में  अनुपयोज्य  आस्तियों  का

 (1)  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  में  श्रम  शक्ति  आयोजन  एवं  स्वैच्छिक

 सेवानिवृत्ति

 (11)  बैकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  की  समाप्ति  के  पश्चात्‌  भर्त्ती

 (iv)  कृषि  ऋण  तथा  किसान  क्रेडिट  कार्ड  योजना  के  विशेष

 संदर्भ  में  प्राथमिकता  क्षेत्र

 (५)
 सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  में  ग्राहक  सेवा  और  उस  पर  स्वैच्छिक

 सेवानिवृत्ति  का

 बैंक  आफ  इंडिया  द्वारा  भुनाए  गए  अपने  पे  आर्डरों  का

 भुगतान  कर  पाने  में  माधवपुरा  मरकेन्टाइल  को-आपरेटिव  बैंक  की

 असफलता  सहित  स्टाक  मार्केट  की  हाल  की  गतिविधियों  का  बैंकों

 पर  पड़े  प्रभाव  पर  भी  इस  बैठक  में  विचार-विमर्श  किया

 स्टाक  मार्केट  और  दलालों  के  प्रति  बैंकों  के

 एक्सपोजर  के  संबंध  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  नए  मार्गनिर्देश  जारी  कर

 रहा  बैंकों  से कहा  गया  हैं  कि  वे  अपने  निपटान  जोखिमों  और

 प्रतिपक्ष  जोखिमों  के  विरुद्ध  अपने  आंतरिक  नियंत्रण  को  युक्‍्तियुक्त

 एवं  सख्त  बनाएं  और  साथ  ही  स्टाक  मार्केट  संबंधी  भारतीय  रिजर्व

 मानदंडों  का  पूर्ण  अनुपालन  सुनिश्चित बैंक  के  एक्सपोजर  मानदंड

 नेटिन  के  उपयोग  पर  रोक

 5230.  श्री  सुल्तान  सललाऊद्दीन  ओवेसी  :  क्या  वाणिज्य  और

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संयुक्त  राज्य  चीन  जैसे  कई  देशों  ने  जिलेटिन

 के  उपयोग  पर  रोक  लगा  रखी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सहित  कई  राज्यों  ने  घोल  के  रूप  में

 जिलेटिन  आधारित  विस्फोटक  के  उपयोग  और  उत्पादन  को  रोकने  हेतु

 भारतीय  विस्फोटक  1884  एवं  इसके  अधीन  नियमों  में

 संशोधन  जाने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया
 है

 और  इस  संबंध  में

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  अमरीका  और  चीन

 जैसे  देशों  में  नाइट्रो-ग्लिसरीन  आधारित  जिलेटिन  विस्फोटक  पर  रोक

 नहीं  लगायी  गई
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 और  अकेले  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार

 से  घोल  के  रूप  नाइट्रो-ग्लिसरीन  आधारित  विस्फोटक  के

 बिक्री  और  उपयोग  को  रोकने  के  लिए  विस्फोटक  अधिनियम  1884

 और  इसके  अधीन  नियमों  में  संशोधन  करने  का  अनुरोध  किया

 के  अधिक  जल  में

 वाली  परिस्थितियों  में

 f

 और  निरंतर  उपयोग

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  तत्काल  रोक  लगाना  व्यवहार्य  नहीं

 एक  समिति  जिसमें  मुख्य  विस्फोटक  नियंत्रक  और

 उद्योग  विकास
 पथ

 परिषद
 शामिल  ंः

 परीन
 आधारित

 विस्फोटकों
 को  दीर्घ  अवधि

 में  चरणबद्

 की  जांच  कर  रही  इसके  अतिरिक्त  मुख्य

 के  परामर्श  से  आंध्र  प्रदेश  में

 विस्फोटकों की  बिक्री  तथा  उपयोग  पर  रोक नाइट्रो-ग्लिसरीन बोर  आधा

 पति

 विस्फोट  |

 लगाने  संबंधी  प्रस्ताव  की  अल्प  अवधि  में  जांच  करने  के  लिए  अनुरोध

 किया  गया

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  स्रोत

 पर  कर  कटौती

 5231.  श्री  अशोक  मोहोल

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 क्‍या  लगभग  103  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ने  वित्तीय  वर्ष

 1998-99  के  दौरान  भारत  में  सेवाएं  प्रदान  करने  वाले  अपने  कर्मचारियों

 को  दिए  गए  वेतन  में  से  स्रोत
 पर

 कर  कटौती
 नहीं  की

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  द्वारा  अपवंचित  कर  की  राशि

 कितनी  है  और  ऐसी  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या

 अपवंचित  कर  में  से

 गई

 अब  तक  कितनी  राशि  वसूल  की

 सरकार  द्वारा  ऐसी  कम्पनियों  से  कर  की  सम्पूर्ण  राशि

 की  वसूली  के  लिए  आगे  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  करवाई  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिननी

 वित्त  वर्ष  1998-99  के  दौरान  यह  देखा  गया  था  अनेक  बहुराष्ट्रीय

 कम्पनियों  ने  भारत  में  सेवाएं  प्रदान  करने  वाले  विदेश  में  अपने  कर्मचारियों

 को  दिए  गए  बेतनों  के  भाग  के  बारे  में  श्लोत  पर  कर  की  कटोती

 नहीं  की

 से  आयकर  विभाग  द्वार  कर  की  सम्पूर्ण  धनशशि

 जिसमें  उस  पर  सांविधिक  ब्याज  शामिल  640  से  अधिक

 धनराशि  की  वसूली  पहले  ही  कर  ली  गई  कम्पनियों  के

 नाम  विवरण  के  अनुसार
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 और  आयकर  1961  की  धारा

 के  अंतर्गत  अनेक  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  सर्वेक्षण  किये  गए  सभी

 मामलों  में  सांविधिक  ब्याज  भी  प्रभारित  किया  गया  इसके

 अधिनियम  की  धारा  के  अंतर्गत  स्रोत  पर  कर  की  कटौती

 न  करने  के  लिए  ऐसे  अनेक  मामलों  जहां  कहीं  उपयुक्त

 अर्थदंड  पहले  ही  उदग्रहीत  किया  गया

 विवरण

 क्रम  कंपनी  का  नाम

 1  2

 1.  आल  निष्पन  एयरवेज

 2...  मैसर्स  अन्तुसु  कार्पोरेशन

 3...  मैसर्स

 4...  मैसर्स  डेन्सो  इंडिया

 5.  मैसर्स  फ्यूजी  बैंक

 6.  मैसर्स  ई  पी  डी  सी

 7...  मैसर्स  जापान  ब्रांडकास्टिंग  कार्पोरेशन

 8...  मैसर्स  एरिक्सन  कम्युनिकेशन

 9...  मैसर्स  अल्काटेल  मोदी  नेटवर्क्स  सिस्टम्स

 10.  मैसर्स  अल्कोटेल  साऊथ  एशिया  पैशिफिक

 n.  मैसर्स  केगेलेक  इंडिया

 2.  मैसर्स  कंगेलेक  इंडिया

 13.  मैसर्स  हयून्दई  कम्पनी

 14.  मैसर्स  देवू  मोर्टस  इंडिया

 1s.  मैसर्स  बैंक  परिवा

 16.  मैसर्स  एयरोफ्लोट

 17.  मैसर्स  जापान  रेडियो

 1s.  .  मैसर्स  असाही  ग्लास

 19.  मैसर्स  केसियो  भारती  मोबाइल  कम्यूनिकेशन

 20.  मैसर्स  फ्यूजीत्सु
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 45.

 46.

 मैसर्स  इटोयु  कार्पोरेशन

 मैसर्स  चारी

 मैसर्स  एस्कोर्टस  यामहा  मोटर्स

 मैसर्स  फ्यूजी  फोटो  फिल्‍म

 मैसर्स  हिटाची  केविल्स

 मैसर्स  एकरेडी  सीके

 मैसर्स  होंडा  मोटर्स

 मैसर्स  केन्वूड

 मैसर्स  जुकी  सिंगापुर

 मैसर्स  हिटाची  इंडिया  ट्रेडिंग

 बैंक  आफ  टोकियो

 साकुरा  बैंक

 जापान  एयरलाइन्स

 मैसर्स  सान्वा  बैंक  नई  दिल्ली

 मैसर्स  नेशनल  पैनासोनिक

 मैसर्स  निशो  इलाई  कारपोरेशन

 मैसर्स  मित्सुबिशित  कारपोरेशन

 एल  जी  इजेक्ट्रोनिक्स

 मैसर्स  सेमसंग  इलेक्ट्रोनिक्स

 द  कोमर्शियल  बैंक  आफ  कोरिया  लि०

 द  बैंक  आफ  नोवा  स्कोटिया

 नोकिया  प्रा»  लि०

 मैसर्स  लुफ्तहांसा  एयरलाइन्स

 मैसर्स  टोकियो  मोटर्स  कारपोरेशन

 मैसर्स  सोनी  इंडिया  प्रा०  लि०

 मैसर्स  सोनी  गल्फ



 मैसर्स  सोनी  कारपेरेशन  लि०

 मैसर्स  इंडिया  होल्डिंग  लि०

 मैसर्स  सुमि  मदरसन्स  इनोवेटिव  इंजिः  लिः

 मैसर्स  सुमी  मदरसन  इनटेग्रटिड  टेक्नोलाजी  लि०

 मैसर्स  मदरसन  सुमी  सिस्टम  लि०

 मैसर्स  एन०  ई०  सी०  कारपोरेशन

 मैसर्स  मारुबेनी  नई  दिल्ली

 मैसर्स  वाई  के  के  इंडिया  प्राः  लि०

 मैसर्स  मितसुई  कन्सट्रक्सन  कंपनी  लि०

 मैसर्स  मितसुई  केनसेतसू  इंडिया  प्रा»  लि०

 मैसर्स  टी  एस  टेक०  कं०  लि०

 मैसर्स  सुमिटोमो  कारपोरेशन

 मैसर्स  सनदन  विकास  इंडिया  लि०

 मैसर्स  तोशिबा  कारपोरेशन

 मैसर्स  मारुबेनी  कारपोरेशन  प्रो*  आफिस

 मैसर्स  थारुबेनी  इंडिया  प्राः  लि०

 मैसर्स  मितसुंई  मेरिन  एंड  फायर  इंश्योरेंस  कं०  लि०

 मैसर्स  टेरुमों  कारपोरेशन

 मैसर्स  मितुशुबीशी  इलैक्ट्रानिक  कारपोरेशन  इंडिया  सम्पर्क  आफिस

 मैसर्स  शोबा  कारपोरेशन

 मैसर्स  मोरिरको  कं»  लि०

 मैसर्स  मित्सुई  एंड  कम्पनी

 मैसर्स  के  इ  आई  एच  एन  कार्पेरेशन

 मैसर्स  सदरोस  लि०

 मैसर्स  सुमिटोपो  इलेक्ट्रिक  इंडस्ट्री  लि०

 मैसर्स  रिसो  कागाको  कार्पोरेशन
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 मैसर्स  केनबुड  कोर्पोरेशन

 मैसर्स  लमेक्स  इंडस्टीज  लि०

 मैसर्स  यसुदा  फायर  एण्ड  मेरिन  इंश्योरेंस  कं०  लि०

 मैसर्स  मत्सुशिता  टेलीविजन  एण्ड  आडियो  इंडिया  लि०

 मैसर्स  सताके  कारपोरेशन

 मैसर्स  मत्सुशिता  इलेक्ट्रिस  वर्क्स  लि०

 मैसर्स  निशा  हताई  कारपोरेशन

 मैसर्स  टोयोटा  त्सुशियो  कारपोरेशन

 मैसर्स  पायनियर  इलैक्ट्रिक  कारपोरेशन

 मैसर्स  सुमितामो  इलेक्ट्रिक  इंडस्ट्रीज  लि०

 मैसर्स  आई  सी  आई  इंडिया  लि०

 नेमुरा  ट्रेडिंग  कं०  लि०

 मित्सुबीशी  हेवी  इंडस्ट्रीज  लि०

 किन्शो  मताई  सी  कार्पोरेशन

 सुमिकिन  बसन  कारपेरेशन

 द  आसही  बैंक  लि०

 द  सुनितोमो  मेरीन  एंड  फायर  इस्सुरेंस  कार्पोरेशन

 द  सुमितोमो  बैंक  लि०

 निशीमेल  कारपोरेशन

 टोमेन  कारपोरेशन

 हिताची  जी०  मोटर  इंजी०  लि०

 सकूरा  कैपिटल  मार्केट

 मैसर्स  क्‍्वाशी  कारपोरेशन

 मैसर्स  नगासे  एण्ड  कं०  लि०

 मैसर्स  मुराटे  मशीनरी  लि०

 बी०  पी०  एल०  सान्यो  लि०
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 99.  बी०  पी०  एल०  सान्‍्यो  फाइनेंस

 100.  योकागावा  ब्लूस्टार

 101.  इंडो  निशिन  फूडस  लि०

 102.  जुकी  सिंगापुर  लि०

 103.  हिताची  कोकी

 पत्रकारों  के  लिए  बीमा  योजना

 5232.  जसवंतसिंह  यादव  :

 श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :;

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  पत्रकारों  के  लिए  बीमा  योजना  की  घोषणा

 की

 यदि  हां

 और

 तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं

 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 से  एक  पत्रकार  कल्याण  निधि  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 इस  निधि  का  उद्देश्य  उन  पत्रकारों  के  परिवार  को  सहायता  प्रदान

 करना  है  जिनका  ड्यूटी  के  दौरान  अप्राकृतिक  कारणों  से  देहान्त  हो

 जाता  है  या  जो  अपंग  हो  जाते  उक्त  निधि  के  संचालन  संबंधी

 ब्यौरा  तयार  किया  जा  रहा

 सूचना  प्रबंधन  प्रणाली  को  नए  सिरे  से

 चुस्त-दुरुस्त  बनाना

 5233.  श्री  मल्लिकार्जुनप्पा  ;

 श्री  विवेकानन्द  रेड्डी  :

 श्री  बसवराज  :

 श्री  शिवाजी  माने  :

 श्री  मूर्ति  :

 श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  कश्मीर  में  उग्रवादी  हिंसा  के  मद्देनजर  सरकार  अपनी
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 सूचना  प्रबंधन  प्रणाली  को  बड़े  पैमाने  पर  नए  सिरे  से  चुस्त-दुरुस्त

 बनाने  के  लिए  तत्पर

 यदि  तो  क्या  कश्मीर  मीडिया  प्रकोष्ठ  को  पुनरुजीवित

 किए  जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इस  प्रणाली  को  नए  सिरे  से  पुनर्गठित  करने  के  क्‍या  कारण

 और

 इस  प्रक्रिया  को कब  तक  पूरा  कर  लिये  जाने  की  सम्भावना

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :

 से  मंत्रालय  के  सभी  माध्यम  एकक  तथा  प्रसार  भारती  भी

 जम्मू  एवं  कश्मीर  के  लोगों  के  बीच  सरकार  की  नीतियों  एवं  स्कीमों

 से  सम्बन्धित  जानकारी  के  प्रचार-प्रसार  करने  में  लगे  हुए  जम्मू

 एवं  कश्मीर  विशेष  पैकेज  के  अन्तर्गत  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन

 संस्थापनों  का  विस्तार  तथा  उन्नयन  किया  जा  रहा  है  जिससे  सीमा

 क्षेत्रों  में इलेक्ट्रिनिक  मीडिया  कवरेज
 में  वृद्धि  दूरदर्शन

 ने  दिनांक

 26.1.2000  को  कशीर  चैनल  आरम्भ  किया  शत्रु  देशों  के  प्रचार

 का  सामना  करने  तथा  राज्य  में  साम्प्रदायिक  सदभाव  एवं  शान्ति  बनाए

 रखने  के  लिए  मीडिया  एककों  द्वारा  विशेष  कार्यक्रम  शुरु  किए  जाते

 यद्यपि  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  कश्मीर  मीडिया  प्रकोष्ठ

 नहीं  बनाया  गया  है  सरकार  अपनी  सूचना  प्रबन्धन  प्रणाली

 को  और  प्रभावी  बनाने  के  लिए  सतत  प्रयासरत  रहती

 वित्तीय  संस्थाओं  की  अनुप्रयोज्य  आस्तियां

 5234.  श्री  रामजीलाल  सुमन  :;

 श्री  नवल  किशोर  रायः

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  तिथि  के  अनुसार  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  की

 अनुप्रयोज्य  आस्तियों  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  बकाया

 इन  बकायों  की  वसूली  के  लिए  किए  गए  प्रयासों  का

 ब्यौरा  कया
 है  और  इनके  परिणामस्वरूप  वर्ष  2000-2001  के  दौरान

 कितनी  राशि  वसूल  की  और

 शेष  राशि  की  वसूली  के  लिए  क्‍या  योजना  प्रस्तावित

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 2000  को  समाप्त  वित्तीय  वर्ष  के
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 लिए  विकास  वित्तीय  संस्थाओं  भारतीय
 -  औद्योगिक  विकास  बैंक  आईएफसीआई  लि०

 आईसीआईसीआई  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक

 और  भारतीय  औद्योगिक  निवेश  बैंक  की  अनुपयोज्य
 अस्तियां  16954  करोड़  रुपए

 जब  कभी  किसी
 आस्ति  पर

 180  दिनों  के  पूरा  होने  पर
 ब्याज  के  भुगतान  पर  चूक  करना  प्रारम्भ  होती  है  और/अथवा  365

 दिनों  के  पूरा  होने  पर  मूलधन  पर  चूक  करना  प्रारम्भ  होता  तो

 उस  अनुपयोज्य  आस्ति  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  जाता  एनपीए
 के  अलावा  वसूली  गई  राशि  अधिकतर  एक  बारगी  समझौता
 के  माध्यम  से  होती  2000

 वर्ष  के  दौरान  एक  बारगी  समझौते

 करोड़  रुपए  को  छोड़कर

 भारत  सरकार  और भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  अपनी

 की  वसूली  के  लिए  बैंकों/वित्तीय  संस्थाओं  से  विभिन्‍न  उपाय  करने

 के  लिए  कहा  बैंकों  द्वारा  वसूली  नीति  तैयार  करना  और

 कार्यान्वित  सिविल  न्यायालयों  में  मुकदमें  दायर  ऋण

 वसूली  अधिकरणों  में  मामले  दायर  निपटान  परामर्शदात्री  समितियों
 “

 के  माध्यम  से  समझौता  निपटान  और  निष्क्रिय  खातों  की  निगरानी  और

 अनुवर्ती  कर्रवाई

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाली  जनसंख्या  के

 लिए  खाद्यान्न  पर  राजसहायता  का  प्रभाव

 5235.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  क्‍या  उपभोक्ता  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  खाद्यान्न  राजसहायता  में  कटौती  की

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  की  तुलना  में  वर्ष  2000-2001

 के  दौरान  की  गयी  कटौती  का  ब्यौरा  क्या
 है

 और  इसका  गरीबी

 रेखा  से  नीचे  रहने  वाली  जनसंख्या  पर  क्‍या  प्रभाव

 और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं

 कि  देश  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  परिवारों  पर  इसका

 भार  न

 उपभोक्ता  खाद्य  और  सार्वजनिक  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  श्रीराम  :
 और

 विकेन्द्रीकृत  वसूली  के  अधीन  भारतीय  खाद्य  निगम  और  राज्य  सरकारों

 को  पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  जारी  की  गई  कूल  खाद्य  राजसहायता

 में  वृद्धि  हुई  1979-98  से  2000-200  तक  गरीबी  रेखा  से

 नीचे  की  श्रेणी  के  अधीन  उपभोक्ता  राजसहायता  में  171.58%
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 वृद्धि  हुई  जैसा  कि  1997-98  से  2000-2001  तक  के  लिए

 नीचे  दिए  राजसहायता  के  ब्यौरे  से  स्पष्ट  है  :-

 रुपये

 1997-98  1998-99  1999-2000  2000-2001

 गरीबी  रेखा  से  नਂ  1828.72  3985.34  4966.40

 नीचे

 गरीबी  रेखा  से  5735.30  3712.90  1607.81  न

 ऊपर

 अन्य  --  482.40  486.78  1836.90

 बकाया  828.00  1123.67  1366.36

 बफर  936.70.  1852.31  1753.71  3740.13

 जोड  7500.00  कसकाइुला  9200.00  12042.00

 यह  और  सुनिश्चित  करने  के  लिए  गरीबी  रेखा  से  नीचे

 की  आबादी  पर  और  भार  न  डाला  निन्‍नलिखित  उपाय  भी

 किए  गए  हैं  :-

 (1)  25.7.2000  से  गेहूं  और  चावल  के  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों

 में  और  कमी  की  गई

 (ii)  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  परिवारों  को  20  किलोग्राम  प्रति

 माह  का  खाद्यान्नों  का  आवंटन  अब  1995  की  प्रक्षेपित

 आबादी  के  बजाय  1.3.2000  की  महापंजीयक  की  आबादी

 प्रक्षेणों  के  आधार  पर  किया  जा  रहा

 5  (1)  गरीबी  रेखा  से  नीचे  की  दरों  पर  खाद्यान्न  राज्य  सरकारों

 और  भारत  सरकार  के  संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालयों  द्वारा

 प्रायोजित  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 पिछले  वर्ग  के  छात्रों  के  छात्रावासों/नारीनिकेतनों  आदि  जैसी

 कल्याण  संस्थाओं  में  रहने  वाले  अकिंचन  व्यक्तियों  की

 श्रेणियों  को कवर  करने के  लिए  5  किलोग्राम  प्रति  व्यक्ति

 प्रति  माह  की  दर  पर  राज्य  सरकारों  को  आवंटित  किया

 जा  रहा  अब  खाद्यन्नों  का  आवंटन  अन्नपूर्णा  योजना

 के  अधीन  उन  अकिंचन  वृद्ध  व्यक्तियों  के  लिए  भी  किया

 जा  सकता  जो  राज्य  सरकारों  से  वृद्धावस्था  पेंशन  प्राप्त

 कर  रहे

 (iv)  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  क्रियान्वित  कल्याण

 योजनाओं  के  लिए  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  परिवारों  के

 लिए  लागू  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों  पर  खाद्यान्नों  का  आवंटन

 किया
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 (४)  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रायोजित  और  भारत  सरकार  में

 प्रशासनिक  मंत्रालय  द्वारा  पृष्ठांकित  तथा  विश्व  खाद्य

 कार्यक्रम  जैसे  अंतर्राष्ट्रीय  संगठनों  द्वारा  प्रायोजित  गैर-सरकारी

 संगठनों  द्वारा  क्रियान्वित  विकास  योजनाओं  लाभभोगी

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  की  श्रेणी  के  के  लिए  खाद्यान्न

 आवंटित  किए  और

 (४४)  सरकार  ने  25.12.2000  को  अंत्योदय  अन्न  योजना  भी

 शुरु  की  इस  योजना  के  अधीन  सरकार  इस  शर्त

 के  अध्यधीन  2  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  पर  गेहूं

 और  3  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  पर  चावल  रिलीज

 करेगी  कि  सम्पूर्ण  देश  में  लगभग  एक  करोड़  परिवारों

 को  25  किलोग्राम  प्रति  परिवार  प्रति  माह  खाद्यान्न  मिले

 और  राज्य  सरकारों  से  तदनुसार  इन  परिवारों  की  पहचान

 करने  का  अनुरोध  किया  गया

 आयकर  अधिकारियों  पर  सीग्बीग्आई०  के  छापे

 5236.  श्री  किरीट  सोमैया  :

 कर्नल  सोनाराम  चौधरी  :

 श्री  राम  नायडू  दग्गुबाटि

 श्री  बी०  वेंकटेस्व॒रलु

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वारा  2001  के  दूसरे  सप्ताह  में

 कुछ  आयकर  अधिकारियों  के  यहां  छापे  मारे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  छापों  के

 .  कया  परिणाम

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीग्बीगआई०  द्वारा  आयकर

 अधिकारियों  के  यहां  कितने  छापे  मारे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमाशुल्क  और

 उत्पाद  शुल्क  विभागों  में  ऐसे  भ्रष्ट  अधिकारियों  की  संख्या  बढ़

 रही

 यदि  तो  क्या  इन  अधिकारियों  द्वारा  सरकारी  शक्तियों

 के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  विभागीय  तंत्र  के  अलावा  भी  कोई

 तंत्र  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो

 सरकार  द्वारा  इन  अधिकारियों  की  सम्पत्तियों  पर  निगरानी  रखने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :
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 एक  अतिरिक्त  आयकर  आयुक्त  तथा  एक  आयकर

 अधिकारी  के  यहां  दिनांक  6-3-2001  तथा  13-3-2001  को

 छापे  मारे  गए  दोनों  अधिकारियों  को  निलंबित  कर  दिया  गया

 वर्ष  छापों  की  संख्या

 1998-99  7

 1999-2000  हर

 2000-2001  7

 उपलब्ध  आंकडे  मामले  एवं  अभियोजन  की

 यह  नहीं  दर्शाते  कि  इन  विभागों  में  भ्रष्ट  अधिकारियों  की

 संख्या  में  वृद्धि  हो  रही

 और  प्रश्न  नहीं

 के  पर्यवेक्षण  विभाग

 5237.  प्रो०  उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  कं

 क्या  प्रबंधन  ने  पर्यवेक्षण  विभाग  के  कार्यालय

 को  आंध्र  प्रदेश  से  हटाकर  मुम्बई  स्थानांतरित  करने  का

 निर्णय  लिया

 यदि  तो
 ऐसे

 निर्णय  के  क्‍या  कारण

 इस  पर्यवेक्षण  विभाग  के  क्षेत्राधिकार  में  आने  वाले  क्षेत्रों

 का  ब्योरा  क्‍या  और

 इसके  क्षेत्राधिकार  के  क्षेत्रों  में  नियमित  कार्य  पर  इसका

 क्या  प्रभाव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  प्रधान  कार्यालय  के  सभी  विभागों  में

 अत्यधिक  निकटता  बनाए  रखने  तथा  बैंक  के  कुल  कार्य-संचालन

 के  लिए  समन्वित  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए  पर्यवेक्षण  विभाग  को

 मुम्बई  स्थानांतरित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया

 और  प्रधान  कार्यालय  के  पर्यवेक्षण  विभाग  का

 क्षेत्रिधिधार  अखिल  भारत  प्रकृति  का  है  और  नाबार्ड  के  प्रधान  कार्यालय

 के  विभिन  अन्य  विभागों  तथा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  बैंकिंग  पर्यवेक्षण
 विभाग  तथा  ग्रामीण  आयोजना  और  ऋण  विभाग  के  साथ  समन्वय
 के  अतिरिक्त  इसका  संबंध  निरीक्षण  की  पर्यवेक्षण  की

 सुनिश्चितता  संबंधी  पर्यवेक्षण  विभाग  कर्मचारियों  के

 क्षमतावर्द्धन  से  नाबार्ड  के  पर्यवेक्षण  विभाग  के  प्रधान  कार्यालय
 के  स्थानांतरण  से  नाबार्ड  के  अन्य  कार्यों  का  कार्यकरण  किसी  भी

 तरह  से  प्रभावित  नहीं
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 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  का  कार्यकरण

 5238.  श्री  अनन्त  नायक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकरी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  कार्यररण  की  समीक्षा
 के  लिए  गठित  देवीदयाल  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 कमजोर  बैंकों  के  संबंध  में  समिति  द्वारा  क्या  सिफारिशें

 की  गई  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 भारत  सरकार  ने  इंडियन  यूकों  बैंक

 ऑफ  इंडिया  जैसी  तीन  कमजोर  बैंकों  द्वारा  तैयार  की  गई  पुनर्गठन
 योजना  की  जांच  के  लिए  22  2000 को  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  के  उप-गवर्नर  श्री  एसव्पी०  तलवार  की  अध्यक्षता

 में  एक  उच्च  स्तरीय  समूह  का  गठन  किया  उच्च  स्तरीय  र

 की  रिपोर्ट  और  समूह  को  सरकार  को  सौंप  दी  गई

 और  समूह  ने  विभिन्‍न  पर  विचार  किया

 तथा  निष्कर्ष  दिया  कि  भारत
 सरकार  द्वारा  अपेक्षित  पूंजी  निवेश

 तीनों  कमजोर  बैंकों  को  निर्धारित  पूंजी  पर्याप्तता  अनुपात

 को  प्राप्त  करने/बनाए  रखने  के  लिए  दो  वर्षों  के  लिए  2300  करोड

 रुपये  की  पुनर्पूजीकरण  सहायता  की  सिफारिश  की

 समूह  की  सिफारिश  सरकार  के  परीक्षाधीन

 भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  बैंक  बुकों  पर  प्रभार

 5239.  श्री  राजो  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  स्टेट  बैंक  सहित  कई  बैंकों  द्वारा  दी  जाने

 वाली  सुविधाओं  जैसे  उपभोक्ताओं  को  निःशुल्क  चैक  बुक  पर  प्रभार

 लगाना  आरम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  उपभोक्ताओं  को

 दी  जाने  वाली  ऐसी  सुविधाओं  पर  प्रभार  लगाने  वाले  बैंक  कौन-कौन

 से  हैं  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  इस  संबंध  में  क्या  निदेश  जारी

 किए  और

 सरकार  द्वारा  निजीकरण  के  नाम  पर  बैंकों  द्वारा  मनमाने

 ढंग  से  उक्त  प्रभार  लगाने  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 जा  रहे
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  1999

 में  बैंकों
 को

 उनके  द्वारा  दी  जाने  वाली
 विभिन्‍न

 ऑन

 सेवाओं  के  लिए

 सलाह  दी  है  कि  सेवा  शुल्कों  के  निर्धारण  के  समय  उन्हें  यह  सुनिश्चित

 करना  चाहिए  कि  शुल्क  उचित  हो  तथा  इन  सेवाओं  को  प्रदान  करने

 की  औसत  कीमत  से  अधिक  नहीं  होनी  उन्हें  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  सावधानी  बरतनी  चाहिए  कि  उन  ग्राहकों  जिनकी

 गतिविधियां  कम  होती  उन्हें  दंडित  न  किया

 विकास  दर

 5240.  श्री  येरननायडू  ;  क्या  वित्त  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  अगले  दो  वर्षों  के  दौरान  कितनी  विकास

 दर  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  है  और  उसे  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  भारतीय  अर्थव्यवस्था

 के  किस  क्षेत्र  की  विकास  दर  राष्ट्रीय  औसत  विकास  से  अधिक

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  किस  क्षेत्र  की  विकास

 दर  राष्ट्रीय  औसत  विकास  दर  से  कम  रही  और  इन  क्षेत्रों  में  इष्टतम

 विकास  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं/उठाए

 जाने  का  प्रस्ताव  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  वर्षवार  कितनी  विकास

 दर  हांसिल  की

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से  वृद्धि  लक्ष्य  वार्षिक  तौर  पर  निर्धारित  नहीं  किए  जाते

 लेकिन  नौवीं  पंचवषीय  योजना  (1997-2002)  के  लिए  वार्षिक

 औसत  वृद्धि  लक्ष्य  6.5  प्रतिशत  पर  निर्धारित  किया  गया  योजना

 आयोग  ने  दसवीं  योजना  (2002-2007)  तैयार  करने
 की

 कार्रवाई  शुरू  की  विगत  तीन
 वर्षों

 के  दौरान

 गई  अर्थव्यवस्थ  कीच
 -

 प्रद प्रवृत्तियों

 व

 यों  को  बारीकी  से  मानीटर  किया  जाता

 निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  तथा  जब  भी  आवश्यकता

 रखकर  उचित  उपाय  किए

 है
 ग्रामीण  वित्तीय

 संरचनात्मक  सुधारों

 आदि  के  क्षेत्र  में  शुरु  किए  गए  विभिन्‍न  आर्थिक  सुधारों  और
 ]

 बजट  2001-2002  में  निहित  नीतिगत  उपायों  का  समग्र  वृद्धि  और

 क्षेत्रीय  विकास  संरचना  पर  भी  अनुकूल  प्रभाव

 विदेशी  क्षेत्र ता  रॉजकॉयीय और  ग्  णा
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 विवरण

 में  क्षेत्रक  वार  वास्तविक  वृद्धि  दरें  लागत

 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  प्रतिशत  परिवर्तन

 मद  1998-99  1999-2000  2000-2001

 |.  कृषि  और  सम्बद्ध  7.1  0.7  0.9

 ॥.  उद्योग  3.4  6.4  6.6

 1.  खनन  और  उत्खनन  1.3  1.7  4.5

 2...  विनिर्माण  2.5  6  6-4

 3.  गैस  और  6-4  5.2  5.6

 जलापूर्ति

 4...  निर्माण  6.1  8.1  8.7

 ॥.  सेवा  8.2  9.6  8.3

 5.  परिवहन  7-1  8.0  8.0

 एवं  संचार

 6.  स्थावर  संपदा  8.4  10.1  9.6

 ओर  कारोबारी  सेवाएं

 7.  सामाजिक  और  9.9  11.8  7.6

 वैयक्तिक  सेवाएं

 VV.  जोड़  6.6  6-4  6.0

 :  अग्रिम  अनुमान

 त्व  :  त्वरित  अनुमान

 अ  :  अनन्तिम

 केन्द्रीय  सांख्यकी

 कोलकाता  शेयर  बाजार  के  निर्वाचित

 सदस्यों  का  त्यागपत्र

 5241.  श्री  शीशराम  सिंह  रवि  ;  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोलकाता  शेयर  बाजार  के  सभी  निर्वाचित  सदस्यों

 ने  त्यागपत्र  दे  दिए  हैं  और  क्‍या  शेयर  बाजार  के  शासी  मंडल  को

 व्यापारिक  गतिविधियों  से  अलग  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  इसके  कारणों  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :.

 और  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  विनिमय  बोर्ड  ने  सूचित  किया

 है  कि  कोलकाता  शेयर  बाजार  की  समिति  के  आठ  निर्वाचित

 सदस्यों  ने  30  2001  को  अपना  त्यागपत्र  दे  समिति

 के  एक  अन्य  जिसे  चूककर्ता  घोषित  किया  गया  ने  पहले

 ही  त्यागपत्र  दे  दिया  इन  त्यागपत्रों  के  पश्चात्‌  अब  एक्सचेंज

 के  बोर्ड  में  एक  कार्यकारी  निदेशक  तथा  नौ  गैर-निर्वाचित  सदस्य

 शेयर  बाजारों  की  सांस्थानिक  प्रक्रियाओं  तथा  कारोबारी  प्रथाओं

 में  सुधार  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  का  सभी  शेयर  बाजारों  का

 परस्परीकरण  रहित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  प्रबंधन  तथा

 सदस्यता  एक  दूसरे  से  पृथक  हो

 ग्यारहवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशें

 5242.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  ;  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  ने  अन्य  राज्यों  के  मुख्य

 मंत्रियों  क ेसाथ  31  अगस्त  को  प्रधान  मंत्री  को  एक  संयुक्त  ज्ञापन

 दिया  था  जिसमें  ग्यारहवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  को  न  मानने

 का  आग्रह  किया  गया  था  क्‍योंकि  उनका  मानना  है  कि  वे  अच्छे

 वित्तीय  प्रबंधन  वाले  राज्यों  के  प्रति  भेदभावपूर्ण

 यदि  तो  आमन्ध्र  तमिलनाडु  सहित  अन्य  कई

 राज्यों  ने  इस  संबंध  मे  प्रधान  मंत्री  को  ज्ञापन  दिया

 (1)  यदि  तो  क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  ग्यारहवें  वित्त

 आयोग  की  सिफारिशों  के  प्रति  अपनी  अप्रसन्‍नता  जाहिर  करते  हुए

 मुख्य  मंत्रियों  की  एक  बैठक  बुलाई

 यदि  तो  सरकार  ने  उनकी  शिकायतों  के  निवारण  के

 लिए  क्‍या  कदम
 उठाए

 क्या  ग्यारहवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  में  कोई  संशोधन

 किए  जाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ताकि  इसमें  मुख्य  मंत्रियों

 के  विचारों  को  स्थान  दिया  जा  और

 यदि  ज़ो  इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए

 जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 से

 से  वित्त  आयोग  इसे  उपलब्ध  कराए  गए  ऐतिहासिक



 349.
 आकाशवाणी/दूरदर्शन  के  नए  केन्द्रों  की  स्थापना  के  30  1923
 बारे  में

 दिनांक  18  2000  के  अतारांकित
 प्रश्न  4025  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 आंकड़ों  के  आधार  पर  हरेक  राज्य  की  वित्तीय  स्थिति  का  आकलन
 करता  राज्यों  को  निधियों  के  अंतरण  की  स्कीम  का  आकलन
 करते  समय  वित्त  आयोग  को  केन्द्र  और  राज्यों  के  मध्य  उर्ध्वाधर

 साम्यता  और  हरेक  राज्य  की  अपेक्षाओं  का  ध्यान  रखते  हुए  राज्यों
 के  बीच  क्षितिज  साम्यता  को  भी  ध्यान  में  रखना  होता

 भारत  सरकार  ने  ग्यारहवें  वित्त  आयोग  की  मुख्य  रिपोर्ट  2000-05

 में  निहित  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया

 ग्यारहवें  वित्त  आयोग  ने  अतिरिक्त  विचारार्थ  विषयों  की  अपनी

 अनुपूरक  रिपोर्ट  में  सभी  राज्यों  के  लिए  राजकोषीय  निष्पादन  आधारित

 अनुदान  जारी  करने  के  लिए  एक  प्रोत्साहन  निधि  गठित  किए  जाने

 की  सिफारिश  की  ग्यारहवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुक्रम
 में  राज्य  राजकोषीय

 सुधार  सुविधा  (2000-01  से  2004-05)  राज्यों

 को  परिचालित  कर  दी  गई

 आकाशवाणी/दूरदर्शन  के  नए  केन्द्रों  की  स्थापना  के  बारे

 में
 दिनांक  18  2000  के  अतारांकित  प्रश्न

 4025  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  सुषमा  :  उपरोक्त

 प्रश्न  में  त्रुटि  8  2001  को  ध्यान  में  लायी  गयी

 मानसून  सन्न  या  शीतकालीन  सत्र  के  दौरान  सभा  पटल  में  संशोधित

 ।  विवरण  रखना  सम्भव  नहीं

 अब  संसद  के  चालू  सत्र  में  संशोधित  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जा  रहा

 दिनांक  18  2000  के  लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्न

 4025  के  भाग  के  उत्तर  में  निम्नलिखित  कहा  गया

 योजना  अवधि  में  रिले  ट्रानस्समीटरों  सहित  103  रेडियो

 स्टेशन  तथा  259  नए  टीग्वी०  ट्रानस्समीटर  स्थापित  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  किया  गया  ये  परियोजनाएं  योजना  की  पिछड़ी

 हुई  परियोजनाओं  के  अलावा

 उत्तर  के  संशोधित  भाग  को  अब  इस  तरह  से  पढ़ा

 जाय  ६-८

 योजना  अवधि  में  रिले  ट्रान्समीटरों  सहित  18  नए  रेडियो

 स्टेशन  तथा  259  नए  टी०्वी०  ट्रानस्समीटर  स्थापित  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  किया  गया  ये  योजना  की  पिछड़ी

 हुई  परियोजनाओं  के  अलावा

 इससे  लोक  सभा  को  हुई  असुविधा  के  लिए  खेद

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  350

 )

 अपराह्  12.01  बजे

 सरदार  बूटा  सिंह  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य

 आये  और  सभा  पटल  को  निकट  खड़े  हो

 अपराह  12.01%  बजे

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली

 मैं  निन्‍्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 :  महोदय  5५

 निर्यात  और  आयात  नीति  (1  1997-31

 2002)  जिसमें  3  2001  तक  किये  गये  संशोधन

 शामिल  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलग्टी०  3550/2001]

 (2)  प्रक्रियाओं  की  पुस्तिका  1)  (1  1997-31

 2002)  3  2001  तक  किए  गए

 संशोधन  शामिल  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०्टी०  3551/2001]

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमर

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  कॉफी  1942  की  धारा  48  की  उपधारा  (3)

 के  अंतर्गत  कॉफी  बोर्ड  सामान्य  भविष्य  निधि

 नियम  2001,  जो  3  2001  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  साग्काग्नि०  120  प्रकाशित  हुए

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलण्टी०  3552/2001]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  619m  की  उपधारा

 (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  :-

 नेशनल  सेंटर  फॉर  ट्रेड  नई  दिल्‍ली

 के  वर्ष  1999-2000  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा

 नेशनल  सेंटर  फॉर  ट्रेड  नई  दिल्‍ली

 का  वर्ष  1999-2000  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर

 महोलेखापेरी क्षक  की
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 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 .  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टी०  3553/2001]

 (4)  एक्सपोर्ट  इंस्पेक्शन  कौंसिल  एंड  एक्सपोर्ट

 इंस्पेक्शन  एजेंसीज  और  के

 वर्ष  1999-2000  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 एक्सपोर्ट  इंस्पेक्शन  कौंसिल  एंड  एक्सपोट  इंस्पेक्शन

 एजेंसीज  और  के  वर्ष  1999-

 2000  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलब्टी०  3554/2001]

 (6)  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 :-

 स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड

 और  वाणिज्य  और  उद्योग  वाणिज्य  विभाग

 के  बीच  वर्ष  2001-2002  के  लिए  हुआ  समझौता

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलग्टी०  3555/2001]

 इण्डिया  ट्रेड  प्रोमोशन  आरगेनाइजेशन  और  वाणिज्य

 और  उद्योग  वाणिज्य  विभाग  के  बीच

 वर्ष  2001-2002  के  लिए  हुआ  समझौता

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलण्टी०  3556/2001]

 पी०  ई०  सी०  लिमिटेड  और  वाणिज्य  और  उद्योग

 वाणिज्य  विभाग  के  बीच  वर्ष  2001-2002

 के  लिए  हुआ  समझौता

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलण्टी०  3557/2001]

 णिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 1)  आटोमोटिव  रिसर्च  एसोसिएशन  ऑफ  पुणे

 के  वर्ष  1999-2000  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 20  2001  रखे  गए  पत्र  352

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 आटोमोटिव  रिसर्च  एसोसिएशन  ऑफ  पुणे

 के  वर्ष  1999-2000  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टी०  3558/2001]

 (3)  इंडियन  रबर  मैन्यूफैक्चरर्स  रिसर्च  थाणे

 के  वर्ष  1999-2000  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 इंडियन  रबर  मैन्यूफैक्चरर्स  रिसर्च  थाणे

 के  वर्ष  1999-2000  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टी०  3559/2001]

 (5)  नेशनल  काउंसिल  फॉर  सीमेंट  एंड  बिल्डिंग

 नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1999-2000  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 नेशनल  काउंसिल  फॉर  सीमेंट  एंड  बिल्डिंग

 नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1999-2000  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 (6)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलब्टी०  3560/2001]

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  एन०  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  सरकारी  बचत  बैंक  1873  की  धारा  15  की

 उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :-
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 )  डाकघर  सांवधि  जमा  2001,

 जो  भारत  के  राजपत्र  में  ।  2001  की

 अधिसूचना  संख्या  साप्का“्नि०  151(  में  प्रकाशित

 हुए

 डाकघर  आवर्ती  जमा  2001,

 जो  भारत  के  राजपत्र  में  1  2001  की

 अधिसूचना  संख्या  साग्का“नि०  152(  में  प्रकाशित

 हुए

 डाकघर  आय  संशोधन

 2001,  जो  भारत  के  राजपत्र  में  1  2001

 की  अधिसूचना  संख्या  साव्काव्ने०  में

 प्रकाशित  हुए

 राष्ट्रीय  बचत  योजना  2001,

 जो  भारत  के  राजपत्र  में  ।  2001  की

 अधिसूचना  संख्या  सा०्काईनि०  154(  में  प्रकाशित

 हुए

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलण्टी०  3561/2001]

 30  1923  रखे  गए  पत्र  354

 रु
 योजनाओं  के  संबंध  में  ब्याज  की  कम  की  गई

 दर  को  अधिसूचित  किया  गया

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलग्टी०  3563/2001]  ]

 (4)  लोक  भविष्य  निधि  1968  की  धारा  5  के

 अंतर्गत  अधिसूचना  संख्या  काग्आ>०  जो

 2001  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  और

 जिसके  द्वारा  ।  2001  को  अथवा  उसके  पश्चात्‌

 निधि  के  लिए  किये  गए  अभिदान  पर  लागू  ब्याज  दर

 को  अधिसूचित  किया  गया  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलग्टी०  3564/2001]

 (5)  अधिसूचना  संख्या  ॥,  जो  1
 ~

 2001  के  भारत  के  राजपक्र  में  प्रकाशित  हुई  थी

 और  जिसके  द्वारा  सेवानिवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  हेतु  जमा

 1989  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  कौ  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 के
 दि  में  देखिए  संख्या  एलग्टी०  3565/2001]

 (2)  सरकारी  बचत  पत्र  1959  की  धारा  12  की

 उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  (6)  अधिसूचना  संख्या  ॥,  जो

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :-

 किसान  विकास  पत्र  2001,

 जो  भारत  के  राजपत्र  में  ।  2001  की

 अधिसूचना  संख्या  सावका“नि०  में  प्रकाशित

 हुए

 राष्ट्रीय  बचत  पत्र  संशोधन

 2001,  जो  भारत  के  राजपत्र  में  1  2001

 की  अधिसूचना  संख्या  साव्काव्नि०  में

 प्रकाशित  हुए

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलब्टी०  3562/2001]

 (3)  डाकघर  बचत  खाता  1981  के  नियम  6  के  अंतर्गत

 जारी  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी
 :-

 का०आ०  जो  1  2001  को  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  जिसके  द्वारा

 1  1999  की  अधिसूचना  संख्या  का०आ०

 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए

 का०आ०  जो  1.  2001  को  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  जिसके  द्वारा

 1  2001  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई

 थी  और  जिसके  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  की  कंपनियों  के

 सेवानिवृत्त  कर्मचारियों  हेतु  जमा  1991  में  कतिपय

 संशोधन  किए  गए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलब्टी०  3566/2001]

 (7)  सीमा  शुल्क  टैरिफ  1975  की  धारा  की

 उपधारा  (7)  के  अंतर्गत  निम्मलिखित  अधिसूचनाओं  को

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :-

 सान्‍कान्‍नि०  सं०  जो  28  2001

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 जिनका  आशय  संयुक्त  राज्य  जापान  तथा

 यूरोपीय  संघ  में  उदभूत  अथवा  वहां  से  निर्यातित

 हाईड्रोक्साइल  एमीन  सल्फेट  पर  अनंतिम  रूप  से

 प्रति-पाटन  शुल्क  लगाए  जाने  की  तारीख  से  अंतिम

 प्रति-पाटन  शुल्क  लगाना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 साठकान्‍नि०  सं०  जो  28  2001

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 जिनका  आशय  29  2080  की  अधिसूचना
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 )

 )

 )

 (

 संख्या  शुल्क  का  विखंडन  करना

 है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 सान्‍कागनि०  सं०  जो  30  2001

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 जिनका  आशय  चीन  जनवादी  गणराज्य  तथा  यूरोपीय

 संघ  में  उद्भूत  अथवा  वहां  से  निर्यातित  कोलाईन

 क्लोराइड  पर  अनंतिम  रूप  से  प्रति-पाटन  शुल्क

 लगाना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 सान्‍्कान्‍नि०  सं०  जो  31  2001

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 जिनका  आशय  मादक  द्रवों  पर  अतिरिक्त  सीमा

 शुल्क  दरों  को  निर्धारित  करना  है  तथा  एक

 व्याख्यांत्मक

 सान्‍्कान्‍नि०  सं»  जो  9  2001

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 जिनका  आशय  चीन  जनवादी  गणराज्य  तथा  ताइवान

 में  उद्भूत  तथा  वहां  से  निर्यातित  एनालजीन  पर

 अनंतिम  रूप  से  प्रति-पाटन  शुल्क  लगाना  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक

 सान्‍्कान्‍नि०  सं०  जो  9  2001

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 जिनका  आशय  अभिहित  प्राधिकारी  द्वारा  की  गई

 सिफारिश  के  अनुसार  पोलैंड  तथा  यूरोपीय  संघ

 की  सीमा  में  उद्भूत  अथवा  वहां  से  निर्यातित  तथा

 भारत  में  आयातित  हाई  स्टीरीन  बूटाडीन

 हाई  स्टीरीन  रेसिन/रबर  पर  अनंतिम

 रूप  से  प्रति-पाटन  शुल्क  लगाना  है  तथा  एक

 व्याख्यात्मक

 सावकान्‍नि>०  सं०  जो  9  2001

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 जिनका  आशय  चीन  जनवादी  गणराज्य  में  उद्भूत

 अथवा  वहां  से  निर्यातित  जिंक  आक्साइड  पर

 अनंतिम  रूप  से  प्रति-पाटन  शुल्क  लगाना  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक

 सान्‍्कान्‍नि०  सं०  जो  9  2001

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 जिनका  आशय  अभिहित  प्राधिकारी  द्वारा  की  गई

 सिफारिश  के  अनुसार  चीन  जनवादी

 कोरिया  गणराज्य  तथा  जापान  में  उद्भूत  अथवा

 वहां  से  निर्यातित  तथा  भारत  में  आयातित  लेड

 एसिड  बैटरिज  पर  प्रति-पाटन  शुल्क  लगाना  है

 तथा  एक  व्याख्यात्मक
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 सान्‍का“नि०  सं०  जो  12  2001

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 जिनका  आशय  इण्डोनेशिया  तथा

 मलेशिया  में  उद्भूत  अथवा  वहां  से  निर्यातित  तथा

 भारत  में  आयातित  पोलीस्टर  के  पारशियली

 ओरिएंटेड  यार्न  पर  अनंतिम  रूप  से

 प्रति-पाटन  शुल्क  लगाना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलणग्टी०  3567/2001]

 (8)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  की  धारा  38  की

 उपधारा  (2)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :-

 )

 )

 सावका“नि०  सं०  जो  2  2001  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके

 द्वारा  8  1999  की  अधिसूचना  संख्या

 में  कतिपय  संशोधन  किये  गए

 हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 उत्पाद  शुल्क

 2001,  जो  14  2001  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  साग्का“नि०

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक

 व्याख्यात्मक

 सान्‍कागनि०  जो  16  2001  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 दिनांक  2001  की  अधिसूचना  संख्या

 और  9/2001-HeHY  में

 कतिपय  संशोधन  करने  वाला  एक  व्याख्यात्मक

 सान्‍कागनि०  211(  जो  26  200  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका

 आशय  गुजरात  राज्य  के  भूकंप  प्रभावित  क्षेत्र  में

 निजी  भवनों-आवासीय  अथवा  गैर-आवासीय  के

 पुनर्नि्माण  और  मरम्मत  के  लिए  आपूर्ति  किए

 जाने  वाले  सीमेंट  और  इस्पात  को  उस  पर  लगने

 वाले  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त  रखना

 सान्‍्का“नि०  238(  जो  31  200  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  उनमें  उल्लिखित
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 तीन  अधिसूचनाओं  में  कतिपय  संशोधन  करने  वाला

 एक  व्याख्यात्मक

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलग्टी०  3568/2001]

 (9)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अंतर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  :-

 )  साव्कागनि०  जो  29  2001  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  ह  थे  तथा  23

 1996  को  अधिसूचना  संख्या  में

 कतिपय  संशोधन  करने  वाला  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन

 साग्का“नि>०  जो  3  200  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  1

 2001  की  तीन  अधिसूचना  संख्या

 में  कतिपय  संशोधन  करने  वाला  एक  व्याख्यात्मक

 में  रखी  देखिए  संख्या  एलणब्टी०  3569/2001]

 अपराह  12.02  बजे

 *
 श्रम  और  कल्याण  संबंधी  स्थायी  समिति

 बारहवां  और  तेरहवां  प्रतिवेदन

 डॉ»  रामलखन  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  श्रम  और

 कल्याण  संबंधी  स्थायी  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  :-

 |  की  मांगों  (2001-2002)  के (1)  श्रम  मंत्रालय  की  अनुदानों

 बारे  में  ॥7वां

 (2)  सामाजिक  न्याय  तथा  अधिकारिता  मंत्रालय  की

 अनुदानों  की  मांगों  (2001-2002)  के  बारे  में  ॥2वां

 (3)  जनजातीय  कार्य  मंत्रालय  की  .  अनुदानों  की  मांगों

 (2001-2001)  के  बारे  में  ॥3वां

 30  1923  प्रतिवेदन  35६

 अपराह  12.02%  बजे

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  वितरण

 संबंधी  स्थायी  समिति

 दसवां  और  ग्यारहवां  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही  सारांश

 ]

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  उपाध्यक्ष  में

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  वितरण  संबंधी  स्थायी  समिति  के

 निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही  सारांश  तथा  अंग्रेजी

 प्रस्तुत  करता  हूं  :-

 (1)  उपभोक्ता  मामले  विभाग  खाद्य  और

 सार्वजनिक  वितरण  की  अनुदानों  की  मांगों

 (2001-2002)  के  बारे  में  १0वां

 (2)  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  विभाग

 खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  की  अनुदानों  की

 मांगों  (2001-2002)  के  बारे  में  ॥॥वां

 अपराह्न  12.2%  बजे

 शहरी  तथा  ग्रामीण  विकास  संबंधी  स्थायी  समिति

 चौबीसवां  और

 पच्चीसवां  प्रतिवेदन

 श्री  अनंत  गंगाराम  गीते  :  में  शहरी  तथा

 ग्रामीण  विकास  संबंधी  स्थायी  समिति  (2001)  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 (1)  पेयजल  पूर्ति  विभाग  विकास  की  अनुदानों

 की  मांगों  (2001-2002)  के  बारे  में

 (2)  भू-संसाधन  विभाग  विकास  की  अनुदानों

 की  मांगों  (2001-2002)  के  बारे  में

 (3)  शहरी  विकास  विभाग  विकास  और  गरीबी  अपशमन

 की  अनुदानों  की  मांगों  (2001-2002)  के  बारे

 में

 (4)  शहरी  रोजगार  और  गरीबी  उपशमन  विभाग  विकास

 और  गरीबी  उंपशमन  की  अनुदानों  की  मांगें

 (2001-2002)  के  बारे  में
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 अनंत  गंगाराम

 (5)  ग्रामीण  विकास  विभाग  विकास  की

 अनुदानों  की  मांगों  (2001-2002)  के  बारे  में

 प्रतिवेदन  |

 अपराह्  12.2%  बजे

 विज्ञान  और  पर्यावरण  और

 वन  संबंधी  स्थायी  समिति

 अठासीवां  और  नवासीवां  प्रतिवेदन

 श्रीमती  भावनाबेन  देवराजभाई  चीखलीया  :
 faa

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  तथा  पर्यावरण  और  वन  संबंधी  स्थायी  समिति

 3  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखती

 (1)  महासागर  विकास  विभाग  की  अनुदानों  की  मांगों

 (2001-2002)  के  बारे  में

 (2)  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग  की  अनुदानों  की  मांगों

 (2001-2002)  के  बारे  में

 )

 अपराह्  12.03  बजे

 सभा  का  कार्य

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  प्रमोद  महाजन

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद

 आपकी  अनुमति  23  2001

 पे  आंरभ  होने  वाले  सप्ताह  के  लिए  सरकारी  कार्य  की  घोषणा  करता

 3  इसमें  निम्नलिखित  मद  शामिल

 1.  आज  की  कार्यसूची  से  स्थगित  सरकारी  कार्य  के  किसी

 मंद  पर

 2...  निम्नलिखित  मंत्रालय  विभाग  के  अनुदानों  की  मांगों  पर

 चर्चा  और

 20  2001  कार्य  360

 ()  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय

 ()  .  विनिवेश  विभाग

 3.  24  2001  को  सायं  ७6  बजे  बजट

 2001-2002  के  संबंध  में  शेष  अनुदानों  की

 मांगें  सभा  के  मतदान  हेतु  प्रस्तुत  और  संबंधित  विनियोग

 विधेयक  का  पुर:स्थापन,  विचार  और  पारित

 4...  वित्त  2001  पर  विचार  और  पारित

 5.  संयुक्त  समिति  द्वारा  यथा  प्रतिवेदित  पौधा  किस्म  और  कृषक

 अधिकार  संरक्षण  2000  विधेयक  पर  आगे  विचार

 और  उसे  पारित

 ]

 श्री  प्रहलाद  सिंह  पटेल  उपाध्यक्ष  अग्ले

 सप्ताह  की  कार्यवाही  में  निम्नलिखित  विषय  शामिल  किये  जायें  :-

 मध्य  प्रदेश  के  बालाघाट  जिले  में  नक्सलवादी  क्षेत्रों  में

 हेलीकाप्टरों  का  उतरना  संदेहास्पद  है  और  यह  किसी  षड़॒यंत्र

 का  हिस्सा  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  है  कि  गंभीर

 विषय  पर  श्वेत  पत्र  जारी

 (2)  इन्टरनेशनल  ने  भारतवर्ष  का  नक्शा  गलत

 प्रकाशित  करने  का  अपमानजनक  कार्य  किया  जिसे

 उसने  स्वीकार  भी  किया  अतः  केन्द्र  सरकार  से

 आग्रह  है  कि  इन्टरनेशनल  पर  मुकदमा

 चलाया  केन्र  सरकार  ऐसी  कार्यवाही  सुनिश्चित  करे

 एवं  राष्ट्रीय  सम्मान  के  प्रश्न  की  अनदेखी  नहीं  की  जानी

 )

 श्री  पुन्नू  लाल  मोहले  उपाध्यक्ष
 अगले

 सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्न  विषयों  को  किया

 (1)  भारत  के  सम्पूर्ण  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवन  जीने  वाले

 लोगों  को  सर्वे  कर  उन्हें  कार्ड  विंतरण  किया  जाए

 तथा  उनके  परिवार  के  एक  व्यक्ति  को  योग्यता  के  अनुसार

 शासकीय  एवं  अर्द्शासकीय  नौकरी  में  लेने  की  गारंटी

 योजना  लागू  की  जाए  तथा  प्रत्येक  परिवार  को  उद्योग

 हेतु  ऋण  देने  की  गारंटी  दी

 (2)  शिक्षित  बेरोजगारों  के  सभी  वर्ग  जिनकी  उम्र  35  वर्ष  से

 अधिक  हो  चुकी  उन्हें  40  वर्ष  तक  शासकीय  सेवा
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 एवं  अर्द्धशासकीय  सेवा  में  लेने  की  गारंटी  एवं  4  प्रतिशत

 ब्याज  पर  शिक्षितों  को  बैंकों  से  ऋण  3  लाख  रुपये  से

 5  लाख  रुपये  तक  योग्यतानुसार  देने  की  योजना  लागू
 की

 ]

 उपाध्यक्ष  अब  सभा  कालਂ  आंरभ  करती

 1

 श्री  रामानन्द  सिंह  उपाध्यक्ष  सतना  जिला  सूखा
 और  पेयजल  के  संकट  से  सर्वाधिक  प्रभावित  वहां  पीने  के  पानी

 का  बहुत  अभाव  मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है

 कि  सतना  जिले  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  माध्यम  से  पेयजल  की

 समुचित  व्यवस्थ  सतना  शहर  में  पेयजल  का  संकट

 अभूतपूर्व  (

 उपाध्यक्ष  अब  सभा  3  बजे  पुनः  समवेत  होने  के  लिए

 स्थगित  होती

 अपराह  12.06  बजे

 लोक  सभा  अपराह्न  3  बजे  तक  के

 लिए  स्थगित

 अपराह  3.00  बजे

 सभा  अपराह्  3.00  बजे  पुनः  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 बीसवां  प्रतिवेदन

 (

 अध्यक्ष  महोदय  :  मद  श्री  प्रमोद

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद

 :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  बीसवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 हू  ।
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 ]

 सरदार  बूटा  सिंह  माननीय  अध्यक्ष  सरकार

 अपने  देश  की  रक्षा  करने  में  भी  सफल  रही  अपने  ही  देश

 में  जवान  मारे  जा  रहे

 |

 अध्यक्ष  कृपया  पीठासान  के  साथ  सहयोग  हमें

 अभी  रेल  बजट  पारित  करना

 सरदार  बूटा  लगातार  हम  लोग  यहां  मामला  उठा  रहे  हैं

 लेकिन  सरकार  का  कोई  रैस्पोंस  नहीं  आ  रहा  यह  सरकार  बहरी

 हो  गई

 श्री  जोस  आपको  हमारी  कंठिनाइयां  भी  समझनी

 आप  हमें  संरक्षण

 श्री  माधवराव  हम  इसपर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  जानना

 चाहते  क्या  वे  इस  पर  पुनर्विचार  कर  रहे  हम  कह  रहे

 हैं  कि  लोकतांत्रिक  प्रकिया  के

 अध्यक्ष  क्‍या  सभा  द्वारा  बजट  पारित  करना  महत्वपूर्ण

 कार्य  नहीं

 )

 श्री  माधवराव  विपक्ष  और  सरकारी  पक्ष  के  बीच  लेन-देन

 होना  हमेशा  ऐसा  ही  होता  रहा  सत्ता  का  निरकुंश  उपयोग

 नहीं  हो  सकता  लोकतंत्र  वास्तव  में  एक  भागीदारी  यह  देने-लेने

 की  प्रकिया  सत्ता  का  निरकुंश  उपयोग  नहीं  हो  सकता  पहले

 के  भी  ऐसे  पूर्वोदाहरण  हैं  जब  संसद  का  सत्र  न  होते  हुए  भी  संयुक्त

 संसदीय  समिति  का  गठन  किया  गया  ऐसे  पूर्वोदाहरण  पहले  हुए

 श्री  रामदास  आठवले  हमें  पार्लियामेंट  में  बोलने  का

 मौका  नहीं  देंगे  तो  कहां

 अध्यक्ष  आपको  क्‍या  हो  गया  आप

 )
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 (

 श्री  माधवराव  अध्यक्ष  ऐसे  पूर्वोदाहरण  हैं  जब

 सरकार  के  बहुमत  अथवा  अल्पमत  में  होने  के  बावजूद  संयुक्त  संसदीय

 समिति  का  गठन  किया  गया  इसे  इन  संदर्भो  में  कभी-भी

 नहीं  देखा  गया  इसे  हमेशा  अन्‍्तर्निहित  मुद्दे  की  गंभीरता  के  संदर्भ

 में  देखा  गया

 लोकतंत्र  में  सत्ता  के  निरकुंश  उपयोग  की  व्यवस्था  नहीं

 यह  लोकतंत्र  के  विपरीत  सरकार  के  संसदीय  रूप  में  सत्ता  के

 निरंकुश  उपयोग  के  लिए  कोई  स्थान  नहीं  मैं  सरकार  से  अपील

 करता  हूं  कि  वह  राजनेता-सदृश  व्यवहार  उसे  अवसर  के  अनुकूल

 आचरण  करना  चाहिए

 श्री  हरिन  पाठक  हम  चर्चा  के  लिए  तैयार

 (7a)  हम  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  लिए  भी  तैयार

 परंतु  आप  इस  पर  चर्चा  करना  नहीं  चाहते

 श्री  माधवरात्र  हम  विनग्नतापूर्वकक  अपील  कर  रहे

 हम  वित्तीय  मामलों  पर  पूर्ण  चर्चा  चाहते  हम  रेल  पर  पूर्ण  चर्चा

 चाहते  हम  संसदीय  व्यवस्था  की  सरकार  में  विश्वास  करते

 हम  संसद  में  चर्चा  करना  चाहते  संसदीय

 व्यवस्था  की  सरकार  लेन-देन  पर  निर्भर

 यह  सरकार  पर  निर्भर  है  कि  वह  संसद  चलाए  और  हम  सहयोग

 करना  चाहते  परंतु  यह  लेन-देन  की  भावना  के  अनुरूप  होना

 परंतु  सत्ता  का  निरक॒ंश  उपयोग  नहीं  हो  सकता

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद

 मैं  विपक्ष  की  चिंता  समझता  हूं  कि  रेल  बजट

 और  आम  बजट  पर  चर्चा  होनी  मैं  इस  बात  से  सहमत

 कि  सदन  को  चलाने  के  लिए  सतारूढ़  दल  और  विपक्ष  के  बीच

 साझेदारी  होती  इसलिए  विपक्ष  के  माननीय  सदस्यगणों  से  मेरा

 अनुरोध  है  कि  लेन-देन  का  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  या  तो  सरकार

 संयुक्त  संसदीय  समिति  के  लिए  राजी  हो  अन्यथा  हम  सदन  नहीं

 चलने  यह  लेन-देन  नहीं

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :  उनका  प्रस्ताव  है  कि  समिति

 का  गठन  किया

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  इसके  इसका  मतलब

 यह  है  कि  या  तो  मेरी  मांग  मानी  जाए  अन्यथा  मैं  सदन  उपयुक्त

 तरीके  से  चलने  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि

 यह  लेन-देन  नहीं  बल्कि  यह  केवल  ही  लेना  हैਂ  तथा

 इसके  अतिरिक्त  कुछ  नहीं  (  विपक्ष  के  माननीय  सदस्यगणों

 से  मेरा  अनुरोध  है  कि  25  अप्रैल  के  पहले  बजट  कार्य  समाप्त  करना

 हमारी  संवैधानिक  जिम्मेदारी  चूंकि  सत्र  11  मई  तक  इसलिए

 संयुक्त  संसदीय  समिति  के  ऊपर  हमारा  विवाद  25  अप्रैल  के  बाद

 भी  सुलझाया  जा  सकता  वे  इन  चार  दिनों  का  समय  दे  सकते

 हैं  क्योंकि  रेल  बजट  एक  प्रमुख  बजट  है  जिसकी  चर्चा  में  हर  सदस्य

 भाग  लेना  चाहता

 आपको  याद  होगा  जब  कल  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने

 जीएसएलवी  पर  एक  वक्तव्य  दिया  तो  विपक्ष  के  माननीय  नेता  ने

 भी  एक  छोटा  सा  भाषण  दिया  इस  प्रकार  उन  10  मिनटों  तक

 हमने  कोई  समस्या  उत्पन्न  नहीं  की  क्योंकि  यह  एक  अनूठी  उपलब्धि

 इसी  प्रकार  बजट  का  भी  विशिष्ट  महत्व  है  जिसे  हम  लोगों

 को  पारित  करना  यदि  विपक्ष  चर्चा  शुरू  करने  की  तुरंत  अनुमति

 दे  ताकि  हम  रात  भर  बैठकर  रेल  बजट  पर  अपने  विचार  व्यक्त

 कर  यहां  उपस्थित  हर  सदस्य  को  प्रसन्नता  यही  स्थिति

 ग्रामीण  विकास  विनिवेश  विभाग  और  वित्त  2001

 के  बारे  में

 मेरा  अनुरोध  है  कि  हम  इस  पर  बाद  में  चर्चा  करें

 कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  बारे  में  क्या  किया  जा  सकता

 परंतु  हमें  25  अप्रैल  तक  अपनी  संवैधानिक  जिम्मेदारी  पूरी  करनी

 यदि  वे  यही  आंदोलन  जारी  रखना  चाहते  हैं  तो  वे  इसे  26  अप्रैल

 से  11  मई  तक  जारी  रख  सकते  इस  प्रकार  उसके  लिए  पर्याप्त

 समय  इसलिए  वे  आज  समस्या  न  उत्पन्न  करें  तथा  सदन  के

 कार्य  में  विघ्न  न

 श्री  माधवराव  अध्यक्ष  जहां  तक  चर्चा

 संबंध  मैं  संसदीय  कार्य  मंत्री  से  सहमत  मैं  सरकार  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि  वह  राजनेता  की  तरह  बर्ताव  अवसर  के  अनुकूल

 आचरण  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  लिए  सहमत  हों  तथा  हमें

 रेल  बजट  पर  चर्चा  करने  वे  हमें  रेल  बजट  पर  चर्चा  नहीं  करने

 दे  रहे  वे  यह  हमारे  ऊपर  क्‍यों  डालते

 में  किसी  बात  को  उद्धृत  नहीं  करना  चाहता  परंतु  संयुक्त  संसदीय

 समिति  के  संबंध  में  सूचनाएं  भी  मिली

 श्री  प्रमोद  मैं  राजनेतृत्व  के  सम्मान  में  भागीदारी

 के  लिए  तैयार  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  ये  चार  दिन  सदन  चलने

 दिया  व्यवधान )

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  बारे  में

 सूचना  भी  मिली  कुछ  मंचों  पर  सरकार  के  प्रतिनिधियों  ने  यह

 भी  कहा  है  कि  इस  पर  चर्चा  हो  अथवा  चर्चा  नहीं  लेकिन

 हमारा  मस्तिष्क  संयुक्त  संसदीय  समिति  पर  बंद  है  तथा  संयुक्त

 संसदीय  सामति  का  सवाल  ही  नहीं  उठता  चाहे  चर्चा  हो  अथवा

 नहीं  ऐसी  रिपोर्ट  मिली  आप  इन्हें  अच्छी  तरह  से  जानते

 इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  राजनेता  जैसा

 रवैया  अपनाएं  तथा  संयुक्त  संसदीय  समिति  पर  हमारी  मांग  को



 365

 स्वीकार  कर  रेल  बजट  पर  चर्चा  हेतु  हम  सभी  को  मौका

 सरदार  बूटा  सिंह  :  सरकार  सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  सभा

 सर्वोच्च  केवल  सभा  ही  इस  मामले  मैं  निर्णय  सुना  सकती
 .--(

 श्री  माधवराव  ऐसे  भी  मौके  आए  हैं  जब  हम  सरकार

 में  सरकार  अल्पमत  में  थी  लेकिन  तब  भी  प्रस्ताव  स्वीकार

 किया  यह  बाद-विवाद  की  संसदीय  व्यवस्था  सरकार  इस

 अवसर  के
 अनुकूल  कार्य  यह  मेरी  अपील  वे  अपनी  जिम्मेदारी

 सदन  चलाना  मुख्यतः  उनकी  जिम्मेदारी  है  तथा  हम  उनके

 साथ  सहयोग  करना  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  ;  रेल  बजट  पारित  करना  भी  कार्य  का  एक

 महत्वपूर्ण  मद  मैं  दोनों  ही  पक्षों  से  अपील  करता  हूं  कि  वे

 अध्यक्षपीठ  के  साथ  सहयोग

 माननीय  मैं  अब  रेल  बजट  शुरू  कर  रहा

 श्री  माधवराव  यह  उपयुक्त  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  रेल  बजट  शुरू  करता  हूं  क्‍योंकि

 सदन  एकमत  नहीं
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 अपराह्न  3.11  बजे

 रेल  की  मांगें

 अध्यक्ष  .  महोदय  :  माननीय  बजट  वर्ष

 2001-2002  से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगों  में  कटौती  संबंधी  अनेक

 प्रस्ताव  परिचालित  कर  दिए  गए

 सभा  के  वर्तमान  माहौल  में  यह  संभव  नहीं  लगता  कि  अनुदानों

 की  मांगों  पर  बहस  की  जाए  या  कटौती  प्रस्ताव  लाया

 मैं  बजट  2001-2002  संबंधी  अनुदानों  की  मांगों  को  सीधे

 सभा  में  मतदान  के  लिए  लाने  को  बाध्य

 अब  मैं  2001-2002  के  लिए  अनुदानों  की  मांगें  मतदान

 के  लिए

 प्रश्न  यह

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  मांग  संख्या  1  से  16  के

 सामने  दिखाये  गये  मांग  शीर्षों  के  संबंध  में  31  2002

 को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों
 --

 की  अदायगी  करने  हेतु  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई

 राशियों  से  अनधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में

 से  राष्ट्रति  को  दी

 लोक  सभा  द्वारा  वर्ष  2001-2002  के  लिए  स्वीकृत  के

 लिए  अनुदानों  की  मांगें

 *
 मांग  मांग  का  नाम

 संख्या

 1  2

 1  रेलवे  बोर्ड

 2  विविध  व्यय

 3  रेलों  पर  सामान्य  अधीक्षण  और  सेवाएं

 4  रेलपथ  और  निर्माण-कार्यों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण

 5  रेल  इंजनों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण

 6  सवारी  और  माल  डिब्बों  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण

 7  संयंत्र  और  उपस्कर  की  मरम्मत  और  अनुरक्षण

 20.3.2001  को  सभा  द्वारा

 स्वीकृत  लेखानुदान  की

 सभा  की  स्वीकृति  के

 लिए  प्रस्तुत  अनुदान

 मांग  की  राशि  की  मांग  की  शशि

 3  4

 10,71,36,000  ,36,000  53,56  79,000

 31,52,14,000

 253,13  ,25,000

 497  ,20  89,000

 286,02  ,99,000

 551,82  ,92,000

 276,76,39,000

 157

 1265 66,25  ,000

 2486  ,04  ,43  ,000

 1430  ,92,000

 2759 14,62  ,000

 1383  81,95  ,95  ,000

 की  सिफारिश  से
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 1  2  3  4

 8  परिचालन  व्यय-चल  स्टाक  और  उपस्कर  459,76,06,000  2298,80,31  ,000

 9  परिचालन  व्यय-यातायात  2097  ,23,97  ,000  4430,19,85,000  ,000

 परिचालन  व्यय-ईंधन  1235,84,68  ,000  6179,23,27  ,000

 11.  कर्मचारी  कल्याण  और  सुविधाएं  206,42  ,86,000  1032,14,31,000  ,000

 13  विविध  संचालन  व्यय  243  ,03,72,000  4851,35,21,000 ,000

 भविष्य  पेंशन  और  अन्य  सेवानिवृत्ति  लाभ  970,27  ,04,000  7779  ,33,06,000  ,000

 निधियों  में  विनियोग  3,85 ,33  ,000  1348  ,14 ,67  ,000

 सामान्य  राजस्व  को  सामान्य  राजस्व  से  लिए  गए  ऋण  3,85  ,33  ,000  29,16 ,67  ,000

 की  अदायगी  और  अति-पूंजीकरण  का  परिशोधन

 परिसंपत्तियां  निर्माण  और  बदलाव

 राजस्व  5,83  ,000  29  ,21 ,66  ,000

 अन्य  व्यय

 पूंजी  2382,24,33  ,000  3653,33,33  ,66  ,000

 रेलवे  निधियां  11798 ,24,54 ,000  3653,33,33 ,000

 जोड़  मंत्री  ,24,54  ,000  नीतीश  ,000

 प्रस्ताव  स्वीकृत  कृषि  मंत्री  तथा  रेल  मंत्री  नीतीश  में  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  रेलवे  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  कतिपय राशियों  की  सेवाओं

 लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय

 अपराह्न  समय  बजे  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 समय  सरदार  बूटा  श्री  सुनील  खां  और  कुछ
 की  अनुमति  दी

 अन्य  माननीय  सदस्य  आए  और  सभा  पटल  के

 निकट  खड़े  हो
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रेलवे  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  राशियों  की  सेवाओं

 के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय

 अपराह  बजे
 और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 विनियोग  संख्यांक  2  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार विधेयक को पुरःस्थापित करने श्री नीतीश मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता के लिए सभा की अनुमति *भारत के दिनांक में प्रकाशित । की सिफारिश से पुर:स्थापित। .--(
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 अपराह  3.14  बजे  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी

 समय  श्री  सुनील  खां  और  कुछ  अन्य  सदस्य  खंड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम

 सभा-भवन  से  बाहर  चले  विधेयक  में  जोड़  दिए

 श्री  नीतीश  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 रेलवे  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  2001-2002  की  सेवाओं  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  प्रस्ताव  करेंगे  क्रि  विधेयक

 के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  पारित  किया

 और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  ॥
 श्री  नीतीश  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 अध्यक्ष  प्रश्न  यह  है  :
 विधेयक  पारित  किया

 रेलवे  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  2001-2002  की  सेवाओं  अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  :

 के
 लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय

 विधेयक  पारित  किया
 और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  _

 अध्यक्ष  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  23  2001  को

 पूर्वाह  11.00  बजे  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 प्रश्न  यह  हैः  अपराह्न  3.16  बजे

 खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  23  2001/

 3३  1923  के  पूर्वाह  ग्यारह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 खंड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिए



 लोक  सभा  वाद-विवाद

 अप्रैल,2004/30चैत्र  ,1923

 कॉलम  पंक्ति  के  स्थान  पर  पढ़िए

 44  +  डा.रमश  चंद  तोमर  डा.रमेश  चंद  तोमर

 82  9  से  और

 110  18  श्री  नेरश  पुगलिया
 श्री  नरेश  पुगलिया

 302  33
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